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 LOK  58958  DEBATES

 LOK  SABHA

 Monday  December  ii,  972/Agra
 hayona  20,  .894  (Saka)

 wThe  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 [Mr.  Spzaxer  in  the  Chair]
 ‘ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 प्राचीन  क्षे  दें  में  डाक्टरों  शोर  प्रमिला  अन-
 'संस्था  के  ह.  समुदाय

 न

 +382.  श्री  टल  बिहारी  बाजपेयी  :
 थी  मूल  खुद  डागा  :

 गया  स्वाल  झोर  फरियाद  मिडोज
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  इस  समय  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  डाक्टरों  और  ग्रामीण  जनसंख्या  के  बीच

 r  क्‍या  अनुपात  है  ;

 (खत)  ऐसे  ग्रामों  की  संख्या  कितनी  है

 जहां
 कोई  भी  डाक्टर  नहीं  है  ;

 ,  (ग)  क्या  देश  में  लगभग  20  हजार
 डाक्टर  बेरोजगार  हैं;  भौर

 (घ)  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या
 '

 प्रतिक्रिया  है भोर  इस  बारे  में  क्या  क्रायवाही

 की  गयी  है  ?

 निरमाण  कौर  ह |, |.  तथा  स्वास्थ्य  शोर
 प्रिया  नियोजन  मंत्री  ची  उमाशंकर

 fen):  (क)  व्यावहारिक  जनशक्ति
 '
 झनुसंझान'  संस्थान  द्वारा  466  में  किये  गये

 #
 एक  कायम  के  झा सार  पर  यह  धनुवात

 t

 लगाया  गया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंइस  समय
 डाक्टरों  कौर  जनसंख्या  का  श्रतुपात  लगभग
 i  और  1,000 &  1

 (ख)  विभिन्न  ग्रामों  में  कितने  डाक्टर

 प्रा धुनिक  चिकित्सा  पद्धति  की  प्रेशियस  कर

 रहे  हैं  उसके  संबंध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं
 है  ।  4%,  30  जून,  972  की  स्थिति
 के  भ्रनुसार  40  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 बिना  डाक्टरों  के  थे  I

 (ग)  4970  तथा  97  में  क्रमशः
 2497  पौर  3953  डाक्टरों के  नाम  रोज़गार
 कार्यालयों  के  रजिस्टरों  में  दर्ज  थे  ।

 (घ)  आमतौर  पर  डाक्टर  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंकाम  करना  नहीं  चाहते  ।  फिर  भी,
 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  डाक्टरों  को  उन
 क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  देने
 के  संबंध  में  भरसक  प्रयत्न  कर  रही  है  t
 इस  संबंध  में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर
 रख  दिया  गया  है

 वितरण

 केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  शत  प्रतिशत

 सहायता  देती  है  जिससे  राज्य  सरकारें

 सुद्रबर्ती,  पिछड़े  हुए  और  दून  समझे

 जाने  बाले  460  निर्दिष्ट  क्षेत्रों  में  काम  करने

 वाले  डाक्टरों को  प्रति  मात  50  |  का
 भत्ता  दे  सकें  t

 राज्य/संध  शासित  क्षेत्र  की  सरकारें
 डाक्टरों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम  करने

 के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठा  रही  हैं  :

 (2)  बाम  एवं  शहरी  क्षेत्रों  में  काम
 करते  वाले  हाकरों  का  एक  ही
 संदर्भ  बनाता  ।
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 (2)  ग्राम-भत्ता,  परिवहन  सुविधाएं,
 बिना  किराये  के  सुसज्जित  मकान,
 साफ  पानी,  बिजली  आदि  समग्र
 प्रोत्साहन  देने  की  व्यवस्था  करना  |

 (3)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  म ेखास-
 कर  भवनों,  रिहायशी  क्वार्टरों
 शादी  की  सुबिधायो  में  सुधार
 करना  ।

 (4)  ग्राम  क्षेत्रों  मे  काम  करने  के

 इच्छुक  सेवा-नियुक्त  डाक्टरों  को

 ,  पुन  नियुक्त  करना  1

 (5)  अनिल  वेतनवृद्धि मा  देना  1

 (6)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  म ेकाफी
 मात्रा  मे  दवाइयां  तथा  उपस्कर
 की  व्यवस्था  करना  |  कुछ  राज्यो
 मे  चिकित्सा  छात्रों  को  कुछ
 बों  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  म ेजाकर
 काम  करने  को  बाध्य  करने  के
 लिये  छात्रवृत्तियों  /वजीफा  की
 पेशकश  की  है  ।

 (7)  विभिन्न  चिकित्सा  पद्धतियों  के
 उपलब्ध  चिकित्सको  की  प्रतीत
 सेवाओं  का  ग्राम  क्षेत्रों  में उपयोग
 करके  चिकित्सा  एव  स्वास्थ्य  देख-
 प्रेस  की  सुबिधायो  को  बढ़ाने
 के  लिए  प्रयत्न  किग्रा  जा  रहे  हैं

 त्ति  ह... 4  बिहारी  वाजपेयी  =  कभी
 मलरी  महोदर  ते  कहीं  कि  सवीर ९  पर
 डाक्टर  संतों  के.  काल  करता  नहीं  चाहते  t
 जो  विवरण  उन्होने  सभा-पटल  पर  श्ण्बा  है,

 उससे
 शक  नगी

 कि  उन्हें  गावों  मे
 काफ़ी  प्रोत्साहन  दिया  जा

 रहा  है  ्  भी  वे  गांव  मे  नहों  जाता  चाहते
 क्या  इसको  कारण  यह  है  बॉडी

 जिला  मर्सी  देसी  है।  हतमी  नीति
 उसमें  हस्ती  जनक-शतक  है  गि  एक  आर

 जी  तिद्यार्ती उससे  से  निक  जता  है,  वह
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 att  की  तरफ  मुह  ही  नहीं  करता  ?  यदि
 पहुं  सच  है  तो  मैडिकल  शिक्षा  पद्धति  में  कोई
 आमूल  परीक्षाएं  करने  का  सरकार  का
 विचार  है

 ?  उदाहरण  के  लिये  क्या
 एल०  एम०  पी०  कोर्स  को  फिर से  शुरू
 करने  के  बारे  मे  किसी  स्तर  पर  चर्चा  हुई
 है  ?

 शी  उमाशंकर  दीक्षित  आमूल  परिवर्तन
 का  विचार  तो  नही  है.  ।  हमारे  मतानुसार
 शामिल  परिवर्तन  शब्द  भी  नहीं  है  tv
 एल०  एम०  पी०  परीक्षा  का  अगर  पुनरु-
 जीवन  किया  जाय,  तो  भी  शिक्षा  पद्धति

 श्रीमन्‌  आधुनिक  ही  रहेगी  ।  मैं  इस  बात
 को  स्वीकार  करता  हू  कि  वर्तमान  शिक्षा
 पद्धति  में  प्रशिक्षित  चिक्त्सिक  का  रहन-सहन,
 विचार  और  संस्कृति  तथा  मनोवृत्ति  बहुत
 बदल  जाती  है  और  इस  कारण  गाव  जैसी
 स्थिति  भे  जाकर  काम  कर  सकना,  चिकित्सा
 का  कार्य  करना,  उनको  कठिन  लगता  है  |
 यदि  हम  उस  पति  को  अ्रर्वाचीन  पद्धति
 को  रखेंगे  तो  उसमे  कोई  ऐसा  परिवर्तन

 हमें  लक्ष्य  नहीं  लगता  हैं  कि  जिससे  ये  एसे
 गांवों  में  जा  कर  स्थायी  रूप  से  काम  कर
 सके,  जहापर  सामान्य,  सास्कृतिक  या  सभ्य
 जीवन  की  सुविधायें  सर्वथा  भ्रप्नाप्य  है  ।

 लेकिन,  श्री मनु,  इस  परिस्थिति  का

 मुकाबला  करने  के  लिये  इस  समय  दो  प्रकार
 के  विचार  चल  रहे  हैं--पहला  यह  कि  जो

 हमारी  प्राचीन  भारतीय  पद्धति  है,  मे  प्रति-
 लित  हैं,  उसको  तैयार  करके  जहा  कही  है,
 यहा  पूरा  करें  या  जीतता  पूरा  कर  सके
 उतना  पूरा  करे  ।  दूसरा  बिचार  यह  चल

 रहा  है--प्रभी  मिस्ट्री  ने  तिश्वमण  नहीं
 किया  हैं,  विचाराधीन  हैकि  कोई  कस
 समव  का  कोस  लें  तो  हम  भ्रमित  जगहों  पैर

 पहुच  सकेंगे  सौर  उससे  बलेमातव  परिस्थिति
 में  कुकर:हो  सकेगा 1.  ,  bk

 wh  mee  faye  आासनेगी :  गया

 सरकार  ने  इस  सुझाव  पर  बिचार

 है...  है  कि.  वीरी  हर
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 डाक्टर  बनकर  निकलते  हैं  उनके  लिये

 यह  भ्र निवार्य  कर  दिया  जाय  कि  वे  दो  साल
 तक  गांव  में  रहकर  चिकित्सा  करेगे  तभी
 उनको  डिग्री  दी  जायेगी,  उससे  पहले
 नहीं  ?

 शी  उमाशंकर  दीक्षित  :  इस  तरह
 का  निश्चय  सभी  राज्य  सरकारो  ने  किया

 है--कही  नही  हुआ  हो,  तो  मुझे  इस  समय

 सूचना  नही  है,  स्मरण  नहीं  है--लेकिन
 ग्रधिकांश  जगहों  पर  बॉण्ड  लिखाया  जाता
 है  a  चूकि  इसमें  कुछ  कानूनी  पेचीदगी
 थी  शौर  यह  समझा  गया  कि  कठिनाई  होगी,
 इसलिये  भारत  सरकार  ने  यह  नियम  बनाया
 है  कि  उनसे  2  वर्ष  का  बाण्ड  लिखवा  लेते  है
 शौर  जब  5  वर्ष  के  बाद  थे  परीक्षा  पास  कर
 के  निकलेंगे  तब  उनको  अ्रवश्य  दो  वर्ष  गांव  में
 काम  करना  पड़ेगा  ।  प्रत्येक  राज्य  के  सम्बन्ध
 में  में  तत्काल  तो  नहीं  कह  सकता,  लेकिन
 माननीय  सदस्य  चाहेंगे  तो  मै  उनको  लिख
 कर  सूचित  कर  दंगा  t

 श्री  मूल  चन्द  डागा:  क़्या  कर  बतलाइये
 --राज  केन्द्रीय  सरकार  कितना  रुपया
 भत्ते  के  रूप  में  डाक्टरों  को  देती  है  और
 किस-किस  राज्य  को  कितना-कितना  देती

 है?

 श्री  जमाधंकर  जीवित  :  प्रलय-अलग
 से  की  सूचना  इस  समय  मेरे  पास  नहीं
 है  4

 श्री  मूल  याद  डागा  छापने  यह  बतलाया

 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  भत्ता  देती  है,  क्‍या
 आप  अलग-अलग  नहीं  बता  सकते  कि  कुल
 कितना  भत्ता  राज  तक  केन्द्रीय  सरकार
 से  दिया  जाता  रहा  है  ?

 शी  उमाशंकर  दीक्षित  :  भरते  का
 'संचार  बहुत  व्यापक  हैं.  ।  भाप  लिखकर
 भेजेंगे  तो  म॑  बतलाऊंगा  कि  कौन-कौन  सा

 शता  दिया  जाता  है.  ene eee

 tear  महोदय  :  भत्ता  कहां  पूछा  है  !

 शी  मूल  चन्द  दागा  :  जो  गांव  में  जाते

 हैं  उनको  केन्द्रीय  सरकार  भत्ता  देने  के
 लिये  तैयार  है  ।  मेँ  पूछ  रहा  हूं  कि कितना
 दे  चके  हैं  कौर  कितना  इस  साल  में  देंगे  ?

 थी  उमाशंकर  दीक्षित  :  जो  डी  क्लास
 के  स्टेशन  हैं,  उनके  बारे  में  250  रपये
 मासिक  का  विशेष  भत्ता  देने  का  निश्चय
 किया  गया  है  और  जो  डाक्टर  बहा  गये  है
 उनको  दिया  गया  है  ।  यदि  आप  संख्या
 श्र  राज्यों  का  नाम  चाहते  है  तो

 तुरन्त  नहीं  बतला  सकता,  यदि  बाद  को

 पूछेंगे  तो  वश्य  सूचित  कर  दूगा  A

 डा०  गोविन्द  दास  रिछारिया  :  आपने
 जो  अनुपात  बतलाया  है--क्या  जो  पति
 झ्राबादी  के  प्रदेश  है,  जैसे  उत्तर  प्रदेश  कौर
 बिहार,  उनमें  और  बाकी  देश  में  एक  सा
 है,  या  तो  पहाड़ी  प्रदेश  हैं--हिमालय  पर्वत
 का  क्षेत्र,  बुन्देलखण्ड  का  क्षेत्र,  उसमें  शौर
 बाकी  देश  में  एक  सा  है  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  डाक्टर  इसलिए
 नही  जाते  हैं  देहातों  में  क्योकि  उनको  श्राप
 और  प्रान्तीय  सरकारें  कम  तनख्वाहे  देती
 है  इसलिए  क्‍या  शाप  इस  बात  पर  विचार
 कर  रहे  है  कि  उनको  इतना  धन  दिया  जाने
 जिससे  वे  ग्रामीण  भ्रस्पतालो  में  सुविधाजनक
 रह  सकें  शौर  जा  सकें  ?

 शी  उमाशंकर  दीक्षित  :  एक  जैसा

 अनुपात  नहीं  है  ।  जिनको  हम  अधिक
 विकसित  प्रदेश  कहते  हैं  जैसे  महाराष्ट्र,
 गुजरात,  तमिलनाडु  आदि  वहां  पर  डाक्टरों
 का  अनुपात  भ्र धिक  है  कौर  जैसा  कि  आपने
 बताया,  बुन्देलखंड,  हिल  एरियाज  आदि

 वहां  पर  कम  है  t  जहां  तक  झ्रॉपने  उनके
 बेतनक्रम  की  बात  कहीं  उसमें  कमी  नहीं  है
 जो  हमारी  झाल  इण्डिया  सर्विस'  प्राइमरी

 हैल्थ  सेन्टरों  के  लिए  है  उसमें  सभी  भत्ते
 '

 और  वेतन  मिलाकर  लगभग  साढ़े  6  सौ,
 सात  सौ  से  प्रारम्भ  होता  हैं,  जोकि  याति

 है  |
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 SHRI  S.  M:  BANERJEE:  I  would
 like’  to  know  from  the  hon.  Minister
 whether  it  is  a  fact  that  in  the  abs-
 ence  of  hospitalg  or  dispensaries  in
 the  rural  areas  the  Government  pro-
 pose  to  have  mobile  dispensaries  with
 qualified  doctors  so  that  medical  bene-
 fits  can  be  had  by  the  village  popula-
 tion.  also.

 SHRI.  UMA-  SHANKAR  DIKSHIT:
 This  is  an  excellent  suggestion,  I
 have  myself  had  this  matter  examin-
 ed,  at  not  a  very  serious  level:  It  has
 not  yet  gone  to.  the.  Ministry  of
 Finance,  Planning  Commission,  etc.  It
 igs  an  excellent  suggestion.  But  there
 are  aspects  which  will  require  very
 careful  consideration  particularly  in
 regard  to  the  use  of  vehicles  and  their
 maintenance,”  repairs,  etc.  -

 Preposal  to  baild  New  Shipyards
 Establishment  of  Central  Design  and
 Research  Centre  for  Ship  Building  and

 Foreign  Collaboration

 +
 “#383,  SHRI  P.  M.  MEHTA;

 SHRI  P.  GANGADEB:

 Will  the  Minister.  of.  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  be  pleased  ‘to
 state:

 (a)  whether  Government  of  India
 are  going  to  build  two  new  shipyards
 and.  establish.  a  Central.  Design  and
 Research  Centre  for  ship-building;

 (b)  if.so,  where.  the  new.  shipyards
 are  expected  to  be  located;

 _(c)  whether  ship  builders  in  Britain
 and  West  Germany  were  interested  in
 India’s  proposals.  for  collaboration
 arrangements  to  build  two  new  ship-
 yards;  and

 (a)  if  so;  the  nature  and  extént  of
 the  help  these  two  countries  would
 give?

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE

 DECEMBER  li,  4972

 ‘ous.  State  Governments  are
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 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  00५  MEHTA):
 (a)  The  question  of  setting  up  more
 shipyards  in  the  country  is  under  con-
 sideration,  It  is  also  proposed  to  set
 up  a  Central  Marine  Design  and  Re-
 search  Organisation.

 (b)  The  lecation  of  new  shipyards
 has  yet  to  be  decided.

 (6)  and  (d).  Yes,  Sir.  Possibilities
 of  collaboration  are  being  explored.

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  I  would  like
 to  know  from  the  hon.  Minister  whe-
 ther,  taking  into  consideration  the
 natural  advantages  of  the  sea-coast
 of  Saurashtra  and  the  facilities  of
 good  harbours  of  Saurashtra,  any
 proposal  is  under  consideration  to  set
 up  one  Shipyard  in.  Saurashtra  region
 of  Gujarat  and;  if  so,  the  proposed
 location  of  the  new  Shipyard  and;  if
 not,  the  reasons  thereof.

 SHRI  OM  MEHTA:  The  Gujarat
 Government  has  recommended  Por-
 bunder  as  the  site  for  the  new  Ship-
 yard,  But  I  cannot  say  anything  at
 this  stage  because  all  the  proposals
 which  have  been  received  from  vari-

 under
 consideration.  The-  decision:  will  be
 taken  only  in  the  Fifth  Plan.  Nothing
 can  be  said  at  this  stage.

 SHRI  P.  GANGADEB:  I  would  like
 to  ask  the  hon.  Minister  whether  the
 Government  has  made  any  study  of
 the  designs,  technical  and  managerial
 capabilities  to  build  bigger  ships  in
 India  and;  if  so,  what  are  the  broad
 details  thereof.

 SHRI  OM  MEHTA:  No  comprehen-
 sive  study  has  yet  been  made.  But
 we  are  going  to  set  up  a  Design  Cen-
 tre  for  this  and  already  Poland  has
 agreed  to  give  us  some  help  in.  this
 direction.  The  talks  are  still  going
 on,  After  that,  we  will  know  where
 we  stand.  At  present,  we  are  pur-
 chasing  the  know-how  from.  foreign
 countries.

 SHRI  P.  R.  SHENOY:  I  would  like
 to  know  from  the  hon.  Minister  whe-
 ther  the  possibility  of  putting  up  a

 we

 -y

 x

 कु
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 Shipyard  in  Mysore  State  will  be  con-
 sidered.

 SHRi  OM  MEHTA:  As  I  have  al-
 ready  said,  all  the  proposals  which
 have  been  received  from  various
 States  are  under  consideration.  Noth-
 ing  can  be  said  about  them  at  this
 stage.  I  do  not  think  any  proposal
 has  been  received  from  Mysore  State.
 One  M.-P,  has  written  about  it.  But
 no  proposal  has  been  received  from
 the  Mysore  Government.

 SHRI  JAGANNATH  RAO;  Ig  there
 any  recommendation  received  from
 the  Government  of  Orissa  for  the
 location  of  a  ship-building  yard  m
 paradeep  Port?

 SHRI  OM  MEHTA:  Yes,  Sir;  it  has
 been  received.  I¢  will  also  be  consi-
 dered  along  with  the  other  proposals
 received  from  various  States.

 SHRI  R.  BALAKRISHNA  PILLAI:
 May  I  know  from  the  hon.  Minister
 by  what  day  we-can  expect  a  ship
 from  the  Cochin  Ship  Building  Yard
 if  the  work  is  going  on  so  slowly  as
 it  is?

 SHRI  OM  MEHTA:  The  Cochin
 Shipyard  will  start  construction  in
 3974  and  we  can  expect  that,  by  ‘1996,
 it  will  be  ready,

 Financial  Aid  for  the  removal  ef  Slums
 in  Kanpur

 *385.  SHRI  8.  M.  BANERJEE:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Mayer  of  Kanpur
 recently  met  him  and  requested  for
 financial  aid  for  the  removal  of  slums
 in  Kanpur;

 (b)  4९  so,  what  steps  have  been
 taken  by  Government  in  thig  regard;
 and

 te)  whether  any  financial  aid  has
 been-  given  in  9727

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINIGTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-

 ING  (PROF,  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  to  (c).  Yes,  Sir.  The
 Mayor  of  Kanpur  wanted  financial
 assistance  for  slum  re-housing  scheme
 of  the  Kanpur  Municipal  Corporation.
 As  slum  re-housing  is  in  the  State
 Sector  of  the  plan,  the  Mayor  has
 been  advised  to  approach  the  Govern-
 ment  of  Uttar  Pradesh  for  this  pur-
 pose,

 However,  the  Central  Government
 have  sanctioned  Hs.  46.9  lakhs  as
 grant  for  environmental  improvements
 in  the  slums  of  Kanpur,

 SHRI  8,  M.  BANERJEE:  An  hon.
 Member  of  thig  House,  Shri  Ashoke
 Sen,  was  heading  a  .one-man  Com-
 mission  to  decide  the  long-term  and
 short-term  plang  for  slum  clearance
 in  which  five  cities  were  involved  and
 Kanpur  was  one  of  them.  I  would
 like  to  know  what  financial  assistance
 has  been  given  by  the  Centre  to  the
 State  Government  under  that  acheme
 for  long-term  and  short-term  plans  for
 slum  clearance  in  Kanypur—whether
 any  assistance  has  been  given  or  is

 arma
 to  be  given  during  the  Fourth

 plan.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 As  I  have  said  already,  Rs,  46  lakhs
 have  been  provided  for  slum  im-
 provement.  Secondly,  I  would  like
 to  draw  hon.  Member's  attention  to
 the  fect  that  it  is  through  Finance
 Ministry  that  bleck  loang  and  bloak
 grants—loane  to  the  extent  of  70  per
 cent  and  grants  te  the  extent  of  30
 per  cent—are  provided  to  the  State
 Governments  for  various  improve-
 ment  projects,  and  it  is  according  to
 the  identified  priorities  and  require-
 ments  of  the  State  Governments,  they
 utilise  the  money.  So,  under  that
 head,  they  might  have  got,  and  they
 have  got;  the  exact  figure  ig  not  with
 me.  Besides  that,  some  other  money
 has  been  provided  to  Kanpur  for
 slum  clearance  and  elum  impraye-
 ment.

 SHRI  &  M.  BANERJEE:  7  would
 like  to  know  whether  the  hon,  Minis-
 ter  ig  aware  that  mony  houses  were
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 built  under.  the  Industrial
 Scheme  and  loan  was  given  by  the
 Centre  in  which  nearly  4,000  to  5,000
 Central  Government  employees  are
 stil,  residing.  The  hon.  (Minister,
 Shri  Uma  Shankar  Dikshit,  promised
 that  he  would  take  up  the  matter  with
 the  State  Government  and  see  that
 these  occupancies  are  regularised.  so
 that  the  Central  Government  em-
 ployees  are  not  thrown  on  the  streets.
 I.  would  like  to  know  what  has  hap-
 pened  to  ¢hat.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 This  question  is  a  different  question;
 it  is  regarding  Industrial  Housing
 Scheme,  and  this  is  not  covered  by  the
 original  Question  put  forward  by  the
 hon...  Member,  If  he  is  interested  in
 a  specific  answer  to  this  sort  of  ques-
 tion,  I  can  provide  him,  Sir,  but  for
 that  I  require  notice.

 SHRI  5.  M.  BANERJEE:  The  ques-
 tion  has  been  answered  as  an  Un-
 starred  Question.  I  wanted  some
 answer  here.

 राज्यों  में  वन्य  पशुओं  के  शिकार  पर.  प्रतिबन्ध

 की  क्रियान्विति  में  प्रगति

 eae  श्री  घने शाहू  प्रधान  :  क्या

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 -(क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों

 को  वन्य  पशुओं  के  शिकार.  प्रर  पूर्ण  रोक

 लगाने  हेतु  आदेश  दिये  हैं,  और  यदि  हां,  तो

 “किन-किन  राज्यों  ने  इन  आदेशों  का  पालन

 किया  है

 (ख)  इस  मामले  में,  अब.  तक.  क्या

 -प्रगति  -हुई  है

 «ै।  (ग)  ऐसे  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जहां
 अभी  तक  वन्य  पशुओं  के  शिकार  पर  प्रतिबन्ध

 त्तहीं  लगा  है-?

 “THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  to  (c).
 No  “Sir,  State  Governments  were
 however  approached,  advised  and  per-

 DECEMBER  i,  972
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 suaded  to  ban  hunting  of  tiger  at
 least  for  five  years  and  fifteen  States
 having  predominant  tiger  population
 agreed  to  ban  this  animal  from  hunt-
 ing.

 The  Wild  Life  (Protection)  Act,
 1972  passed  recently  in  September,
 972  which  has  been  agreed  to  be
 adopted  by  il  States  incorporates  in

 “Ws  Schedule  No.  I  and  Schedule  II
 Part  II  a  number  of  mammals,  amphi-
 bians,  reptiles  and  birds  which  are
 banned  from  hunting.  Other  States
 are  being  persuaded  to  adopt  this
 Wild  Life  (Protection)  Act,  972  which
 will  enable  them  to  render  protection
 to  these  species  which  are  protected
 or  are  rare  in  the  country.

 श्री  धन शाह  प्रधान  :  अध्यक्ष  महोदय,
 मैं  जानना  चांहता  हूं  कि किन-किन  राज्यों  में
 किन-किन  वन्य  पशतूनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया
 गया  है  तथा  क्या  सरकार  वन्य  पैरों  की
 वर्तमान  राज्यवार  संख्या  बताने  में  समर्थ
 है  ?  कया  सरकार  को  जानकारी  है  कि

 जहां  पर  निषेधाज्ञा  स्वीकार  करती  है  वहां
 पर  क्या  प्रतिबंध  लगाने  की  व्यवस्था  है  और

 क्या  सरकार  विचाराधीन  ऐसी  कोई
 योजना  हैं  जिसके  द्वारा  वन्य  पुत्रों  की
 घटती  हुईं  संख्या  को  मद्देनजर  रखते  हुए
 जंगल  सुरक्षित  छोड़कर  वहां  पर  पशुओं  की
 रक्षा  की  जा  सके  ?

 प्रो०  शेर  सिंह :  मैं  कह  चुका  हूं  कि

 हम  ने  सितम्बर  72  में  वाइल्ड  लाइफ

 (प्रोटेक्शन)  ऐक्ट  पास  किया  है  जिसके

 अन्तर्गत  शैड्यूल  |  और  शैड्यूल  2  में

 लिस्ट  बनाई  गई  है  कि  कौन-कौन  से  वन्य

 पशुओं,  बर्ड्स  और  रौैप्टाइल्स  आदि  का

 शिकार  करना  वर्जित  किया  गया  है  ।

 “वन्य  पशुओं  की  वर्तमान  राज्यवार

 संख्या  बतलाना  इस  समय  मेरे  लिए  मुश्किल

 'हैं।  जाहिर  है  कि  इस  प्रतिबंध  के  लगाने

 से  और  वाइल्ड  लाइफ़  को  प्रोटेक्ट.  करने

 से  उनकी  संख्या  बढ़ेगी  तमाम  राज्यों  ee,
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 द्वारा  इम  बाइडन  लाइफ़  (प्रोटेक्शन)  ऐक्ट,
 972  को  ऐडाप्ट  करने  से  लिबास  में  दिए

 गए  वन्य  पशु मों  को  प्रोडक्शन  मिलेगा
 बौर  उनकी  संख्या  बढ़ेगी  ।

 भी  घन ना हू  प्रधान  :  क्‍या  मंत्री  महोदय
 को  पता  है  कि  वन्य  पणुप्रों  को  वहा  जंगल  में

 बीवी  वो  दवाई  देकर  मार  दिया  जाता  है  ?

 जोग  शर  सिंह  :  हमारे  पास  ऐसी  कोई

 सूचना  नही  है  t

 SHRI  P.  K.  DEO:  In  view  of  the
 alarming  depletion  of  our  beautiful
 fauna,  has  any  ecological  study  been
 taken  up  of  species  like  black  buck
 or  rhinoceros  or  the  Gir  lion  or  some
 of  the  rare  species  like  the  great
 Indian  bustard.

 PROF,  SHER  SINGH:  The  hunting
 of  the  animals  which  have  been  re-
 ferred  to  by  the  hon.  Member  is  total-
 ly  banned.  The  black  buck,  rhine  and
 other  animals  which  are  very  rare—
 normally  hunting  them  has  been  total-
 ly  banned.

 SHRI  P.  K.  DEO:  My  question  has
 not  been  answered.  I  wanted  to
 know  if  any  ecological  study  has  been
 taken  up  lately.

 PROF.  SHER  SINGH:  Of  course,
 only  on  the  basis  of  ecological  studies
 the  banning  hag  been  done,

 aft  विभूति  मि :  कया  सरकार  ने

 यह  अंदाज़  लगाया  है  कि  इन  5  राज्यों  में

 से  किन  किन  राज्यों  में  सिंह,  बाघ,  भालू
 कौर  मुंडा  आदि  हैं  शौर  क्‍या  यह  भी  सही  है
 कि  बंदूक  के  अलावा  कुछ  ऐसे  विरले  पदार्थ

 भी  जंगलों  में  रख  दिये  जाते  हैं  जोकि  बंदूक
 का  काम  करते  हैं  कौर  जब  यह  वन्य  पशु

 उसे  खाते  हैं  तो  वह  मर  जाते  हैं  भौर  उन  मरे

 हुए  पशुओं  की  खालों  को  नेपाल  के  रास्ते

 विदेशों  भें  भेजा  जा  रहा  है,  यदि  हां,  तो

 स्पा  इसके  ऊपर  प्रतिबंध  लगाने  की  सरकार

 चोरों  कोई  सख्त  कार्यवाही  की  जा  रही

 है).
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 प्रो०  घोर  सिह  :  कभी  कभी  ऐसे  वन्य

 पशु  जोकि  गांव  वालों  के  मये  क्यों  को  मार
 डालते  है  व  हानि  पहुंचाते  हैं  तो  वह  उनमें

 ऐसे  जहरीली  चीज  रख  देते  है  जिन्हें  खा  कर
 यह  जंगली  पशु  मर  जाते  है  ।  माननीय
 सदस्य  ने  जो  5  राज्यों  का  जिक्र  किया  है
 ता  उनमे  जुलाई  1970  से  टाइगर  झोर
 रास्तों  की  हूटिंग  बन्द  है  जिन्होंने  कि  इस
 सिफारिश  को  अपने  यहां  माना  हुआ  है  t
 उस  समय  से  इन  दोनों  जानी  पूरा  का
 शिकार  पर  प्रतिबंध  लगा  हुआ  है  |

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  I  would
 like  to  know  whether  the  hon.  Minis-
 ter  is  aware  that  despite  the  existence
 of  a  ban  on  the  killing  of  rhinos,  dur-
 ing  the  course  of  one  year,  1971,  it  is
 publicly  admitted  that  29  wild  rhinos
 have  been  killeqg  by  poachers  in
 Jaldapara  sanctuary  and  other  sanc-
 tuaries  in  West  Bengal  and  Cooch-
 Behar  and  other  places.  In  connec-
 tion  with  this,  I  would  like  to  know
 also  whether  it  has  been  brought  to
 his  attention  that  a  number  of  lead-
 ing  daily  newspapers  in  Calcutta  have
 criticised  the  present  Chief  Conser-
 vator  of  Forests  for  his  negligence  in
 this  respect  and  whether  the  Chief
 Conservator  is  now  being  tipped  to
 become  Inspector  General  of  Forests?

 MR.  SPEAKER:  In  the  interest  of
 wild  life  I  am  allowing  these  ques-
 tions.

 PROF.  SHER  SINGH:  West  Bengal
 is  one  of  the  States  which  ig  vigorous-
 ly  implementing  the  Wild  Life  Act..

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  I  asked
 a  specific  question  whether  he  is
 aware  that  29  rhinos  were  killed  in
 Jaldapara;  let  him  say,  I  do  not  know
 or  I  will  enquire.

 MR.  SPEAKER:  We  came  to  know
 also  that  one  rhino  was  sold  for
 Rea.  10,000,  It  is  well-known.  Every
 newspaper  published  it.

 PROF.  SHER  SINGH:  Some  news
 wag  published  about  the  killing  of
 rhinos.  West  Bengal  is  not  lagging
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 behind  in  implementation  of  the  Act
 Andhra  Pradesh  and  West  Bengal  are
 the  two  States  which  have  asked  us  to
 issue  the  notification  so  that  they  can
 enforee  the  Act  immediately.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  I  asked
 a  specific  question.  Let  him  say,  he
 will  collect  information.  I  don’t
 went  a  general  sermon  about  West
 Bengal,  I  asked  whether  there  was
 killing  of  29  rhinos  in  Jaldapara  sanc-
 tuary.  Let  hém  say  yes  or  no.

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  (SHRI  F.  A.  AHMED):  So  far
 as  the  poaching  of  these  animals  is
 coneerned,  this  news  was  published
 in  the  newspapers,  but  we  have  no
 information  whether  :t  was  actually
 done  and  we  also  do  not  know  who
 are  the  officers  who  are  responsible
 Cinterruption)  I  read  about  it  in  the
 newspapers,  but  we  do  not  know  who
 were  responsible  for  this  negligence.

 SHRI  RANABAHADUR  SINGH:  It
 has  been  a  matter  of  common  obser-
 vation  that  skins  and  rugs  of  tigers
 with  head  mounted  are  openly  on
 sale  inside  Delhi  This  is  very  attrac-
 tive  to  foreigners.  I  am  afraid  if
 guch  things  go  on,  we  will  be  lomng
 our  species  of  wiki  tiger,  Al!  this
 happens  because  the  skin  and  rug
 fetches  a  high  price.  Is  the  Govern-
 ment  contemplating  the  stoppage  of
 such  sale  in  view  of  the  preservation
 of  this  species?

 SHRI  SHER  SINGH:  We  have  ban-
 ned  the  export  of  tiger  skins  and  other
 skins  also,  along  with  the  banning  of
 shooting  of  tigers.

 SHRI  RANABAHADUR  SINGH
 My  question  was  whether  tiger  akin:
 were  being  openly  sold.

 sit  weiter  wax;  पशु भों  को  मारते
 पर  जब  से  प्रतिकधय्रेंगा'  शख़्स  के बाद  से

 गुजरात,  के  गीर 'फ़्ट्ीम  ध  बौर,  मैत्रेय
 प्रदेश  के  का रहा  केल्ली'  राष्ट्रीय  उस तन  में
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 उन  का  विनाश  कहता  जा  रहा  है  ।  मैं
 जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  यह  कमी  इस
 लिये  हुई  कि  लोग  जहर  दे  कर  पशु भ्र ों  को
 मारते  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्‍या  सवाल  है  ”

 श्री  भागीरथ  भंवर :  मैं  जाना  चाहता
 है  कि  यह  कमी  किस  कारण  से  आई ?
 प्रतिबन्ध  लगने  के  बाद  उन  की  संख्या  घटती
 जा  रही  है  ।  क्‍या  यह  प्रतिबन्ध  लगाने

 के  बाद  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  कोई
 उसके  उल्लंघन  न  कर  पाये  ?  में  यह  भी
 जानता  चाहता  हुं  कि  इस  कमी  को  दूर  करने
 के  लिये  सरकार  की  झोर  से  क्‍या  प्रयास  किया
 जा  रहा  है  ?

 करो  शेर  सिह  :  प्रतिबन्ध  लगने  के

 बाद  की  बात  तो  मैं  कह  सकता हू  ।  उस  के
 पहले  को  बात  बल लाना  कठिन  है  ।  हम
 ने  अभी  सेन्सस  लिया  था  उस  से  पता  चला  कि
 क्या  जिससे  हूँ  q  उस  के  पहले  छः  महीने
 या  साल  में  कितनी  कमी  हुई  है,  यह  सूचना
 मेरे  पास  नहीं  है  t

 कही  वह  नंबर  :जानवर  जो  है  ये
 घने  जंगलो  में  रहते  है।  इसलिये  पशुप्रों
 को  मारने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  साथ
 साथ  क्‍या  जंगलों  के  काटने  पर  भी  प्रतिबन्ध
 लगाया  गया  है  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा
 जानवर  उन  में  रह  सके  ?

 प्रो० शेर  सहि:  टाइगर  जिलों  में

 रहते हैं,  इसलिये  उस  को  काटने  की  बात
 कैसे हो  सकती  है  ?  उन  की  तो  रखा की
 ज़ाती  है  3

 SHRI  8.  M.  BANERJEE:  I  would
 like  tp  know  froin  the  hem.  Minister

 lene  ar  i
 is  #  fact  that  the  white

 ers  ewa  were  getting  maximum
 appreciation  from  countries  dur-
 fing  Rxpe-l970,  and  whether  these
 white  tigers  are  losing  their  white-
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 they  were  white,  but  now  they  are
 losing  their  whiteness.

 MR,  SPEAKER:  He  wants  to  know
 why  they  are  getting  red.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  I  want  to
 know  whether  the  reasons  have  been
 ascertained.  >

 PROF,  MADHU  DANDAVATE:  Be-
 cause  of  patronage  from  Government.

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  की  शिकार  में
 क्या  दिलचस्पी  है?

 शी  एस०  एम०  बजी :  में  भी  कभी
 कभी  शिकार  खेला  हूं,

 PROF.  SHER  SINGH:  The  white
 tiger  is  white.  It  is  not  becoming  red.

 W  एस०  एम०  बनर्जी:  सफेद  शेरों  की
 संख्या  घटती  चली  जा  रही  है।

 MR.  SPEAKER:  They  are  mixing
 with  the  red.

 sh  ईश्वर  चौधरी:  पशु भ्र ों  का  ह्वास
 तेजी  के  साथ  होता जा  रहा  है  भौर  गया  जिले
 और  हजारीबाग  जिले  में  पिंछले  पत्र  सालों
 के  पहले  की  अपेक्षा  झ  वन्य  पशुभों  की
 संख्या  बहुत  कम  है।  इस  का  कारण  ह  है  कि
 जंगल  बहुत  तेजी  के  साथ  काटे  जा  रहे  हैं।
 फॉरेस्टर  कौर  रजत  की  मिली  वक्त  से
 सोग  चोरी  छिपे  वहां  शिकार  खेलते  हैं।
 में  जानता  चाहता  हूं  कि  वहां  के  बलों  में
 लोग  इन  पशुझों  का  शिकार  न  करें,  इस  के
 लिये  सरकार  क्‍या  न्यूनतम  कदम  उठाने  का
 बिचार  कर  रही  &?

 प्रो  र  सिह  :  मेने  निवेदन  किंवा  कि

 हम  ने  कभी  इसी  सदन  में  पिछले  दिलों  एक

 ऐक्ट  पास  किया  है  इस  उद्देश्य  के  लिये  कि  यह
 चीज  रेगुलेटर  हो  सके  कौर  जो  रेसलर  ऐनिमल

 हैं  उसको  हॉकिंग  बन्द  हो  ताकि  उनकी  संद्या

 कस  त  हो  सके ।

 ॥  लवन,  इस् सलाल:  भी  इसा जीत

 गुप्त  ते  परबत  किया  था  तीस  लाइनों के
 मारे

 जाते  के  सम्बन्ध  में।  में  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्या  मंत्री  महोदय  इसकी  एंक्वायरी  कर
 के  सूचना  को  सपा-पटल  पर  रखेंगे  ?  ॥

 SHRI  F.  A.  AHMED:  Ali  right;  that
 can  be  done.

 Drought  conditions  in  Gulbarga,  Bidar
 Bijaper  ang  Bellary

 *388.  SHRI  JAGANNATH  MISHRA:
 SHRI  DHARMRAO  AFZAL-

 PURKAR,
 Will  the  Mimister  of  AGRICUL-

 TURE  be  pleased  to  state:

 (ad  whether  drought  conditions  in
 Gulbarga,  Bidar,  Bijapur  and  Bellary
 have  been  reported  to  be  grim;  and

 (9)  if  so,  the  steps  proposed  to  alle-
 viate  the  condition  of  the  people?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  As  the  rainfall  for  kharif  as  well
 as  rabi  crops  has  been  inadequate,  the
 State  Government  has  reported  the
 occurrence  of  acute  drought  conditions
 in  the  Districts  of  Bijapur,  Bidar  and
 Gulbarga  and  parts  of  Raichur  and
 Belgaum  Districts.

 (b)  The  State  Government  has  un-
 dertaken  necessary  relief  measures
 which  include  opening  of  employment
 opportunities  through  Relief  and  de-
 partmental  works,  arrangements  for
 supplies  of  drinking  water  and
 fodder,  and  feeding  the  vulnerable
 sections  of  the  people.  On  the  basis
 of  the  recommendations  of  the  Cen-
 tral  Team  which  visited  the  State  in
 September,  ‘1972,  a  ceiling  of  Rs.  7.75
 crores  was  fixed  for  the  purposes  of
 Central  assistance,  of  which  Rs.  650
 crores  have  been  released.  it  has
 been  decided  to  depute  another  Team
 to  review  the  situation  in  the  State.

 SHRI  JAGANNATH  MISHRA:  The
 hon,  Minister  accepts  thet  the  situa-
 tion  in  these  places  is  grave,  and  he
 further  says  that  the  State  ुिििकलााा न
 ments  have  taken  the  necessary  steps
 to  meet  the  eituation.  That  ie  well
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 and  good.  I  am  thankful  to  the  hon.
 Minister  for  this,  but  that  is  one  side
 of  the  picture,  On  the  other  side,
 there  are  reports  published  in  the ‘
 papers  which  go  to  show  that  there
 have  been  ag  many  as  five  starvation
 deaths,  and  there  is  acute  shortage
 of  water,  and  there  ig  acute  shortage
 of  fodder  also.  I  would  like  to  know
 from  him  what  he  hag  to  say  with
 regard  to  all  this.

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 As  regards  shortage  of  drinking
 water,  as  I  have  said  in  the  statement
 myself,  though  I  have  not  used  the
 word  ‘gave’,  acute  scarcity  prevails
 in  those  areas,  and  naturally,  drink-
 ing  water  28  also  presenting  some
 difficulties  I  have  said  that  the  State
 Government  are  taking  necessary
 steps  to  provide  drmking  water  in
 those  areag  including  providing  drink-
 ing  water  to  the  very  hard-hit  areas,
 As  far  as  starvation  deaths  are  con-
 cerned,  we  have  not  received  any  in-
 formation  from  the  State  Government.
 But  if  the  hon.  Member  would  be  good
 enough  to  give  me  some  information,
 I  shall  refer  it  to  the  State  Govern-
 ment  and  ask  them  to  make  the  neces-
 sary  inquiries.

 As  regards  fodder,  they  are  trans-
 porting  large  quantities  from  the
 southern  districts  of  Mysore  State  to
 the  affected  districts  of  North  Mysore.

 SHRI  JAGANNATH  MISHRA:  May
 I  know  whether  there  is  a  pressing
 demand  for  Bidar,  Bijapur,  Gulbarga,
 Bellary  and  Raichur  districts  in
 Mysore  to  be  declared  ag  famine  area
 and  if  so,  what  Government’s  reaction
 thereto  is?

 SHRI  ANNASAHEB  ह  SHINDE:
 Suggeations  ate  received  from  time  to
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 SHRI  K,  MALLANNA:  Bidar,  Bija-
 pur,  Gulbarga  and  Bellaty  along  with
 other  districts  of  Mysore  are  facing
 drought  every  year.  May  I  know
 whether  there  are  any  permanent
 measureg  to  fight  drought  in  these
 areas,  and  if  so,  what  those  measures
 are,  whether  it  has  come  to  the  notice
 of  the  Government  that  the  money
 given  by  the  Central  Government  38
 not  properly  used  in  these  areas,  and
 af  so,  what  action  has  been  taken  by
 the  Central  Government?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 There  is  a  two-pronged  approach.
 There  are  certain  short-term  aspects
 of  the  problem,  because  immediately,
 some  relief  hag  to  be  provided  to  the
 hard-pressed  people.  So,  from  that
 angle,  some  immediate  programmes
 ore  being  worked  out  by  Government
 for  providing  irehef,  giving  employ-
 ment,  and  providing  food,  drinking
 water  ete.  Ags  far  as  the  long-term
 aspect  38  Concerned,  the  Central  teams
 which  go  to  these  places  have  been
 emphasising  with  the  State  Govern-
 ment  that  while  providing  employ-
 ment  they  must  see  that  productive
 assets  for  the  community  are  created
 so  that  whatever  work  is  dene  pro-
 vides  permanent  relief  in  times  to
 come.  In  addition  to  that,  in  the
 well-known  programme  for  drought-
 prone  areas,  which  has  been  taken  up,
 and  hag  been  made  applicable  to  54
 districts"in  the  country  and  with  an
 outlay  of  mone  than  Ra,  0)  crores,
 some  Of  these  districts  from  Mysore
 which  are  ird-hit  by  drought  are
 included.

 SHRI  हू,  MALLANNA:  The  second
 part  of  the  question  hat  not  been  ans-
 wéred.  Has  it  come  to  the  notice  of
 the  Government  thot  the  money  given
 by  the  Central  Government  is  not
 Properly  used?  What  action  hag  been
 taken'  by  the  Casitral  Govarninent?

 Skt  ANNASAHEB  P,  SHINDE:
 Chanot  tay  anything:  about
 cases.  Oty  goneral  impression  ds  that
 velief  programmes  which  hava  been
 organised by  diem:

 om  ‘  =
 orment  of

 Mysore  are  yoing  ०४  there  gre
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 any  specific  instances,  I  am  prepared
 to  take  them  up  with  the  Mysore
 Government,

 भी  शंकर  देव  :  क्‍या  गवर्नमेंट  की  मालूम
 है  कि  इन  जिनों  के  भ्रन्दर  पचास  परसेंट  से
 ज्यादा  लोग  झपने  घरों  को  खाली  करके  चले
 गए  हैं  दूधरे  शहरों  में  इस  रास्ते  कि  उनका

 गुजारा  नहीं  चल  सकता  और  जो  बोझा  था
 उसको  वे  बरदाश्त  नहीं  कर  सकत ेथे  ।  और
 उन्होंने  टीन,  बरतन,  भांडों  को  बेच  दिया  है  ?
 में  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  लोगों  के  लिए
 छापने  क्‍या  इंतजाम  किया  है?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 As  I  said  earlier,  these  are  some  of
 the  areas  of  ithe  ccuntry  which  are
 severely  hit  bv  druught.  Naturally
 agriculture  is  the  basis  of  social  life
 end  when  it  is  affected  its  impact  is
 Telt_  on  othe:  aspects  of  social  _  life.
 Some  peop!s  may  hive  migrated;  some
 migrate  wita  thei:  <attle,  My  infor-
 mation  is  that  the  Mysore  Govern-
 ment  is  providing  whatever  relief  is
 possible  to  the  affected  population.

 SHRI  हू,  HANUMANTHATYA:  What
 was  the  amount  recommended  by  the
 study  team  of  the  Planning  Commis-
 sion  after  they  went  to  that  area  and
 what  was  the  amount  sanctioned  by
 the  Central  Government?  ‘What  was
 the  amount  asked  for  by  the  Mysore
 Government?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 This  information,  I  gave  in  the  main
 part  of  my  reply.  The  recommenda-
 tion  wag  Rs.  7.75  crores.  That  recom-
 mendation  was  accepted  by  the  Cen-
 tral  Government.  The  Central  team’s
 recommendations  were  accepted  by
 the  Government.

 थी  प्रबल  विहारों  बाजपेयी  :  क्‍या  यह
 सच  है  कि  लारे  कि  कमी  को  दूर  करने  के

 लिए  जो  प्रयास  हो  रहे  हैं  बे इसलिए  सफल

 नहीं हो  पी  रहे  हैं  क्योंकि  अलग  भला  राज्य
 सरकारों  ने  प्रतिबन्ध  लगा  दिये  &  शौर  उन

 शास्त्रों  से  चारा  दूसरे  राज्यों  को नहीं जा  सकता

 है?  क्यो  प्रकार  पीड़ित  सभी  राज्यों  के

 प्रतिनिधियों  की  किसी  समिति  से  मंत्री  महोदय
 ने  बातचीत  की  जिससे  अ्रनावश्यक  प्रतिबन्ध
 न  लगाए  जाएं  और  जहां  चारा  उपलब्ध  है
 वहां  से  ले  जा  करके  जहां  चारे  की  झ्रावश्यकता
 है  वहां  पहुंचाया  जा  सके  ?  उदाहरण  के  लिए
 गुजरात ने  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  और  महा-
 राष्ट्र  में  चारा  नहीं  जा  सकता  है।
 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:

 We  have  come  across,  only  one  case
 from  Gujarat.  We  are  discussing  this
 with  the  Gujarat  Government  and  we
 have  requested  both  the  Maharashtra
 and  the  Gujarat  Governments  to  come
 to  some  amicable  settlement.  We  are
 also  trying  to  help  them.

 SHRI  S.  B.  PATIL:  Regarding  the
 famine  in  Bijapur  district,  may  I  know
 if  five  Congress  MLAs  in  Mysore
 Assembly  representing  Bijapur  district
 have  proceeded  on  an  indefinite  fast
 on  account  of  inaction  of  the  Govern-
 ment  to  take  relief  steps  in  Bijapur
 district?

 SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE:
 I  have  no  information  about  this.

 Merger  of  Jayanti  Shipping  Corpora-
 tion  with  Shipping  Corporation  of

 India

 of
 #389,  SHRI  PRABODH  CHANDRA:

 SHRI  S.  C.  BESRA:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING

 AND  TRANSPORT  be  pleased  to

 state:
 (a)  whether  Government  have  de-

 cided  to  take  over  the  Jayanti  Ship-
 ping  Company  and  amalgamate  it
 with  the  Shipping  Corporation  of

 India;
 (b)  if  no  decision  has  been  taken

 so  far,  what  are  the  reasons  for  delay
 and  by  when  the  final  decision  is  like-
 ly  to  be  taken;  and

 (2)  the  total  assets  and  liabilities
 of  the  Company?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS,  AND  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  RAJ
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 BAHADUR):  (a)  The  management  of
 Jayanti  Shipping  Compeny  was  taken
 over  by  the  Government  of  India  and
 entrusted  to  the  Shipping  Corporation
 of  India  with  effect  from  20th  June
 1968,  The  shares  of  Jayanti  Shipping
 Company  were  acquired  and  it  be-
 came  a  subsidiary  of  the  Shipping
 Corporation  of  India  with  effect  from
 17th  October  1971.  Government  have
 since  decided  to  amalgamate  the  Com

 ny  with  the  Shipping  Corporation
 of  India

 (b)  Doeg  not  arise.

 (ey  Jayanti  Shipping  Company’s
 tonnage  consists  of  6  ships  of  a  total
 GRT  of  2.95  lakhs.  .The  audit  of
 accounts  of  the  Company  since  April
 967  is  in  progress,

 SHR]  PRABODH  CHANDRA:  May
 I  know  from  the  Government  if  they
 have  taken  any  stepg  to  realise  dues
 from  Mr.  Dharam  Teja  for  the  money
 embezzled  by  him?

 SHRI  RAJ  BABADUR:  That  has
 been  fully  taken  into  account  while
 acquiring  the  shares,

 SHRI  PRABODH  CHANDRA:  My
 question  was  whether  they  have  been
 able  to  realise  any  money  out  of  the
 shares  held  by  Shri  Teja?

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  Dr.  Dharam
 Teja  did  hold  certain  shares  on  the
 basis  of  which  he  wes  owning  the
 company  and  managing  the  company
 also.  When  the  Government  acquired
 those  shares,  their  value  had  been  ad-
 justed  properly  and  suitably.

 SIRI  PRABODH  CHANDRA:  38  it
 a  fact  that  during  the  proceedings  ef
 the  case,  quite  a  number  of  shares  of
 the  value  of  many  lekhs  of  reipees
 were  trandferred  by  Shri  Dharam  Teja
 and  his  wife  fn  ‘the  names  of  certain
 other  persons?

 SHRI  RAT  BAHADUR:  That  is  not
 known  to  me..  So  far  ae  ‘the  account
 books  of  the  compeny  oonerned,
 they  were  eh  ownership  of
 Le  various  Uuare  tobdiogs
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 SHRI  PRABODH  CHANDRA:  When
 the  Government  started  proceeding
 for  the  realisation  of  the  dues  to  the
 government,  during  the  interval,  Shri
 Dharam  Teja  and  his  wife  were  allow-
 ed  to  transfer  shares  to  the  tune  of
 many  lakhs  of  rupees  to  other  persons.

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  The  com-
 pany  was  acquired  on  the  l0th  June
 1966,  On  that  day  the  ownership  of
 various  ghareholderg  was  shown  in  the
 account  beoks  of  the  company.  There
 could  not  have  been  any  transfer  of
 shares  of  this  type  after  that  date.

 SHRI  S.  R.  DAMANI-:  What  is  the
 percentage  of  shares  of  the  Jayanti
 Shipping  Company  held  by  the  Ship-
 ping  Corporation  of  India  and  what
 is  their  paid-up  value?

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  I  would  not
 be  able  to  give  their  paid-up  value.
 Except  00  shares,  all  the  remaining
 are  held  by  the  Shipping  Corporation.
 Even  those  00  shares  are  held  by
 various  bodies  in  the  government.

 Mysore  Govermment’s  request  fer
 building  Shipyard  at  Mangalore  or

 Karwar
 न

 *300,  SHRI  PAMPAN  GOWDA:
 SHRI  Cc.  K.  JAFFER

 SHARIEF:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Mysore  Govern-
 ment  hed  approached  the  Union  Gov-
 ernment  regarding  the  ingperative
 need  for  building  shipyard  either  at
 Mangalore  or  at  Karwar;  and

 (४9)  if  so,  the  reaction  of  Centrel
 Government  thereon?

 AND
 PORT  (SREBI  २0०४  SERTTA):  fe)  and
 (b).  No  such  requext  has,  regeiv-

 2d  from  the  Penne  ted  Mysore.
 ‘We  tive,  however,  veceived  4  ह...
 wat  from  ope  at  the  Members  of  Par-
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 liament  for  establishment  of  a  Ship-
 yard  at  Karwer.  This  proposal  along
 with  the  proposalg  received  from
 other  quarters  will  be  examined  for
 formulation  of  the  Fifth  Plan,

 SHRI  PAMPAN  GOWDA:  What  is
 the  present  ship-building  capacity  in
 the  country?  Does  it  meet  the  re-
 quirements  of  the  country?

 SHRI  OM  MEHTA:  The  hon.  Mem-
 ber  is  correct  in  saying  that  it  does
 not  meet  the  requirements  of  the
 country.  At  the  end  of  the  Fourth
 Plan  there  is  a  shortage  of  3.5  lakhs
 GRT  in  the  ship  building  capacity

 SHRI  PAMPAN  GOWDA:  The  hon.
 Minister  stated  that  the  proposal  has
 come  from  8  member  of  Parliament
 and  not  from  the  State  Government.
 Will  it  be  treated  on  par  with  a  request
 from  the  State  Government?

 SHR]  OM  MEHTA:  Yes,  we  shall
 examine  this  proposal  along  with
 other  proposals,

 Unifermity  in  standard  ef  education
 at  University  and  Secondary  stage

 #391,  DR.  H.  P.  SHARMA:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  wide  disparities  con-
 tinue  to  exist  in  the  standard  of  edu-
 cation  at  University  and  Secondary
 stagea  in  different  States  and  Univer-
 sities;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  Commi-
 ssions  Which  have  80  far  gone  into  the
 question  of  bringing  about  uniformity
 in  standard  of  education  in  the  coun-
 try  and  what  steps  have  so  far  been
 taken  in  the  light  of  recammendations
 of  each  of  these  Commissions?

 HE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 {PROF,  8,  NURUL  HASAN):  (a)  and
 th}.  A  statement  is  laid  on  the  Table

 of  the  House.

 Statement

 (a)  and  (b):  In  a  vast  country  like
 India,  a  umformity  of  educational
 standards  should  not  be  interpreted  to
 mean  ‘identity’  of  standards.  It  should
 rather  be  taken  to  imply  broad  ‘cam-
 parability’.

 Our  efforts  in  this  field  have  there-
 fore  to  be  based  on  two  major  princi-
 ples:  qd)  we  should  lay  down  minimum
 standards  below  which  educational
 institutions  may  not  be  permitted  to
 fall  (these  minima  themselves  would
 be  rising  from  time  to  time  to  keep
 up  with  the  explosion  of  knowledge
 now  taking  place  in  the  world):  and
 (2)  all  educational  institutions  should
 be  encouraged  and  assisted  to  improve
 their  standards  continuously.

 The  Education  Commission  made
 some  important  recommendations  on
 this  subject  and  several  jmportant
 proposals  in  this  direction  were  reco-
 mmended  in  the  36th  meeting  of  the
 Central  Advisory  Board  of  Education
 held  in  New  Delhi  on  8|l9th  Septem-
 ber,  ‘1972,

 The  following  steps  have  been  or  are
 proposed  to  be  taken  in  this  regard:

 (i)  It  is  proposed  to  adopt  a  uni-
 form  pattern  of  school  and  college
 classes  (l0x2x3)  for  all  parts  of  the
 country.

 (2)  Model  curricula  are  being  pre-
 pared  for  school  classeg  I-XII.  These
 will  bemade  availible  to  the  State
 Governments  for  reform  of  their  own
 curricula,  They  are  being  requested  to
 ensure  that,  as  far  as  possible,  the
 curricula  in  important  core  subjects  at
 least  are  broadly  comparable  and  that
 the  standards  attained  at  important
 terminal  points  i,  e.  class  X  and  Class
 XI  are  also  broadly  comparable.

 (3)  The  University  Grants  Commis-
 sion  has  appointed  several  Review
 Committees  in  different  disciplines.
 They  have  made  recommendations  for
 upgrading  and  improving  curricula.

 (4)  The  Central  Advisory  Board  of
 Education  hag  also  recommended  a
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 programme  of  establishing  model
 schools  as  pace-setting  institutions,  the
 raising  of  at  least  0  per  cent  of  edu-
 cational  institutzons  to  optimum  levels
 and  the  raising  of  all  other  institutions
 to  certain  minimum  levels,

 DR,  H.  P.  SHARMA:  Section  4  of
 the  statement  states  at  page  2  of  the
 goal  of  raising  at  least  0  per  cent  of
 the  educational  institutions  to  the
 optimum  level  and  raising  all  other
 institutions  to  certain  minimum  level.
 Have  any  norms  been  laid  down  to
 define  the  optimum  level  as  well  as
 the  minimum  level  about  which  you
 speak?  What  is  the  factual  position
 today?  What  percentage  of  the  insti-
 tutions  are  qualfied  for  this  optimum
 level  and  what  number  is  still  below
 the  minimum  level?

 PROF.  S.  NURUL  HASAN:  The  hon.
 Member  is  quite  right  in  saying  that
 “optimum  level”  and  “minimum  level”
 are  relative  terms.  We  are  deeply
 conscious  of  the  fact  that  an  over-
 whelming  majority  of  our  anstitutions
 need  to  be  upgraded,  But  the  level
 which  may  be  regarded  as  optimum
 or  minimum  would  depend  on  the  al-
 locations  that  are  finally  made  by  the
 Planning  Commission  and  the  Nation-
 al  Development  Council  so  that  the
 minimum  standard  can  be  maintained.
 By  optimum  level  we  mean  that  the
 staff  is  adequate,  the  basic  equipment
 is  available,  there  ia  some  possibility
 af  diversification  at  the  secondary
 schools  in  those  institutions  and  faci-
 lities  for  co-cutricular  activities  are
 made  available.  Moreover,  we  feel
 that  the  optimum  level  must  ensure,
 ay  far  as  possible,  that  at  least  25  per
 cent  of  the  seats  089  be  made  avail-
 able  to  the  most  deprived  sections  of
 the  population,  and  that  some  residen-
 tial  can  be  made  available
 But  the  Central  Ad  Board  has
 not  gone  into  the  of  it  to
 define  1)  because  certain  financial  asti-

 made  and,  until  we

 on
 pe

 ;
 the  Kduvation,  sector,  co  will  tot  be
 quite  worthwhile  defining  exactly  the
 optimum  level  and  the  minimum  level.
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 DR.  H.  P.  SHARMA:  Pointang  to
 the  Central  Advisory  Board  of  Educa-
 tion  recommendations,  the  statement
 says:

 “They  are  being  requested  to
 ensure  that,  as  far  as  possible,  the
 curricula  in  important  core  sub-
 jects  at  least  are  broadly  compa-
 rable  oe  Aus

 Even  in  this  recommendation  I  wonder
 if  the  Government  is  clear  because  it
 waters  it  down  by  saying  they  will
 define  :t  as  far  as  possible  and  it  fur-
 her  waters  it  down  by  saying  that

 they  are  broadly  comparable.  So,  the
 doubtg  that  arise  are,  in  the  light  of

 h2  Education  Minister’s  staternent  in
 the  Rajya  Sabha  where  he  has  said
 hat  since  universities  are  autonomous

 bodies,  there  is  not  much  that  the
 Government  could  do  directly  in  spite
 of  these  recommendations,  The  doubts
 nise  how  far  the  Government  is  clear
 In  getting  these  recommendations  im-

 ‘xmented.

 °

 If  the  Government  is  really  serious,
 my  question  is:  Can  it  lay  down  a
 time-bound  programme  at  least  for
 the  institutions  which  are  directly  be-
 ing  administered  by  the  Central  Gov-
 ernment?  To  prove  your  bona  fides
 at  least,  you  must  be  clear  that  these
 recommendations  are  implemented  in
 the  institutions  which  are  directly
 under  the  Central  Government.

 PROF.  S.  NURUL  HASAN:  So  far
 as  the  institutions  directly  under  the
 control  of  the  Central  Government
 are  concerned,  I  can  assure  the  hon.
 Member  thet  the  implementation
 would  start  from  the  very  first  year
 of  the  Fifth  Plan.  But  so  far  as  other
 institutions  are  concerned,  the  hon
 Member  knows  that  the  power  is  vest-
 ed  in  the  State  Governments,  I  am
 trying  my  best  to  perimade  the  State
 Governments,  and  so  far  the  nesponse

 ig  thrusting  his  views  on
 them. parr  .  £  at  is  &  common  decision
 which  they  are  willingly  talddg,  then,
 t  have  avery  hope  that  the  State  Gov-
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 ernments  will  try  to  conform  to  a
 netionally  accepted  policy.  But  I  de
 not  think  it  is  possible  for  the  Central
 Government  to  pressurize  them  in  a
 sphere  which  is  exclusively  given  by
 the  Constitution  to  the  State  Goverr-
 ments.

 PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  May  I  invite  the  attention  of
 the  hon.  Minister  to  para  3  of  the
 statement,  second  sentence:

 “They  have  made  recommenda-
 tions  for  upgrading  and  improving
 the  curricula,”

 This  is  the  U.G.C.  May  ]  know  from
 him  whether  the  suggestions  have
 been  accepted  or  are  likely  to  be  ac-
 cepted  and,  if  so,  by  when?

 PROF.  S.  NURUL  HASAN:  Some
 of  the  universities  have  accepted  the
 suggestions  whereas  others  have  not
 considered  it  desirable  to  accept  those
 suggestions.  In  many  cases  the  re-
 commendations  of  the  Review  Cum-
 mittees  have  already  become  out-of-
 date  because  they  were  made  about
 seven  years  ago,  and,  in  the  mean-
 while,  academic  thinking  has  under-
 gone  a  change  and  there  has  been,  as
 the  House  knows,  an  explosion  in
 knowledge.

 श्री  रामावतार  oo  दास्स्त्री :  प्रत्यक्ष  जी,
 शिक्षा  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  सम्बन्ध

 में  क्या  आल  इण्डिया  कालिज  टीचर्स  फैडरेशन

 कौर  झाल  इण्डिया  सैकेण्ड़ी  टीचर्स  एसोशि-
 सेशन  ने  बाप  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ?

 यदि  हां,  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और

 उस  के  बारे  में  श्राप  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 To  एस०  सूद  हसन  :  ये  चीजें  तो

 बराबर  जाती  रहती  हैं,  लेकिन  उन्होंने  कोई

 कीट  जात  भव  तक  मेरे  प्रास  नहीं  भेजी

 4.4  जिस  किस्म  की  चीजें  मेरे  पास  झाई  हैं--
 शम  में  यहां  कहा  गया  है  कि  एजकेशन  को

 गया  कपी,  प्रेस  के  बारे  में  यह  करो,

 एलाउमिमेश्रत  के  सिस्टम  1-8  बदल  बो---

 tei?  Ls—2.

 इस  किस्म  को  चंद  उसूल  क्रि  दातें  कही  1. उ

 डट
 कोई  कंक्रीट  तजवीज़  उन्होंने  वहीं

 है?

 थी  1...  सयण :  नेशनलाइजेशन  कीट
 सजेश्चन  नहीं  है?

 1...  एस०  नूर  हसन:  नेशनलाइजेशन
 स्टैण्डर्ड  ऊंचा  नहीं  कर  सकती  है--यह  बात
 सदन  को  समझ  लेनी  चाहिये  नेशुनलाइजेशन
 अपनी  जगह  पर  न  स्टैप डड  को  उठा  सकती
 हैऔर  न  गिरा  सकती  है  1  झ्रार्गेनिजेशनल  फोरम
 पर  या  दूसरे  लेबल  पर  गौर  किया  जा
 सकता  है  कि  इस  से  फायदा  होग्रा  या  नहीं
 होना,  लेकिन  जहां  तक  तालीम  के  निजाम
 में  बेहतरी  करने  का  सवाल  है,  कोई  विशेष
 तजबीज  फरेरे  पास  कब  तक  नही  भाई  है  और
 जो  डेलिगेशन  मुझ  से  मिले  है  उन्होंने  भी
 कभी  मुझ  से  कोई  कंक्रीट  बात  नहीं  की  कि
 इन  इन  चीजों  को  श्रपतायें  तो  इन  से  सालिम
 का  स्टैण्ड  ऊंचा  होगा।  लेकिन  मेरी  अपनी
 यह  तजवीज़  है  कि  जैसे  ही  मुझे  यह  भ्रन्दाजा
 हो  जायगा  कि  प्लानिंग  कमीशन  एजूकेशन
 के  किस  सेक्टर  में  किस  स्कीम  के  बारे  में
 क्या  फैसला  कर  रहा  है,  में  टीचर्स  की  प्रांगण-
 निदेशन  से  कौर  विद्याथियों  के  साथ  बैठ  कर
 इस  के  ऊपर  विचार-विमर्श  करूंगा

 श्री  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  देश  भर  में
 शिक्षा  में  समानता  लाने  के  लिये  कप  राज्यों
 से  परामर्श  कर  रहे  है।  उन  की  एडवाइज़री
 बोर्डों  के  मेमोरेंडम  भी  शाप  को  प्राप्त  हुए
 हैं।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में
 केवल  राज्यों  से  ही  भामह  किया  यय  है  कि
 इस  प्रकार  की  पद्धति  को  मानिये  या  राज्यों
 के  शिक्षा  मंत्रियों  कौर  अध्यापक  संघों  के
 प्रतिनिधियों  तथा  शिक्षाविदों  की  संयुक्त
 बैठक  बुलाने  का  भी  कोई  विचार  है  ?  इस
 सम्बन्ध  से  झप  में  क्या  कायेबाडी  की  है?

 प्रो०  एस०  मूल  हसन  :  सैन् टूल  एड-
 बाहरी  बोर्ड  आफ  एजुकेशन  में  छ  झक
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 राज्यों  के  एजुकेशन  मिनिस्टर  हैं,  बल्कि

 मशहूर  एकेडेमिक  हैं,  देश  की  प्रमुख  एकेडेमिक
 एसोसियेशन  के  सदस्य  है,  जैसे  यूनीवर्सिटी
 ग्रान्ट्स  कमीशन,  आल  इण्डिया  टेक निकल

 एजुकेशन  बोर्ड,  हीटर  यूनिवर्सिटी  बोड़ें,  इन
 सब  के  सदस्य  हैं।  लिहाजा  सबे,  सम्मति  से

 जो  तजावीज़  मन्जूर  हुई  हैं,  उस  में  एकेडेमिक

 कम्युनिटी  की  राय  भी  शामिल  है।

 इसी  सिलसिले  में  में  यह  भी  भज  कर  दूं
 कि  जो  फैसले  सेन्ट्रल  एडवाइजरी  बोर्ड  ने
 किये  हैं,  उन  में  ज्यादातर  तरावीह  इस  किस्म
 की  हैं,  जिन  को  मुख़तलिफ़  एजूकेशन  कमी-
 गन्ज  मे  कौर  एक्स पट  बाडी  ने  सेमिनार
 में  बर्तन-फिक्शन  देश  के  सामने  पेश  की  है  1

 महू  कोशिश  की  गई  है  कि  इन  सब  का  समूह
 कर  के,  तमाम  बातों  पर  चर्चा  कर  के  एक
 स्कीम  बनाई  जाय  और  सलाह  मशवरे  के  बाद

 कुछ  तबदीलियां  कर  के  उन  को  सेन्ट्रल  एड-
 वाइज री  बोर्ड  ने  फाइनली  मस्तूर  किया  है।

 Meeting  of  the  Eastern  Regional  Or-
 ganisation  for  Planning  and  Housing

 *393.  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  attended  the  me-
 eting  of  the  Eastern  Regional  075
 ganisation  for  Planning  end  Housing
 held  at  Seoul  (South  Korea)  in  the
 second  week  of  September,  1972;

 (b)  if  s0,  what  subjecta  .were  dis~
 cussed  in  the  meeting  and  what
 actions|programme  he  had  invited  for
 implementation;  and

 (c)  what  suggestions  were  put
 forward  ‘by  Kim  in  the  meeting!  and
 resulta  thereof?

 4
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 Pj
 ADEYAYA):

 (a)  The  meeting  was
 attended  by  the  Minister  of  State  of
 Works  and  Housing;  ie.  myself.

 ‘(b)  and  (c).  A  statement  showing
 the  subjects  discussed  in  the  meeting
 and  the  points  made  out  by  him  in
 his  speech  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 STATEMENT

 (a)  The  following  subjects
 discussed: —

 were

 in  the  Seventies
 with  Special  Reference  to
 Ruzal-Urban  Integration
 Urban  Dedevelopment,  and
 Economic  Development  Poli-
 cies,

 Q)  Planning

 (ii)  Rural-Urban  Integration  for
 Economic  Development.

 (iii)  Economic  and  Spatial  Impli-
 cations  of  Urban  Re-deve-
 lopment.

 av)  New  Housing  Patterns  in
 the  Seventies.

 (v)  Physical  aspects  of  New
 Housing  Needs.

 (vi)  New  Housing  Policies  and
 Public  and  Private  Invest-
 ment  for  Housing.

 (vil)  Role  of  lecal  Government  in
 Planning  and  Housing  Ef-
 forts  in  the  Seventies.

 tb)  The  Minister  of  State  in  his
 address  made  out  that  the  problems
 of  alf  the  countries  in  the  Region  are
 more  or  less  the  same  vir.  population
 growth,  in  ‘the  rate  of  Ur-

 tie
 shi

 =
 Age  Pollan opsing  shortage,  in

 cities,  dtc,  He  also  deseribed  the
 efforts  made  in  India  “ty  20१९6  these
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 multi-storeyed  housing  environmen-
 tal  improvement  programme  in  met-
 ropolitan  and  bigger  cities,  possibi-
 lities  of  rational  check  on  increase
 on  private  automobilies,  movement
 of  goods  and  people  in  the  cities
 through  public  transport,  better
 buses  and  mass  transit  vehicles  etc.

 SHRI  D.  D.  SESAI:  During  the
 meeting  did  you  have  under  consi-
 deration  the  key  elements  of  cost  of
 housing,  namely,  the  raw  material
 labour  and  the  design  and  if  so,  could
 you  tell  us  what  percentage  of  re-
 duction  in  cost  of  housing  would  be
 achieved?

 PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA:  The  subjects  taken  up
 for  discussion  before  the  Conference
 were  rather  general  in  character,  re-
 gional  in  character,  pertaining  to  the
 Eastern  Region,  for  planning  with
 special  reference  to  rural  and  urban
 integration,  physical  and  special  im-
 plications  of  planning,  rural  and
 urban  communication  for  economic
 development,  new  housing  patterns
 in  the  seventies,  These  are  the
 general  questions  which  were  dis-
 cussed  and  not  the  specific  and  re-
 ferred  to  by  the  hon  Member.

 SHRI  D.  D.  DESAI:  For  housing
 which  is  a  very  important  matter,
 we  require  also  an  _  infra-structure
 and  finance.  Did  you  have  under
 consideration  during  the  conference
 the  system  of  finance  with  ascrows
 associated  with  banks  as  it  exists  in
 some  countrieg  where  finance  is  made
 available  at  ny  per  cent  against  the
 bank  rate  of  74  per  cent  and  even  peo-
 ple  who  have  money  to  invest  draw
 finance  at  5%  per  cent  for  housing
 from  the  banks.  Did  you  have  also
 under  discussion  thig  system  of  finan-
 eing  housing  and  for  building  up  an
 ingra-structure  of  communications,
 Transport  etc.  taking  into  considera-
 tion  the  migratory  modern  living
 system  etc?

 PROF.  D.  P  CHATTOPA-
 TEVAYA:  The  question  of  finan-
 éing  “housing  projects  is  more  a

 national  question.  So,  in  an  inter-
 “national  conference  this  sort  of  ques-

 tions  pertaining  to  national  finance
 are  not  raised,  and  it  was  not  raised.

 MR.  SPEAKER:  The  question
 hour  is  over  now.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES-
 TIONS

 News  Item  captioned  “OFFICIALS
 MAKE  HAY  IN  DROUGHT”  appear-
 ing  in  Times  of  India  @ated  the  28th

 October,  972
 938.  SHR]  S.  A.  MURUGANAN-

 THAM:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  news
 which  appeared  in  Times  of  India
 dated  the  28th  October,  972  caption-
 ed  “Officials  make  hay  in  drought”;
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHR]  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sur.

 (b)  A  report  was  called  for  from
 the  State  Government.  The  State
 Government  has  reported  that  neces-
 sary  relief  measures  have  been
 taken;  that  arrangements  have  been
 made  for  supply  of  water,  foodgrains
 through  fair  price  shops  and  fodder,
 and  sinking  of  tube-wells  in  the
 affected  areas;  and,  that  no  specific
 cases  of  non-supply  of  drinking
 water  to  workers  on  relief  works
 and  of  workers  getting  lower  wages
 than  the  prescribed  rates  have  come
 to  the  notice  of  the  State  Govern-
 ment.

 Rules  for  grant  of  selection  grade  to
 Lecturers  of  Delhi  University

 9384,  SHRI  Y.  S.  MAHAJAN:
 Will.  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  rules  for  the  grant
 of  Selection  Grade  to  the  Lecturers
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 Upiver  fra
 nyversity  है,  sothen  rae

 caused  great  resentment  among  such
 teachers  88  have  come  te  join  Delhi
 University  i)  er  serving  elsewhere;

 by  the

 (b)  whether  these  Rules  allow  the
 counting  of

 temporary
 service,  part-

 time  service  and  service  as  Assistant
 Lecturers  towards  seniority  so  88  to
 debar  even  those  outsiders  who
 20imed  on  regular  basis,  for  the  ap-
 pointment  to  these  selection  grade
 posts?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF  s  NURUL  HASAN)
 (a)  According  to  Delhi  University,
 it  is  not  correct  to  say  that  the  rules
 of  the  University  regarding  placement
 of  the  teachers  of  Colleges  in  the
 Selection  Grade  have  caused  great
 resentment  Only  one  such  complaint
 has  been  received  by  the  University
 ao  far.

 (b)  According  to  these  rules,  the
 followmg  categories  of  teachers  in
 the  Colleges  are  eligible  for  conside-
 ration  for  placement  m  the  Selection
 Grade

 Teachers  with  a  Doctoral  degree
 or  equivalent  pubhshed  work  and
 at  least  5  years’  experience  of  tea-
 ching  degree  classes,  of  which  three
 years  should  have  been  in  the  Delhi
 University

 OR

 Peachers  with  at  least  0  years’
 experience  of  teaching  degree  clas-
 aes,  of  which  five  years  should  have
 heen  in  the  Delhi  Univermty.

 OR

 22

 who  have
 um  of  the  Lec-

 All  those
 reached  the

 turer's  gradé,  of,  Rs.  900
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 Body  of  the  College  concerned  in  the
 following  manner'—

 (i)  Those  who  have  reached  the
 maximum  in  the  Lecturer's
 Grade,  namely,  Rs  950,  will
 be  given  priority  over  the
 other  candidates  and  they
 will  be  placed  in  the  Selec-
 tion  Grade  in  order  of  seni-
 ority  determined  on  the  bams
 of  their  total  length  of  ser-
 vice  m  the  University

 (u)  The  remaiming  posts  avail-
 able  shall  be  filled  up  strictly
 on  the  basig  of  semority  tek-
 ing  into  account  the  total
 length  of  service  of  the  tea-
 chers  concerned  in  the  Uni-
 versity

 (a)  When  two  or  more  teachers
 having  equal  length  of  service
 in  the  University  have  been
 cleared  by  the  respective
 Selection  Committees  and
 only  one  of  them  can  be  plac-
 ed  in  the  Selection  Grade  in
 view  of  the  number  of  avail-
 able  posts  the  placement  m
 the  Selection  Grade  be  deter-
 mined  on  the  basig  of  the
 date  of  birth  of  the  incum-
 bents  concerned,  :e,  the  per-
 son  born  earlier  will  be  plac-
 ed  in  the  Selection  Grade.

 Gv)  In  reckoning  the  senjority  of
 a  teacher  in  the  Delhi  Univer-
 Sity,  the  service  rendered  by
 him/her  as  Assistant  Lec-
 turer  or  part-time  Teacher
 would  be  taken  into  account,
 provided  the  teacher  had  no
 break  in  service

 Central  Assistance  for  Zones  in  States
 for  Housing  Séhernes

 3387,  SHRI  C  M  SINHA:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 he  pleased  to  state:

 Paid  Lad ances
 cn  on the  vari  stata  are
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 financial  assistance  from  the  Central
 Government  for  Housing  Schemes;
 and

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof,
 State-wise,  and  the  amount  of  money
 granted  by  the  Central  Government
 to  the  State  of  Orissa  during  this
 year?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  (SHRI  UMA
 SHANKAR  DIKSHIT):  (a)  and  (b).
 Block  Central  assistance  which  is  be-
 ing  given  to  the  State  Governments
 for  all  State  Sector  programmes  (in-
 cluding  Housing)  during  the  Fourth
 Five  Year  Plan  is  not  tied  to  any
 specific  Zone  in  the  States.

 Financial  assistance  is  granted  to
 the  State  Governments  under  the  cen-
 tral  sector  schemes  specifically  for
 provision  of  house-sites  to  landless
 workers  im  rural  areas  and  under  the
 Subsidised  Housing  Scheme  for  Plan-
 tation  Workers.  In  those  Schemes
 also  no  particular  zones  in  the  States
 have  been  prescribed  for  grant  of
 financial  assistance.  During  the  cur-
 rent  financial  year  so  far,  Res.  8.40
 lakhs  have  been  sanctioned  to  the
 Government  of  Orissa  under  the  first
 Scheme.  There  are  no  plantations  in
 Orissa.

 दिल्‍ली  में  सफाई  कर्मचारियों  को  हड़ताल  के
 कारण  महामारी  फैलता,

 392.  श्री  ओवर  जोरो  :  क्या  स्वास्थ्य
 क्रोध  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  दिल्‍ली  में  सफाई  करें-
 नारियों  की  हड़ताल  के  कारण  महामारियां
 पालनी  शुरू  हो  गई  हैं;  भर

 (ख)  इस  हड़ताल  को  समाप्त  कराने
 और  बीमारियों  की  रोकथाम  के  लिये  सरकार
 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 हु  बौर ०
 झोर  हवास  तथा  स्वास्थ  शौर

 वॉग  (भी  उमाशंकर

 लोकित)  (क)  ही  नहीं  1

 (ख)  सफाई  कर्मचारियों  के  भ्र निर्णीत
 मांगों  को  निर्णय  के  लिये  प्रौद्योगिक  न्याय-
 घिकरण  के  पास  भेज  दिया  गया  है।  नगर
 निगम  शहर  में  सफाई  का  न्यूनतम  स्तर
 बनाये  रखने  के  लिये  कदम  उठा  रहा  है।
 निगम  ने  सफाई  कर्मचारियों  से  पुनः  काम  पर
 लौट  बझाने  की  भी  अपील  की  है  ।

 Selection  of  Staff  for  National  Health
 Scheme  for  Rural  Areas

 "394,  SHRI  RAJDEO  SINGH:  Will
 the  Monister  of  ,  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  National  Health
 Scheme  for  Rural  areas  evolved  re-
 cently  has  been  accepted  by  the  State
 Governments;

 (b)  if  so,  the  categories  of  staff
 selected  for  the  purpose  of  training
 under  the  scheme;  and

 (c)  the  justification  for  the  same?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  (SHRI  UMA
 SHANKAR  DIKSHIT):  (a)  to  (c),  A
 draft  Health  Scheme  for  Rural  Areas
 prepared  by  the  Health  Ministry  and
 the  comments  received  from  some  of
 the  State  Governments  thereon  were
 discussed  at  a  meeting  with  the  State
 Health  Ministers  on  the  2nd  Novem-
 ber,  1972,  It  was  decided  that  the
 Scheme  should  be  reformulated  tak-
 ing  into  account  the  different  néeds
 of  and  cOnditions  obtaining  ih  the
 States  and  on  the  basis  of  the  views
 expressed  by  the  State  Governinents.
 Under  the  revised  Scheme,  the  State
 Governments  will  have  the  choice  to
 decide  whether  to  employ  doctors  of
 M.B.B.S/Indigenous  Systems  of

 oe cine/Practitioners  of  Integrated
 tems  of  Medicitie/Para  médical  per-
 sonnel  to  suit  local  conditidis  and
 depending  on  the  availability  of  dif-
 ferent  categories  of  personnel.
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 Opening  of  Export  House  by  Central
 Warehousing  Corporation  in  Public

 Sector

 *395.  SHRI  RAM  PRAKASH:  Will
 the-Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Warehous-
 ing  Corporation  propose  to  open  an
 ‘Export  House’  in  the  public  sector;
 and

 (b)  if  so,  the  need  for  such  a
 House?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE)
 (a)  The  Central  Warehousing  Corpo-
 ration  hag  a  proposal  for  starting  a
 warehouse  at  Bombay  for  storage  of
 commodities  meant  mainly  for  ex-
 ports.

 (b)  According  to  the  Central  ware-
 housing  Corporation,  there  is  a  cons-
 tant  demand,  both  from  the  public
 sector  undertakings  and  from  others,
 for  warehousing  facilities  at  Bombay
 for  storage  of  commodities  which  are
 exported  or  imported  through  the
 port.

 Revision  of  Pay  Seales  of  Staff  of
 Delhi  Polytechnics,  Technical  Schools

 ang  Delhi  College  of  Engineering

 *396.  SHRI  M.  M.  JOSEPH:
 cal  SHRI  VARKEY  GEORGE:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state

 (a)  the  main  proposals  under:  con-
 sideration.  of  Government  regarding
 the  revision  of  pay  scales  of  the.  staff
 of  the  Delhi  Polytechnics,  Technical
 Schools  and  Delhi  College  of  Engi-
 neering;

 (b)  whether  the  Demonstrators/
 Drawing  Instructors/Survey  Instruc-.
 tors  scales  being  revised  are  equiva-
 lent  to  that  of  P.G.T.  of  Delhi  Schools,

 DECEMBER  80  |

 while  previously  they  were  having  the
 scale  equivalent  to  T.G.T.  scales;
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 (c)  what  is  the  proposed  scale  of
 revision  for  them?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  Ss.  NURUL  -  HASAN):

 Polytechnics.  and  Technical
 Higher  Secondary  Schools

 (a):

 As  a  sequel  to  the  revision  of  the
 scales  of  pay  of  teachers  in  Higher
 Secondary  Schools  in  Delhi  with
 effect  from  27th  May,  1970,  the  pay
 scales  of  certain  categories  of  tea-~
 chers  in  the  Technical  Higher  Sec-
 ondary  Schools  and  Polytechnics  were
 revised  with  effect  from  the  same
 date  and  is  given  in  the  Statement  laid
 on  the  Table  of  the’  House,  <{Placed-
 in  Library.  See  No.  LT-3973|72].
 Similarly,  due  to  the  revision  of  the
 pay  scale  of  Librarians  in  the  Higher
 Secondary  Schools  in  Delhi,  the  pay
 scale  of  Librarians  in  Technical
 Higher  Secondary  Schools  and  Poly-
 technics  were  also  revised  with  effect
 from  the  same  date.

 2,  On  26th  November,  97l,  the  pay
 scales  -of  teachers  in  Higher  Secon-
 dary  Sehools in  Delhi  were’  further
 revised.  The  Delhi  “Administration,
 therefore,  forwarded  in  September,
 1972  to  the  Government  a_  proposal
 for  further  revision  of  the  pay  scales
 of  the  different  categories  of  posts  in
 Polytechnics  and.  Technical.  Higher
 Secondary  Schools  which  had.  already
 been  revised  earlier.  In  addition,  the
 Administration  suggested  the  revision
 of  pay  scales  of  the  following.  cate-
 gories  of  staff:

 (i)  Principals,  Head  of  the  De-
 partments  and  Lecturers  of
 Polytechnics

 (ii)  Workshop  and  _  Laboratory-
 Attendants  (Polytechnics  and
 Technical  Schools).

 (Engineering)  /
 Teachers

 iii)  Instructors
 Senior  Drawing
 (Polytechnics)

 (iv)  Technical  Assistants/Store
 Keepers.
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 (v)  Assistant  Librarians.

 (vi)  Senior  Physical  Training  Ins-
 tructors,

 3,  The  question  of  further  revision
 ‘of  the  pay  scaleg  of  all  categories  of
 staff  listed  in  the  Annexure  excepting
 that  of  Lecturers  in  non-engineering
 subjects  in  Polytechnics  is  under  con-
 sideration.

 4.  As  for  the  revision  of  the  Pay
 scales  of  Principles,  Heads  of  the
 Departments  and  Lecturers  in  Poly-
 technics  who  constitute  gazetted  class,
 the  Gazetted  Staff  Association  has
 already  submitted  a  memorandum  te
 the  Third  Pay  Commission.

 5.  The  question  of  revision  of  the
 pay  scales  of  other  categories  men-
 tioned  in  para  2  is  also  under  consi-
 deration.

 Dethi  College  of  Engineering
 The  Delhi  Administration  sent  in

 March,  1970,  a  proposal  for  the  revi-
 sion  of  the  pay  scales  of  the  following
 categories  of  staff:

 (i)  Principles.
 (ii)  Professors,

 (iii)  Assistant  |  Professors/Work-
 shop  Superintendent.

 (iv)  Lecturers/Assistant  Workshop
 Superintendent.  ०

 (v)  Director  of  Physical  Training.

 The  Central  Gavernment  agreed  in
 972  that  the  pay  scales  of  Assistant
 Professors  and  Lecturers  should  be  the
 game  as  those  sanctioned  by  the  U.G.
 C.  for  the  constituent  colleges  of
 Delhi  University.  The  Central  Gov-
 ernment  also  agreed  that  all  posts  of
 Associate  Professors  should  be  up-
 graded  to  those  of  Lecturers,  The
 question  of  revision  of  the  pay  scales
 of  Workshop  Superintendent,  Assis-
 tant  Workshop  Superintendent,  Libra-
 sian  and  Director  of  Physical  Train-
 ing  is  under  consideration.  As  for
 the  revision  of  the  pay  scales  of  Prin-
 nigel  end  Professors,  the  Gazetted

 Staff  Association  has  submitted  a
 memorandum  to  the  Third  Pay  Com~
 mission.

 2.  In  October  97l,  the  Delhi  Ad-
 ministration  made  proposals  for  the
 revision  of  the  following  categories  of
 staff:

 (i)  Senior  Scientific  Assistant/
 Senior  Technical  Assistant.

 (ii)  Foreman.
 (iii)  Draughtsman.
 (iv)  Mechanics  “A”,  $B’  &  “C”,

 These  proposals  are  under  conside-
 ration,

 Women’s  Polytechnic

 The  teaching  staff  of  the  Women’s
 Polytechnic  represented  in  May/June,
 972  that  their  pay  scales  should  be
 revised  and  brought  on  par  with  the
 pay  scales  for  the  equivalent  posts  in
 Boys’  Polytechnics.  The  representa-
 tion  is  under  consideration.

 (b)  and  (c).  No,  Sir.  The  pay  scale
 of  Demonstrators/Drawing  Instruc-
 tors/Survey  Instructors  in  Polytech-
 nics  before  was  Rs,  2l0—l0—290—-l5—
 320—E.B.—l5—380,  The  pay  scale  of
 Trained  Graduate  Teachers  in  Sec-  ,
 ondary  Schools  before  the  first  revi-
 sion  was  Rs.  75—8—2l5—E.B.—l0—
 275-—-E.B.—5—380,  The  present  re-
 vised  scale  of  Post  Graduate  Teachers
 is  Rs,  350—25—400—30—700.  No  deci-
 sion  has  yet  been  made  regarding  the
 further  revision  of  the  pay  scale  of
 Demonstrators/Drawing  Instructors/
 Survey  Instructors.

 Service  Rules  for  Employees  of  Nehru
 Memorial  Museum  and  Library

 397.  SHRI  M.  KATHAMUTHU:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  any  service  rules  have
 been  framed  for  the  employees  of
 Nehru  Memorial  Museum  and  Library,
 New  Delhi;  and

 (b)  ig  so,  the  broad  outlines  there-
 of?
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 THe  OEPOTY  Mitt  mt  tax
 MENISTRY  OF  EDUCATION.  AND

 _SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THY
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D,  P.-YADAV):  (a)  ang  (b}  Within
 the  framework  of  its  autonomous
 functioning  ag  a  registered  Society,
 the  employees  of  the  Nehru  Memorial
 Museum  and.  ‘Library  are  presently
 governed  by  the  rules.  applicable  to
 Central  Government  employees.

 Mobile  ‘Soft’  Testing  Laboratories  in
 Kerala

 #308,  SHRIMATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN;  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Mobile  Soil
 Testing  Laboratories  functioning  at
 present  in  the  State  of  Kerala,  Dis-
 trict-wise;

 (b)  whether  the  State  Government
 ef  Kerala  have  approached  the  Cen-
 tral  Government  to  approve.  more
 Mobile  Soil  Testing  Laboratories  in
 the  State;  and

 (९)  if  80,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereon?

 a

 THE.  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI.  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  Two  Mobile  Soll  Testing  Labora

 ‘tories  are  functioning  in  the  State,
 one  given  ‘by  the  Ministry  of  Agricul
 turé  ‘and  ‘the  other  is  with  PACT.
 Normally  the  vang  are  not.earmarked

 ‘for.  atiy  single  district  but.  are  sent
 ta  different  -districts  i  according  0

 (b)  and  (०):  का  sth  sigan eequent
 ‘

 गांवों  में  भीमिहीगी  शौर  |...  मजदूरों  के
 आजकल  के  लिए  7  करोड़  रपये  को

 व्यवस्था

 ©
 #09.  भी.  रामावतार  शास्त्री:

 1. क्यां  लिख  और  प्रवास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ने  ग्रामों  में  भूमि-

 तीनों  और  कृषि  मजदूरों  के  श्रीवास  के
 लिये  7  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  है  ;

 (ख)  दि  हां,  तो  क्या  बिहार  सरकार
 को  इसके  लिये  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  गया

 है  ;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं?

 निर्माण  जौर  आवास  तथा  स्वास्थ्य  और

 परिवार  ति मो जन  मंत्री  (क्रि  उतारकर

 दीक्षित):  (क)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन
 मजदूरों  को  आवास-स्थल  देने.  की  योजना
 के  लिये  1972-73  4%  7  करोड़  रुपये  की

 राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है

 (ख)  तथा  (ग).  भ्रनुदानों  का  नियतन

 अनुमोदित  पेरियोजनाप्रों  के  कंधार  पर

 किया  जाता  §  t,726  आवास  स्थल

 देने  की  विहार  सरकार  की  परि योजनायें,

 स्वीकृत  की  गई  हैं,  जिनमें  4.  39  लाख
 ष्पयें  की  केन्द्रीय  सहायता  अ्रपेक्षित  है।  भव्य.

 परियोजनाओं  कौ  जांच  की  जा  रही  है।

 Inewense.  ix  Sale  of  ०१

 400  SHRI.LALJI  BHAI;  Will:  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING. G  be  pleased  to  state  whe-
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 Nirodh  hag  been  increasing  year  after
 year,  rieing  from  5.74  million  pieces
 in  1966-69,  when  the  Nirodh  Com-
 mericial  Scheme  was  _  launched,  to
 68.55  million  pieces  during  ‘1971-72. *  However,  during  the  six-month  period
 January-June,  1972,  the  sale  of
 Nirodh  decreased  to  29.85  million
 pieces  88  compared  to  30.53  million
 pieces  during  the  corresponding  period
 of  i97}.

 Farms  under  construction  in  Kerla
 under  State  Farms  Development

 Corporation

 3725.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  State  farms
 under  construction  in  Kerala  under
 the  State  Farms  Development  Corpo-
 ration;  and

 (b)  the  number  of  additional  farms
 to  be  set  up  in  that  State  during  the
 remaining  period  of  Fourth  Plan  and
 during  the  Fifth  Plan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  There  is  only  one  farm  at  Aralam
 in  Cannanore  District  of  Kerala,

 (b)  None  in  the  near  future.

 Distribution  of  sites  to  siteless  persons
 in  the  States

 3726.  SHR]  8,  M.  SIDDAYYA:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  sites  have  been  dis-
 tributed  to  siteless  persons  in  each  of
 the  States  and  Union  Territories  upto
 Mth  October,  1972;

 a)  how  many  sites  have  been  form-
 ed  in  Government  land  and  how  many

 acres  have  been  acquired  to  form  sites
 in  each  State  and  Union  Territory;

 (c)  whether  the  proposal  is  to  have
 mixed  colonies  or  separate  colonies
 for  different  castes  and  communities;
 and

 (d)  the  total  amount  sanctioned  by
 the  Central  Government  for  acquiring
 the  land  and  forming  the  layouts  to
 each  State  and  Union  Teritory  upto
 the  5th  October,  1972?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPADH-
 YAYA):  (a)  and  (b).  Under  the
 Scheme  for  provision  of  house-sites
 to  landless  workers  in  rural!  areas,
 projects  have  so  far  been  sanctioned
 for  provision  of  217,611  house-sites  in
 the  States  of  Bihar  (1726),  Gujarat
 (40,110),  Kerala  (96,000),  Maharashtra
 (4,641),  Mysore  (22,465),  Orissa
 (3,349),  Tamil  Nadu  (33,692)  and
 Uttar  Pradesh  (15,628).  The  Govern-
 ment  of  Kerala  have  reporteq  that
 they  have  incurred  an  expenditure  of
 about  Rs,  2.42  lakhs  to  purchase
 about  3,239  acres  of  land  for  develop-
 ment  of  house-sites  under  the  Scheme.
 The  Government  of  Uttar  Pradesh
 have  intimated  that  they  have  allotted
 house-sites  to  356l  persons.  Govern-
 ments  of  Orissa  and  Tamil  Nadu  have
 not  yet  undertaken  the  execution  of
 the  approved  projects.  Information
 about  the  progress  made  “by  other
 State  Governments  viz.  Bihar,  Gujarat,
 Maharashtra  and  Mysore  in  the  exe-
 cution  of  the  approved  projects  has
 not  been  received  83  yet.

 (c)  As  envisaged  under  the  Scheme,
 house-sites  are  allotable  to  all  land-
 less  and  house-siteless  workers  with-
 out  any  caste  and  communal  conside-
 ration.

 @  A  statement  giving  the  requi-
 site  information  is  attached.

 ’
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 Statemant

 Statement  showing  amounts  sanctioned  to  State  Governments  under  the  Scheme  for  provision
 of  House  sites  tu  landless  workers  in  rural  areas.

 (Rs.  in  Lakhs)

 :  kia
 Name  of  State

 Avriseed  nd  a
 assistance
 released

 I  Bihar  4  30  Ito

 2  Guyarat  75  73  38  93

 3  Kerala  677°  76%  736  96

 4  Mahrashtra  6  96  I  74

 5  Mysore’  36  27  905

 ५]  Orissa  8  40  2  t0

 7  Tamil  Nadu  75  Bis  38°88

 8  Uttar  Pradesh  28  47  6  35
 ToTaL  ‘910°37  19s  37

 *Amounts  sanctioned  for  3972-73

 Amount  to  be  made  available  during  7973-74  and
 (1974-75,

 TOTAL

 Rs.  273  92  lakhs

 Rs.  403°84  lakhs

 Rs.  677°76  lakhs.

 Visit  of  Health  and  Housing  Ministers
 to  Foreign  Countries

 3727,  SHR  8,  |,  SIDDAYYA:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 ta)  whether  any  Central  or  State
 Ministers  holding  the  portfolios  of
 Health  and  Housing  had  visited  any
 foreign  countries  to  study  the  prob-
 Jems  concerning  their  subjects  sitide
 1970-71  upto  ist  November,  1972;

 (b)  itso,  the  names  of  the  Ministers
 and  the  countries  they  visited  and  the
 foreign  exchange  sanctioned  to  them;

 (c)  whether  the  informetion  or  Ute-
 rature  on  whbject  of  thetr  study  could
 not  be-Hed-  trom  097  Missions  in  those
 countries}  and

 (@  whether  any  Ministers  of  State
 Governments  have  not  been  permitted

 information  or  literature  on  the  sub-
 ject  could  be  had  from  our  Missions
 abroad;  and  if  sa,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA);  (a)  Yes.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  m  Library.  See
 No,  LT-3074/72).

 ९९)  Proposals  for  visits  ate  consi-
 dered  having  regard  to  the  needs  and

 of  each  case,

 {d}  Yes.  The  proposal  of  the  Min-
 ister  for  Municipal  Administration  and
 Housing,  Government  of  Mysere,  for

 Mast  Asien
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 ‘the  fact  that  adequate  material  on  the
 subject  could  be  obtained  without  pay-
 ‘ing  guch  a  visit.

 Social  boycett  of  Harijans  in  a  Village .  of  Sonepat

 3728,  SHRI  AMBESH:  Will  the  Min-
 ister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  refer  to  Lok
 Sabha  Starred  Question  No.  30  dated
 the  24th  November,  970  regarding
 social  boycott  of  Harijans  in  a  village
 of  Sonepat  and  state:

 (a)  whether  the  information  requir-
 ed  in  the  above  question  has  since
 been  collected;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  if  not,  the  reasong  for  delay?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  to  (c).  Informa-
 tion  has  already  been  furnished  to  the
 House  as  per  statement  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Li-
 brary.  See  No,  LT-9975(72].

 Registration  of  plots  in  Greater
 Kailash  Big

 3729,  SHRI  K,  SURYANARAYANA:
 Will  the  Minister  of  WORKS  ‘AND
 HOUSING  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 789  dated  the  3rd  April,  972  regard-
 ing  the  registration  of  plots  in  Greater
 Kailash  II,  New  Delhi  (other  than
 ‘E’  Block)  and  state:

 (a)  whether  he  is  aware  that  the
 coloniserg  are  refusing  to  mark  the
 plots  and  are  using  dilatory  tactics  to
 prevent  the  plot-holders  from  getting
 possession  of  the  plots  purchased  by
 them  and  thus  stalling’the  registration
 of  such  plots;  and

 plot-holdergs  who  have  already  paid
 for  the  plots?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA);  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 ferret  दुग्ध  योजना  के  भूतपूर्व  भ्रध्यक्ष  की
 परिसंपत्ति  की  जांच

 3730.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या

 कृषि  मंत्री  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  भूतपूर्व
 अध्यक्ष  की  परिसम्पत्ति  की  जांच  के  बारे  में
 28  जुलाई,  972  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 376  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  केन्द्रीय  सकता  आयोग
 ने  दिल्‍ली  दूध  योजना  के  भूतपूर्व  भ्रध्यक्ष  के

 विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  गई
 प्राथमिक  जांच  के  प्रतिवेदन  पर  इस  बीच  विचार

 कर  लिया  गया  है;

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  प्रतिवेदन  पर

 विचार  करने  में  भ्र भी  और  कितना  समय
 लगेगा  ;  शौर

 (ग)  किन  मामलों  की  जांच  की  गई

 है?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (प्रो०
 शर  सिह  )  :  (कफ)  जी  हा  1

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 (ग)  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  भूतपूर्व
 अध्यक्ष  के  विरुद्ध  निम्नलिखित  आरोपों  के

 बारे  में  आंच  की  जा  रहो  है  थी  ।

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  भूतपूर्व
 अध्यक्ष  965  में  दिल्ली  दुग्ध
 योजना  में  कार्यभार  ग्रहण  करने  के
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 पश्चात्‌  सरकार  को  इस  बात  की

 सूचना  देने  में  भ्र सफल  रहे  कि
 सरकारी  सेवा  में  आने  से  पहले
 उन्हें ने  मेसर्स  हिमालय  मैन्युफीक्च-
 रिंग  एण्ड  सेल्स  कं०  दिल्‍ली  में
 70,000  रुपये  की  पूंजी  लगाई
 थी।  इस  कम्पनी  का  दिल्ली  दुग्ध
 योजना  के  साथ  नियमित  रूप  से
 व्यापारिक  सम्पर्क  था  |

 2.  यह  तथ्य  कि  मैक्स  हिमालय
 मैन्युफैक्चरिंग  एण्ड  सेल्स  कं  उनके

 भाई  की  है  और  दिल्ली  दुग्ध  योजना
 के  भूतपूर्व  भ्रध्यक्ष  इस  संस्था  से

 महत्वपूर्ण  व्यापार  करते  थे,  सर-
 कार  को  कभी  नहीं  बताया  गया
 था।

 3.  भूतपूर्व  अ्रध्यक्ष  न ेसरकार  की  पूर्व
 स्वीकृति  के  बिना  अपना  मकान
 स॒०  एन०  06,  पतनशील  कालोनी,
 नई  दिल्‍ली  25-11-69  को

 सयुक्त  राज्य  भ्रमेरिका  की  एक
 ऐजेंसी  को  किराये  पर  दिया  था
 कौर  उक्त  विदेशी  ऐजेंसी  से

 24,700/-  रुपये  भ्रप्रिम  राशि
 में  प्राप्त  किये  थे  ।

 4.  उन्होंने  अपने  मकान  के  निर्माण
 के  लिये  20,000  रुपये  नेशनल

 एण्ड  प्रिसले  बैंक,  नई  दिल्ली  से
 तथा  25,000  रुपया  झपने  भाई
 को  परसी  से  ऋण  लिया  था।
 इस  लेन-देन  के  सम्बन्ध  में  उन्हंने
 सक्षम  अधिकारी  को  सूचित  नहीं
 किया  ।

 है,  जिल  सशय  सांचे  में  प्रगति  पत्नी
 के  स्वामित्व  की  कृषि  भूमि  को
 बेचने  शोर  तारीख़  Pm gn 1964
 को  16,663  रपये

 को  सूचित'
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 6.  उनकी  पत्नी  से  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना
 के  स्टाक  से  दुग्ध  चूंके  खरीद  कर

 चाणक्यपुरी,  नई  दिल्ली  के  सिवा-
 सीटों  से  धारी  लाभ  उठाकर  उसे
 बेच  दिया  था।

 2.  उन्होंने  2  लाख  रुपये  से  भ्रधिक
 लागत  का  एयर  भव्य  भवन  बताया
 था  किन्तु  उसके  लिये  सक्षम  भ्र धि-
 कारियों  की  पूर्वानुमति  नहीं
 ली।

 8  उन्होंने  मैस  हिमालय  म॑न्युफैक्च-
 रिंग  एण्ड  सेल्स  क०  दिल्‍ली,  जिसके
 साथ  दिल्‍ली  दुध  योजना  के  अध्यक्ष
 की  हैसियत  से  सरकारी  अधिकारी
 के  रूप  मे  वह  खेल-देन  करते  थे,
 से  .2  प्रतिशत  ब्याज  की  दर  पर

 5,000  रुपये  का  अन्य  ऋण
 लिया  ।

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  376  के  उत्तर
 दिये  जाने  की ठीक  तारीख  28  भ्रमित,  972

 है,  न  कि  28  जुलाई,  972  4

 बिल्ली  हुयी  योजना  द्वारा  दूध  का  वितरण

 औरत  दूध  के  हिरन  जारी  करने  के  लिए
 प्राप्त  झौंस-पत्र

 3731  औ  हुकम  मद  कछु बाय  :  या

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  पा  करेंगे  कि

 (=)  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा
 प्रतिदिन  कितने  लीटर  दूघ  का  वितरण  फिया
 जा  रहा  है  ;  कौर

 (@)  वर्ष  1971-72  &  विंसी  वर्ष

 में  दूध  के  टिकट  के  लियें  कितने  झविदन-पत्न
 दिल्‍ली  दुःख  योजना  को  मिले  हैं  और  इंस
 झषधघि में  कितने  शोबन-पत्तों पर  |  के  टोकन
 हम  गये  है  ?

 छवि  ते  th  (ite
 कर गैसें)  की  एस  शि  कसती  हुए
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 योजना  प्रतिदिन  भ्रौसतन  2  95  लाख  लिटर

 वध  का  वितरण  कर  रही  है  ।

 (@)  97i-72  के  दौरान  दिल्‍ली

 दुख  योजना  को  दूध  के  टोकन  जारी  करने  के
 लिये  11,608  प्रार्थना-पत  मिले  और  उसने
 24i3  प्राणियों  को  1.  के  टोकन  जारी
 किये  ।

 मालवाहक  जहाज  दामोदर  सांड वो'  के
 कर्मचारियों  का  पता  लगाने  के  लिए

 किए  कए  प्रयास

 3734  थी  हुकम  चर  कछवाय  :
 क्या  लौ गहन  1... अ  परिवहन  मन्नी  यह  बताते
 की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  भारत  सरकार  में  भारतीय

 मालवाहक  जहाज  दामोदर  मांडवा'  जो

 जुलाई,  972  में  अरब  सागर  में  डूब  गया
 था,  के  कर्मचारियों  के  बारे  में  पाकिस्तान
 सरकार  से  तथ्य  सकलित  किये  है  जिसके
 सम्बन्ध  में  समाचार  थे  कि  वे  सुरक्षित
 पाकिस्तान  पहुच  गये  हैं  ,  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  उनका  सार  क्या
 2  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  धौर  परिवहन
 मंत्री  (शो  राज  बहादुर):  (क)  कौर  (ख)
 खोये  हुये  कर्मीदल  की  खोज  करने  के  लिये
 स्विस  राजनयिक  अ्रधिकारियों  के  माध्यम
 से  पाकिस्तान  सरकार  से  बात  की  गई  थी  +
 पाकिस्तान  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि

 गहन  खोज  के  बावजूद  प्रा किस् तानों  नौसेना
 कौर  वायुसेना  किसी  भी  जीवित  व्यक्ति
 का  पता  नहों  लगा  सकी  ।

 बिल्ली  मुग्ध  योजना  के  दुम्बचू्ण  का  चोर
 बाजार  में  बेचा  जाना

 3733.  भी  हुकम  हम  कछवाय  :

 क्या  कृषि  सली  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ली

 ग्  योजना  का  पुणे,  जो  विदेशों  मरे  आयात

 किया  जाता  है,  भारी  मात्रा  से  बोर  बाजार
 में  बेचा  जा  रहा  है,  और

 (ख)  दिल्‍ली  बुखार  योजना  मे  दुग्ध
 चूर्ण  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  सरकार
 का  क्या  कार्यवाही  करते  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रो०
 शेर  सिह  (काजी  नहीं ।

 (ख)  85,000  रुपये  के  मूल्य  के  सप्रेटा

 दुग्ध  चूर्ण  के गबन  के  केवल  दो  मामले  सामने
 जाये  ।  इनकी  छानबीत  केन्द्रीय  जाच  ब्यूरो
 से  कराई  गई  यी।  भण्डार  के  दो  कर्म-
 मारियो  पर  सप्रेटा  दुग्ध  चूर्ण  के  कथित
 गबन  के  आरोप  में  अभियोग  चलाये
 जा  रहे  हैं।  एक  प्रत्य  कर्मचारी  के  विरुद्ध  भी
 निगरानी  में  ढोल  बरतने  के  लिए  कार्रवाई
 करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 Establishment  of  Agro-Industries  to
 relieve  pressure  on  Land

 3734  SHRI  MARTAND  SINGH  OF
 REWA  Will  the  Minster  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Agro-industries
 established  during  the  last  two  years
 keeping  in  view  the  mcreased  pressure
 on  land  State-wise,  and

 (9)  the  main  points  of  future  plan
 Government  have  chalked  out  in  this
 regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P  SHINDE)  (a)  and
 (b)  The  term  ‘Agro-Industries’  covers
 a  wide  range  of  industries  based  on
 agricultural  and  food  produce  such  as
 rice  milling,  oil  mulling,  handlooms,
 fruit  processing,  agricultural  machi~
 nery,  msecticides,  dairy,  poultry,  fish-
 eres,  textiles  ete  The  development
 of  Agro-Industries  is  mainly  the  res-
 ponsibihty  of  State  Governments  In
 view  of  this  very  wide  definition  and
 in  view  of  the  fact  that  the  State
 Governments  are  mainly  regponsible
 for  development  of  these  industries,
 the  information  asked  for  in  the
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 Question  would  be  available  only  with
 the  State  Governments,  It  may,  how-
 ever,  be  pointed  out  that  the  develop-
 ment  of  these  industries  has  been  ac-
 corded  priority  in  the  Fourth  Plan
 and  many  of  the  industries  are  report-
 ed  to  have  registered  a  good  progress
 during  the  recent  years.

 For  development  of  agro-industries,
 Agro-Industries  Corporations  have
 also  been  set  up  in  the  seventeen
 major  States.  The  objectives  of  these
 Corporations  ‘inter  alia’  include  pro-
 motion  ang  execution  of  industries
 having  a  bearing  on  production,  pre-
 servation  and  supply  of  food,  distribu-
 tion  of  inputs  for  agriculture  and  pro-
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 vision  of  technical  guidance  to  far-
 mers  aNd  persons  concerned  with  agro-
 industries  with  a  view  to  enable  effi-
 cient  conduct  of  their  enterprise.

 Studies  are  also  being  conducted  by
 two  working  Groups  set  up  by  Gov-
 ernment  for  modernisation  of  a  few
 important  agro-based  industries  and
 to  select  a  few  agro-industries  for
 their  development  on  a  sound  basis.
 Maize  Milling  and  manufacture  of
 mango-powder,  nylon  fish-net  making,
 guargum  etc.  are  likely  to  be  taken
 up  shortly.  Besides  distribution  of
 tractors,  farm  machinery,  fertilizer  and
 insecticides,  Agro-Industries  Corpora~
 tions  have  undertaken  manufacturing
 programmes  shown  against  each:

 Vegetable  processing.

 Vegetable  processing.  setting  up  of  cold  storages,
 manufacture  of  rice  bran  oil,  cattle  feed,  Lindana  and

 granulation  of  pesticides,  processing  and  marketing

 (a)  Andhra  Pradesh  Fruit

 (b)  Gujarat  Fruit

 of  fish,

 (c)  Haryana

 (d)  Himachal  Pradesh

 Assembly  oftractors  and  manufacture  of  poultry  feed.

 Establishment  of  cold  storages.
 (९)  Jammu  ss:  Kashmir

 (f)  Kerala  *  Manufacture  of  Kubota  power  tillers  and  matching
 implements.  ‘

 (s)  Mabrashtra  +  Granulation  of fe
 i

 yet,  manufacture  of  superphosphate
 cattle  and  poultry  feed  and  processing  and  canning  of

 fruats  and  vegetables.

 (h)  Madhya  Pradesh  .

 @®  Mysore  .  ’

 1२1  Relsthen  6  et

 )  Tancil  Nadu  ‘

 re)  U-tar  Pradesh
 :

 ‘With  sview  to  prov
 noel,  the  Corpocatsine

 ६0०2५ fosproviding  cuttomatyyice:

 Manufacture  of  agricultural  implements.

 Manufacture  of  agricultural  implements.

 ™  3  =
 of  agricultural  implements  and  tractor

 Granulation  of  pesticides  and  insecticides.

 Aaserbly  of  tractors,  manufacture  of  agricultural  imp-
 jements,
 up  of  col  nonene

 opportuatie  for  eaxpleymecs
 6  snempoyed  ofthe

 ater ES etairaead  ispuy se  camsie

 of  frisits  aad  vegetables,  settin
 and  distribution  of  fectil  sega.
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 Step  to  provide  Employment  to
 Agricultural  Labour

 3785.  SHRI  MARTAND  SINGH  OF
 REWA:;  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state  the
 measures  taken  by  Government  for
 the  regular  employments  of  agricul-
 tural  labour?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P,  SHINDE):  The  prob-
 lem  of  providing  employment  to  Agri-
 cultural  Labour  hag  been  engaging  the
 attention  of  the  Government.  Various
 schemes  have  been  launched  during
 the  4th  Plan  period,  as  well  as  special
 schemes  outside  the  Plan  in  the  Cen-
 tral  Sector  like  Crash  Schemes  for
 Rural]  Employment,  Drought  Prone
 Programme,  SFDA/MFAL  Agencies,
 These  schemes  would  provide  Area
 employment  to  the  rural  population
 and  also  create  assets  of  qa  durable
 nature.

 The  Crash  Scheme  for  Rural  Em-
 ployment  was  introduced  on  Ist  April,
 +971,  Its  estimated  cost  is  Rs.  50
 crores  per  annum  to  be  borne  entire-
 ly  by  Central  Government.  Though
 originally  outside  the  Plan,  from  ‘1972-
 73  it  has  been  included  in  the  4th
 Plan,  During  ‘1971-72,  and  1972-73,  till
 date,  the  expenditure  incurred  and
 employment  generated  was  Rs,  33.26
 crores,  Rs,  77.2]  crores  and  8i4  lakhs
 mandays  and  478  mandays,  respec-
 tively.

 Under  the  Drought  Prone  Area  Pro-
 gramme  started  in  1970-71  as  a  non-
 Plan  Central  sector  scheme,  with  an
 gutlay  of  Rs,  l00  crores  over  the  4
 year  period  970-7!—973-74,  54  select-
 ed  districts  were  to  be  covered  by  pro-
 duetive  labour  intensive  works.  From
 the  current  financial  year  ‘1972-78,  the
 Brogramme  has  been  included  in  the
 Central  Sector  Plan  schemes  with  an
 ottiay  of  Re,  70  crores.  According  to
 avellahie  joformation,  employment
 aenereied  was  approximately  197.81
 abhi  mandays  during  970-7l  and
 348.32  lakhs  miindays  during  1971-72.

 In  addition,  during  the  remaining
 periog  of  the  4th  Plan,  approximately
 2  lakh  agricultural  labourers  would
 benefit  through  wage  employment  in
 the  MFAL  areas,  even  though  there
 is  no  provision  of  regular  employment
 of  agricultural  labour  in  the  SFDA/
 MFAL  Schemes.  New  strategy  of
 agriculture  including  multiple  crop-
 ping  and  intensive  methods  of  agri-
 culture  also  create  additional  employ-
 ment,

 Making  Moral  Education  Compulsory
 in  Educational  Institutions

 3736.  SHRI  MARTAND  SINGH  OF
 REWA:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  Government’s  consideration  to
 make  moral  education  compulsory  in
 all  the  educational  institutions  in  the
 country  for  the  welfare  and  building
 of  national  character  of  our  children;
 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P,  YADAV):  (a)  and  (b).  The  Gov-
 ernment  3s  of  the  view  that  the  build-
 ing  up  of  the  character  of  students
 should  be  one  of  the  major  aims  of
 education  and  the  cultivation  of  moral
 and  social  values  by  pupils  should  be
 encouraged  through  all  curr:

 euler
 and

 extra  curricular  activities,  e  edu-
 cational  system  must  produce  young
 men  and  women  of  character  and  abi-
 lity  committed  to  national  gervice  and
 development.  With  this  end  in  view,
 Government  are  proposing,  in  consul-
 tation  with  the  States  and  the  Union
 Territories  the  reorganisation  of  cure
 ricular  and  extra  curricular  programe
 meg  of  educational]  institutions.

 Students  denied  Medical  Education:
 Facllities

 3737.  SHRI  MARTAND  SINGH  OF"
 REWA:  Will  the  Minister  of  HEALTH
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 AND  FAMILY.  PLANNING  be,  pleas-
 ed  to  state:  a

 (a)  whether  a  number  of  studerits
 “have  been  denied  medical  ‘education
 facilities  this  year  in  spite  of  dearth
 of  doctors  and  the  existence  of  &
 number  of  health  centres  without

 ‘doctors  in  several  States;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  such  stu-
 dents,  State-wise,  and  the  reasons
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  IN  THE  MINISs-
 TRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (PROF.  9.  P.  CHATTOPADHYAYA)
 (a)  and  (b).  Information  is  being  col-
 lected  from  the  various  State  Govern-
 ments  and  will  be  iaid  on  the  Table
 ef  the  House  in  due  course.

 Upgrading  of  School  in  Khatiar
 District  Kangra

 - 8738,  SHRI  MAHADEEPAK  SINGH
 SHAKYA:  Will  the  Minister  of  EDU-
 ‘CATION  AND  SOCIAL  WELFARE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  mostly  people  from
 Pong  Dam  area  have  been  resettled
 in  village  Khatiar  of  Kangra  District
 in.  Himachal  Pradesh

 (b)  whether  there  is
 school  in  Khatiar  that  too  a  Gram
 Panchayat  High  School;

 (ey  in  view  of  the  fact  that  Pong
 Dam  is  being  constructed  by  the  Cen-
 tral  Government  for  the  benefit  of
 Punjab,  Haryana  and  Rajasthan  be-  |

 ‘sides  Himachal  Pradesh,  whether  Gov-
 erfinient  ‘propose  ‘to  take’  early  steps
 ‘to‘open  or  upgrade  and  take  over  the
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 alag.  be
 प्र  gee

 va.  over  trom  the  mapage-
 ment  of  Fagehayat  i  not,  reasons
 thereof?  an

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION.  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  According  ४०  in-
 formation  received  from  the  State
 Government  no  oustees  of  Pong  Dam
 area  have  been  resettled  in  Khatiar
 of  Kangra  District.

 (b)  The  Gram  Panchayat  is  running
 high  school  classes  ‘Le,  9th  and  t0th
 classes,  There  was  a  separate  Gov-
 ernment  Middle  School,  Khatiar,
 which  has  been  upgraded  to  High
 School  recently.

 (e)  to  (e).  Do  not  arise  in  view  of
 reply  to  (a)  and  (b).

 Execution  of  Khatiar-Seholi  drinking
 water  supply  scheme  near  Pong  Dam

 in  Himachal  Pradesh

 3739.  SHRI  NARENDRA  SINGH:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state

 (a)  whether’  any  aid  for  execution
 of  Khatiar-Seholi'  drinking  water  sup-
 ply  scheme  near  Pong  Dam  in  Hima-
 chal  Pradesh  has  been  received  from
 UNICEF  ‘and:  if  so,  the  amount  of-  aid
 received  upto.  ‘1972-78:

 (b)  whether  the  aid  received  from
 the  UNIGET  hes  bagn  utilised;  and

 (९):  what.  progress  ‘has  since  ‘been
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 Government  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha.

 Confiscation  of  indian  Tanker
 ‘Baraunl’  at  Trieste  North  Italy  for

 Causing  pollution
 3740.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will

 the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  rieased  to  state:

 (a)  whether  an  Indian  Tanker
 ‘Barauni’  had  been  confiscated  at
 Trieste  in  North  Italy;

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  there-
 of  and  if  not,  the  nature  of  action
 taken  against  the  ship  for  causing
 Pollution;  and

 (c)  the  total  amount  paid  to  the
 Port  authorities  as  penalty  and  the
 steps  taken  to  prevent  such  incidents
 in  future?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  RAJ
 BAHADUR):  (a)  to  (c).  The  tanker
 ‘Barauni’  which  was  on  voyage  from
 Persian  Gulf  to  France,  wag  seized  by
 Trieste  Port  Authority  on  the  l5th
 November  ‘1972,  while  discharging

 cargo  on  the  alleged  charge  of  pollu-
 ting  the  sea  water  by  some  quantity
 of  oii  which  had  leaked  from  the
 vessel  into  the  water.  The  Italian
 Court,  which  conducted  an  ‘enquiry
 into  the  matter,  fixed  a  cautional  de-
 posit  of  five  million  Italian  Lire
 (Rupees  sixty  thousand  approximate-
 ly).  The  amount  was  promptly  depo-
 sited  by  the  agents  of  the  Shipping
 company  and  the  vessel  wag  there-
 after  allowed  to  sail.  The  Court  fur-
 ther  ordered  washing  and  cleaning  by
 chemicals  of  the  beaches  and  coast
 polluted  by  oil.  This  was  arranged
 by  the  Ship’s  agents  under  the  super-
 vision  of  the  P.&  I,  Club  which  had

 ingured  this  risk.  The  exact  expendi-
 ture  involved  in  the  cleaning  opera-
 tions  is  being  ascertained,  All  the  ex-
 penses  arising  out  of  the  pollution
 would  be  borne  by  the  Insurance
 Company.

 Aa  regards  preventing  recurrence  of
 such  incidents,  Masters  and  Chief

 Engineers  of  Indian  vessels  are  ad-
 vised  from  time  to  time  about  the

 —
 to  be  taken  to  prevent  ofl  pollu.

 Per  Capita  availability  of  Milk  in
 Kerala  and  Central  aid  therefor
 374l.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will

 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  fo  state:

 (a)  whether  per  capita  availability
 of  milk  in  Kerala  is  only  55  gm.  per
 day  as  against  I2  gm.  per  day  at  all
 India  level  and  an  average  nutritional
 requirement  of  2i0  gm.  a  day;  and

 (b)  if  so,  the  measures  Government
 Propose  to  help  the  Government  of
 Kerala  to  increase  the  milk  produc-
 tion  in  that  State?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  The  per
 capita  availability  of  milk  in  Kerala
 is  much  below  the  All  India  average
 of  I2  gms.  per  day  whereas  the  ave-
 rage  nutritional  requirement  is  2i0
 grams  per  day.  On  the  basis  of  the
 objective  Survey  conducted  by  I,C.
 AR.  in  Kerala  in  1964-65,  the  per
 capita  availability  of  milk  in  966  was
 estimated  to  be  of  the  order  of  35  gms.

 (b)  Since  1969-70  Central  assistance
 to  the  States  for  the  Fourth  Plan
 Schemes  is  not  given  programmewise
 or  sector-wise.  It  is  now  channelised
 in  block  as  loans  and  grants.  The
 discretion  for  allocation  0१  funds  to
 individual  State  Plan  Schemes  rests
 with  the  State  Government  concern-
 ed.  An  Indo-Swiss  Project  for  cattle
 breeding  and  fodder  development  was
 initiated  in  Kerala  in  ‘1963-64  for  in-
 creasing  milk  production  as  rapidly
 as  possible.  The  results  of  this  pro-
 ject  have  created  great  impact  in  the
 area  of  operation.  The  programme
 of  cross-breeding  with  exotic  germ
 plasm  is,  therefore,  being  interisified
 and  extended  to  other  areas  of  the
 State  with  frozen  semen  of  Brown
 Swiss  breed  produced  by  the  Indo-
 Swiss  Project,  In  addition  ¢he  total
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 number  of  5  bulls  and  48  heifers  of

 Jersey  breed  were  allotted  to.  Kerala
 out  of  the  stock.  imported  in.  the  3
 years  1969-72  for  supporting  the  pro-
 gramme  of  cross-breeding  in  the  field
 A  Centrally  .  Sponsored.  .  Rinderpest
 Eradication  Programme  is  also:  being
 implemented  in  Kerala  for  protecting
 the  cattle  from.  this  disease

 Suggestion  by  Cochin
 training  in  ship  building

 3742.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the.  Minister..  of  .SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Cochin  University
 has.  suggested  to  start  a  course  to  train
 persons  in.  ship  building,  with  =  the
 assistance  of  the  Cochin  Shipyard  Pro-
 ject;  and  ‘

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof

 and.Government’s  reaction  thereto

 THE  MINISTER  OF
 THE  DEPARTMENT  OF
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF’  SHIPPING.  AND
 TRANSPORT  (SHRI  ‘OM  MEHTA)
 (a)  and  (b).  A  letter  ‘has  recently  been
 received  from  Vice-Chancellor,  Cochin  -

 “University  regarding  resolution’  ‘pass-
 ‘ed  by  the  Senate  ofthe  “University
 recommending  the  ‘introduction  of
 courses  connected  with  Ship  design
 Ship  draftsmanship,  Ship  architec-
 ture,  and  so  on,  and’  exploring  possi-
 bilities  of  collaboration  with  the
 Cochin  Shipyard  in  the  matter  of
 training.  This  is  being  referred  to

 “the-  Cochin  Shipyard  Limited.

 -  Employees  of  Lady  Hardinge  Medical
 College  and  Hospital,  ‘New  Delhi

 743,  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY
 Will  the  Minister:  of  HEALTH  .AND
 FAMILY.  PLANNING  be’  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 ‘Question  No..78  on  the  3lst  July,  972
 regarding  the  construction  of  quarters
 for  the  (Hospital  -employees  of  Delhi
 and  state

 (a)  whether  the  quarters  to.  the
 employees  of  Lady  Hardinge  Medical

 DECEMBER  l,  972
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 ~basis:  till  alternative  ‘accommodation  is
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 College  and  Hospital  have.  been  given;
 and

 _  (b)  if  not,  the  reasons,  therefor?

 THE  MINISTER  CF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  IN  THE  MINIS
 TRY  OF  WORKS.  AND’  HOUSING
 (PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA)
 (a)  and.  (b),  The  Government  is  al-
 ready  seized  of  the.problem  of  pro-
 viding  residential  accommodation  to
 the  employees  of  the  Lady:  Hardinge

 New
 In  the  waster  Plan  for  Delhi

 about  20  acres  of  land  on  the  Baird
 Road  has  been  earmarked  for  the  ex-
 pansion  of  the  Lady  Hardinge  Medical
 College  Tie  oe

 This  land  is  required  primarily  for
 staff  quartérs in  the  main  ¢ampus  for
 providing  space  for  expansion  of  the
 College  ‘and  also  for  reducing  the
 built-up  area  which  according  to  the
 New  Delhi  Municipal  Committee  far
 exceeds,  the  permissible  limits  and  has
 been  objected  ‘to;  This  lard  is:at  pre-
 ‘sent  under  occupation  of  C.P.W.D.  and
 ‘Posts.  and:  Telegraphs  Department:

 As  soon  as  the  Land  becomes  avail-
 able,  it  is  proposed  to  construct  448
 type  I  quarters  meant  for  Class.IV
 staff,  28  type  II.  and  128  type  IIT
 quarters  for  Class  III  staff,  This  pro-

 would
 give  00  per  cent  satisfaction.  to.  the
 Class  IV  and  44  per  cent  satisfaction

 ‘Allotment  of  Accomodation  to  the  .  to  Class  III  staff  including  married
 nurses

 Recently  Government  have  decided
 in  the

 D.I.Z.  area’  to  the  ‘employees  of:  the
 ‘Lady:  Hardingé  Medical  College  and

 Hospital’  and  “‘Kalavati'  Saran
 Hospital  6n’‘a  temporary

 -securéd  for’  thiginstitution.  These  6
 quarters  are  soon  being  handed  over
 to.  the  institution  for  allotment  among
 the  employees.

 a

 ab



 65  Written  Answers  AGRAHAYANA  20,  7894  (SAKA)  Written  Answers  66

 Grades.  of  Pay  recommended  by
 Second  Pay  Commission  for  certain
 Category  og  Staff  in  Lady  Hardinge
 Medical  Celloge  and  Hospital,  New

 Delhi

 $744.  SHR]  ONKAR  LAL  BERWA:
 Will  thé  Mimister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  grades  of  pay  as
 recommended  by  the  Second  Pay
 Commission  in  respect  of  Technicians,
 Artists,  Store-keeperg  and  Dietician
 in  Government  Hospitals  have  been
 made  applicable  to  category  of  staff
 of  the  Lady  Hardinge  Medical  College
 and  Hospital,  New  Delhi,  and  have
 been  given  to  them;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?
 THE  MINISTER  ‘OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D,  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  and  (b).  Store-keeper
 and  Dietician  in  the  Lady  Hardinge
 Medical  College  and  Hospital  are  al-
 ready  drawing  the  scale  of  pay  recom-
 mended  by  the  Seeond  Pay  Commis-
 sion  for  like  posts  in  institutions  of
 similar  nature.  So  far  as  the  Techni-
 cians  and  Artists  are  concerned,  the
 Second  Pay  Commission  did  not  re-
 commend  any  uniform  scales  of  pay
 and  their  scales  vary  from  institution
 to  institution.  The  question  of  giv-
 ing  the  Technicians  and  Artietg  the
 scales  of  pay  given  to  the  Technicians
 of  the  Willingdon  and  Safdarjang
 Hospitals  and  Artists  of  the  Maulana
 Azad  Medica]  College,  ig  under  consi-
 deration.

 Filling  up  of  Posts  in  the  Lady  Hard-
 tage  Medical  College  and  Hospital,

 New  Dethi
 ‘3748,  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA:

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  RLANNING  be  pleased  to
 Mate;

 a}  whether  senior  posts,  such  as
 ‘Adeninistrative  Officer;  Store  Officers

 ‘th  -Clasi a  Senior  posts  are  not  All-

 ed  strictly  on  the  basis  of  seniozity
 in  the  Lady  Hardingea  Medical  College
 and  Hospital,  New  Delhi;  and

 (b)  if  ¢0,  the  reasong  therefor?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  IN  THE  MIN-
 ISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (PROF  D.  Pp.  CHATTOPADHYAYA)-
 (a)  and  (०),  The  post  of  Admirtistra-
 tive  Officer  in  the  Lady  Hardinge
 Medical  College  and  Hospital  carrying
 the  scale  of  pay  of  Rs,  620—900
 is  normally  filled  by

 °  deputation
 of  an  officer  of  the  Central  Sec-
 retariat  Service  in  the  grade  of
 Section  Officers.  At  present  there  is
 no  officer  of  the  institution  with  neces-
 sary  experience  who  ‘can  be  conkider-
 ed  for  this  post.  For  the  post  of
 Stores  Officer  in  the  Lady  Hardinge
 Medical  College  and  Hospital  carrying
 the  stale  of  Rs,  325—5—475-——20-875
 also  there  is  at  present  no  suitable
 person  in  this  institution  who  can  be
 considered,

 All  Class  Ill  senior  posts  in  the
 Ministerial  grade  are  filled  by  promo-
 tion  only:  On  the  technical  side,  how-
 ever,  direct  recruitment  is  made  in
 the  grade  of  Laboratory  Assistant
 (Rs.  0—200).  Even  in  this  grade,  50
 per  cent  of  the  vacancies  are  filled  by
 Laboratory  Assistants  who  are  Matri-
 culates  and  who  have  put  in  three
 years  of  service.  The  next  higher
 grade  of  Technician  (Rs.  ‘150—240)  is
 fled  by  promotiorg  ficm  the  grade  of
 Laboratory  Assistants.  The  post  of
 Technical  Assistai:  (Rs  2]0—-425)  36
 filled  by  direct  recruitment  according
 to  the  recruitment  rules.  ~The  em-
 ployees  cf  the  Inscitution  are,  how-
 ever,  also  consideration  fot  this  post.
 the  condition  of  age.  Ymit  being
 relaxed.  +
 Benefits  to  Clas,  mn  200  IV  Employees
 og  the  Lady  Hardinge  Medical  College

 and  Hospital,  New  DéIhi  Vis-a-vis
 Class  I  and  It  Entployees

 $746,  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be,  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Clasg  ITI  and  IV  em-
 ployees  in  the  Lady  Hardinge  Medical
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 College  and  Hospital,  New  Delhi  who
 are  also  governed  by  the  F.Rs.  and
 S.Rs.  of  the  Central  Government  are
 not  in  receipt  of  any  death-cum-re-
 tirement  benefits  such  as  gratuity,
 pension,  family  pénsion  and  revised
 rates  of  PF;

 (b)  whether  Class  I  and  II  em-
 ployees  of  the  Hospital  are  drawing
 these  benefits;  and

 (e)  if  so,  the  reasons  for  this  dis-
 parity?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF:  D.  है:  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  According  to  deci-
 sion  of  Board  of  Admunistration  of
 the  Lady  Hardinge  Medical  College  and
 Hospital,  New  Delhi,  all  Government
 Rules  and  Regulations  as  far  as  possi-
 ble  were  applicable  to  the  employees
 of  this  institution  with  effect  from
 February,  1960,  The  employees  are
 not  covered  by  the  pension  scheme
 but  are  eligible  to  join  Contributory
 Provident  Fund  Scheme  of  the  insti-
 tution,  which  is  on  the  pattern  of
 scheme  applicable  to  Central  Govern-
 ment  employees  not  covered  by  pen-
 sion  scheme.  The  rate  of  interest  on
 the  accumulation  in  the  Provident
 Fund  is  paid  according  to  the  return
 on  the  investments  made  by  the  insti-
 tution  and  this  has  no  relation  with
 the  rate  of  interest  allowed  by  Gov-
 ernment  to  the  Government  servants.
 The  accumulation  in  the  Contributory
 Providept  Fund  of  the  Lady  Hardinge
 Medical  College  and  Hospital  does  not
 form  part  of  the  Government  of  India
 Contributory  Provident  Fund.

 (b)  and  (c).  Class  I  and  II  Officers
 working  in  this  institution  on  deputa-
 tion  frém  the  Central  Government
 are  not  elj

 gible
 to  join  Contributory

 Provident  of  the  institution.
 They  continue  to  be  governed  by  the
 Tules  and  orders  to  the  retire-
 ment  benefits  in  their  parent  depart-
 ments.  Necessary  contribution  ip  res-

 pact  of
 them  for  the  period  of  depu-

 ig  Heing  botne  by  the  inetitution
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 and  credited  to  Governnient,  There
 ure,  howéver,  a  few  Class  II  Officers
 belohging  to  this  institution  like  the
 Nursing  Superintendent  Assistant
 Accounts  Officet,  ete.  who  are  govern-
 ed  by  the  Contributory  Provident
 Fund  Rules  of  the  institution,

 Control  of  floods

 3747,  SHRI  K.  KODANDA  RAMI
 REDDY:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  investigations  by
 a  hydrologist  of  I.A.R.I.  have  shown
 that  the  floods  in  North  India  are
 caused  more  by  the  meeting  of  Hima-
 layan  glaciers  rather  than  by  monsoon;

 (9)  the  important  conclusions  arriv-
 ed  at  after  the  investigation;  and

 (c)  whether  he  has  also  suggested  a
 possibility  to  control  the  floods  in  that
 region?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  Yes.  This
 has  been  studied  by  Dr.  Jagdish
 Bahadur,  Radiation  Physicist  at  the
 Nuclear  Research  Laboratory,  Indian
 Agricultural  Research  Institute  when
 he  was  serving  in  the  Ministry  of  Irri-
 gation  from  the  drainage  characteris-
 tics  of  Sutlej  Basin.

 (b)  The  main  conclusions  arrived
 at  by  Dr,  J.  Bahadur  were  88  follows:

 “The  maximum  contributions  from
 snowmelt  and  glacier  drainage  in
 river  Sutle)  takes  place  during  the
 month  of  July  when  the  insolation
 is  high  and  this  important  factor  is
 generally
 activity.  Farther,  glacial
 Jakes  and  mud  bursts  cause  devas-
 tating  flonds.”

 {e}  Dr.  Bahadur  has  put  forth  the
 auggestion  that  floadsg  cquld  be  cpnt-

 by  use  of  water  sup-
 plies  for  ~electric  power  gene-
 ration  and  tion  in  the  mountai-
 nous  regions,
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 Double  storey  MAG,  Flats,  Janak
 Parl,  New  ‘Belhi

 $748.  पारा  @NRAR  LAL  BERWA
 Will  the  Min##@r  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  leased  to  state

 (a)  the  ‘break-up  of  the  average
 cost  inctitred  by  the  Delhi  Develop-
 ment  Adthority  in  the  construction  of
 (i)  &  ground  floor  and  (ii)  a  first  floor

 flat  in  Bouble  storey  MIG.  flats  in
 Block  C-2A,  Janak  Puri,  New  Delhi;

 (b)  the  various  types  of  expendi-
 ture  added  to  the  construction  cost  of

 each  flat,  separately  for  ground  ficor
 and  first  floor  dats;  and

 (c)  the  price  at  which  a  ground
 floor  aad  a  first  floor  flat  has  been
 sold  %  ‘the  buyers  by  the  D.  D.  A.?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  IN  THE  MINIS-
 ‘TRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (PROF,  D.  P.  CHATTOPADHYAYA):
 (a)  and  (b).  The  break-wp  of  the
 average  cost  of  construction  and  the
 various  types  of  expenditure  added  to
 the  construction  cost  of  each  such  flat
 are  88  under:

 Ground  floor  flats  First  floor  flets

 End  flat  Interme-  End  flat  Interme-
 dsate  flat  diate  flat

 Plinth  area  of  the  flat  677  sq.ft.  607  8q,  ft.  873  ‘8a.  ft.  798  <q.  ft.

 ()  Cost  of  construction  (in  rupees)  I§;307  14,526  79,488  ‘19,714

 (ii)  Overhead  charges  Le  departmental
 charges  ,  interest  on  capital  during
 construction  (in  cupees)  4,693  45474  [6012  5,886

 Gii)  Premium  for  land  (in  rupees)  2,500  2,500  2.500  2,500

 Toran  (in  Rs.)  22,500  21,500  28,000  27,500

 (c)  The  sale  price  of  each  flat,
 (in  rupees)  is  ‘os  22,500  (21,500  28,000  27,500

 Provision  of  medical  facilities  i  (b)  whether  no  hospital  or  dispen-
 Janakpuri  D.D.A,  Colony

 3749,  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA:
 ‘Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 atete:  ry le

 fa)  whether  the  0.  D,  A,  have  de-
 veloped  Janak  Puri  in  New  Delhi  es
 the  biggest  residential  scheme  in  Asia
 and  about  thirty  to  forty  thousand
 inhabitants  are  already  living  there;

 saries  have  yet  been  started  in  Janak
 Puri  although  people  have  been  liv-
 ing  there  for  more  than  two  years
 now;  and

 (c)  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  and  when  to  provide
 essential  medical  facilities  to  meet  the
 needs  ef  the  growing  population  of
 Janak  Puri?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
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 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS:
 ING  (PROF.  99.  २,
 PADHYAYA):  (a)  Yes,

 (b)  A  C.G.H.S.  Dispensary  is  func-
 tioning  in  Nangal  Rai  (Block  ‘D’  of
 Janakpuri)  .since  lst  December,  970
 The  Delhi.  Administration  is  also  run-
 ning.  the  following  dispensaries/hos-
 pital  in/near  Janakpuri  colony:—

 l.  Dispensary  at  Nangal  Rai.

 2.  Dispensary  at,  Village  Hastsal.

 3.54  ‘bedded  hospital.  at  Hari-
 nagar.

 Besides,  a  Mobile  Dispensary  of  the
 Municipal  Corporation  of  Delhi  attends
 this  colony  twice  a  week

 (c)  The  present  54  bedded  hospital
 at  Harinagar  is  proposed  to  be  raised
 to  500  bedded  hospital  in  the  course
 of  5th  Five  Year  Plan,

 The  Directorate  General  of  Health
 Services,  New  Delhi,  is  constantly  re-
 viewing  the  position  with  regard  to
 the  coverage  of  new  areas  under  the
 C.G.H.S
 Janakpuri_  will  be  covered  under  the
 scheme  as  soon  as  requisite  resources
 are  available

 Promotion  of  Diploma-Holders  in
 C.P.W.D.

 3750.  SHRI  S.  D  SOMASUNDA-
 RAM:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  the  C.R.W.D.  the
 Diploma-Holders  are  promoted  as
 Assistant  Engineers  rejecting  _  Degree
 holders  with-]0  years  of  service  as
 Junior  Engineer  88  per  recent  judge-
 ment  of  the  Delhi  High  Court;

 (b)  whether  this  judgement  has  not
 been  implemented  in’  the  ९886  of
 Assistant.  Engineers  recruited  direct
 and  promoted  as  Executive  Engineers
 in  contravention  of  the  Delhi  High
 Court  judgemént  against  whom  =  the
 case  was  filed  in  the  High  Court;  ‘and
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 (c)  if  so,  the  reasons  for  step
 motherly.  treatment  meted::to  poorly
 paid  Graduate’:  Junior’  Engineérs?

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY”  OF  5  HEALTH’  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING.  (PROF,  D,  P  CHATT
 PADHYAYA):  (a)  The  Delhi  High
 Court  has  held  in  the  writ  petition
 filed  by  Shri-M.  Ramayya  and  a  few
 other  Assistant  Engineers  in  the
 C.P.W.D,  that  the  quotas  for  direct
 recruitment  and  promotion  in  the
 grade  of  Assistant  Engineer  have  not
 béen”  properly  determined.  "The  -pro-
 motions  of  Junior  Engineers  to  the
 grade  of  Assistant-—Engineer,  are,
 therefore  to  be  made  on  the  basis  of
 a  common  seniority  list  of  Graduate
 and  non-Graduate  Junior  Engineers.
 As  a  substantial  number  of  Diploma-
 holder  Junior  Engineers  are  senior  to
 the  Graduate  Junior  Engineers  in  the
 common  seniority  list,  bulk  of  the
 posts  of  Assistant  Engineers  have  gone
 to  the  Diploma-holder  Junior  Engi-
 neers.

 (b)  The  judgement  of  the  Delhi
 High  Court:  is  being  implemented
 even  in  the  matter  of  promotion  of
 Assistant  Engineers  to  the  grade  of
 Executive  Engineers  For  this  pur-
 pose  the  seniority  list  of  Assistant
 Engineers  is  now  being  revised  in  ac-
 cordance  with  the’  detision’''of  the
 Delhi  High  Court  in  consultation  with
 the  Department  of  Personnel  and  the

 Ministry.  of  Law  and  Justice.  All  the
 promotions  of  Assistant  ‘Enginéers  ‘to
 the  grade  of  “Executive  *E¥igineers
 made  from  the  panel  prepared  during
 the  pendency  ‘of’  the’  writ  'petition}  “will
 be  reviewed‘  and  ''a  ‘fresh’  patel
 Assisfant”  Engineers  fit  fér  p¥ommotion
 to  the  grade  of  Executive  Enginéers
 will  be  prepared  after  the  revised
 seniority  has.  been:  finalised’and  ¢ircu-
 lated  ae  coi  SaRes  Pee

 (c)  Does  not  arise,  4
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 Behaviour,  ef  Decters.  of  :C.G.E.8..Dis-
 pensary,  Moetl  Nagar,  Delhi

 375l.  SHR  K,  SURYANARAYANA:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND

 seam
 PLANNING  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  the  C.G.H.S.  Doctors
 at  Moti  Nagar  Dispensary  in  West
 Delhi  do  not  properly  attend  to  the
 patients  who  are  from  middle  and
 lower  middle  classes  of  Government
 Servants;

 (b)  whether  the  Doctors  do  not  also
 issue  medicines,  even  though  some  of
 these  may  be  in  stock;

 (c)  whether  these  Doctors  do  not
 indent  in  time  the  medicines  prescrib-
 ed  by  the  Specialists  in  Willingdon
 Hospital,  New  Delhi  thus  causing  great
 inconvenience  to  these  classes  of  bene-
 ficiaries  and  at  times  it  takes  more
 than  a  week  or  so  to  get  the  medi-
 cines;  and

 (a)  if  so,  the  remedial  measures
 which  Government  proposes  to  take
 to  afford  necessary  relief  to  the  bene-
 ficiaries,  who  are  mostly  low-paid
 Government  Servants?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  MOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  to  (d),  No  com
 plaint  alleging  that  the  Medical  Off-
 cers  in  the  matter  of  attending  to  the
 patients  belonging  to  middle  or  lower
 middle  classes  of  Government  Servants
 Or  members  of  their  families,  has  been
 received  from  any  of  the  beneficiarigs
 attached  to  the  Moti  Nagar  Dispen-
 sary.  Medicines  prescribed  by
 C.G.ELS,  Specialists  and  Doctors  are
 normally  issued  to  the  patients
 promptly.  However  in  two  cases  the
 patients  were  not  given  the  medicines
 prescribed  by  the  Specialists  as  the
 patients  had  not  followed  the  normal
 procedure  of  prior  consultation  of  the
 Medical  Officers  of  the  Dispensary
 concerned.

 Delay  by  C.P.W.D.  Re,  Asin'l?  ‘Fair
 3752.  SHRI  K.  SURYANARAYANA:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  hig  attention  has  been
 drawn  to  a  news  item  appearing  in
 the  “Times  of  India”,  New  Delhi  Edi-
 tion  dated  the  2nd  November,  99
 pointing  out  certain  lapses  on  the  part
 of  the  C.P.W.D.  for  de-laying  the
 completion  of  the  5४72  Fair;

 (9)  whether  the  report®  has  charg-
 ed  that  many  C.P.W.D,  Officials  had
 themselves  taken  ‘benami’  contracts;
 and

 (c)  if  so,  whether  any  investigation
 into  this  aspect  has  been  made  and  if
 not  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P,  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  and  (b).  Yes.

 (c)  The  matter  hag  been  enquired
 into  and  charge  made  in  the  news
 item  has  been  found  to  be  incorrect.

 Alfotment  of  Government  accommoda-
 tion  to  Class  I  Officers

 3753.  SHRI  K.  SURYANARAYANA:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  he  pleased  to  state:

 (a)  whether  Officers  drawing
 Rs.  2200  and  above  on  their  tr:
 to  Delhi  are  allotted  Government  ac-
 commodation  in  their  Class;

 (b)  if  80,  the  number  of  such  Off;,
 cers  who  have  been  allotted  Clas  If
 type  of  flats  in  Moti  Bagh,  Wellessley:
 Road,  छू.  K.  Puram  and  Multi-storeyed.
 building  during  the  yearg  ‘1971-72.  and
 1992-73  (aptil  30-9-1972);  oe

 (c)  the  number  of  Officers  who
 were  already  on  the  waiting  list  for
 the  allotment  of  accommodation  im
 this  Class;  and  at

 (d)  the  reasons  for  giving  prefer-
 ence  to.the  Officers.  who~  come  on..
 transfer  for  the  allotment  of  C-IT  type
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 of  flats  over  the  head  of  others  who
 are  already  weiting  their  turn  for
 years  together  for  such  an  allotment
 and  the  number  of  Officers  Depart-
 ment-wise}Ministry-wise,  who  were
 allotted  out-of-turn  C-II  Type  flats

 during  the  above  period  and  the
 reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF+«  D.  P.  CHATTO-
 PADHAYAYA):  (a)  on  transfer  to
 Delhi,  officers  drawing  Rs,  2200  pm.
 or  more,  who  are  eligible  for  general
 pool  accommodation,  are  considered
 for  allotment  in  their  entitled  type  or
 in  the  next  lower  type,  if  they  80
 desire.  Tenure  officers  are  considered
 for  accommodation  one  type  below
 their  entitlement  In  such  cases,
 officers  get  allotments  in  their  turn
 on  the  basig  of  their  priority.
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 (b)  The  number  of  officers  who
 ‘came  On  -trénsfer  and  were  allotted
 C-ll  type  houses  ‘at  Bemakrishna-
 puram,  Moti  Bagh  and  Wellesley  Road
 lg  given  below:

 97i-72  1973-73  (upto  30th  Sep-
 78  23  tember,972

 (c)  The  number  of  officers  on  the
 waiting  list  for  type  VI  (including
 C-I]  flats)  as  on  30th  September,  972
 was  303.

 (d)  Allotment  of  accommodation
 from  the  general  poo]  in  type  VI,  in-
 cluding  C-II  type  flats,  is  made  on  the
 basis  of  seniority  on  the  waiting  list
 for  that  type.  Officers,  who  come  on
 transfer,  have  also  to  wait  for  their
 turn.  The  number  of  officers,  who

 were  allotted  C-II  flats  out-of-turn
 during  the  years  1971-72  and  ‘1972-73,
 (upti]  30th  September,  972)  is  as
 under

 »
 Name  of  the  Ministry/Department  Reasons  for  allotment

 3.  Information  Breadcasting  .

 2,  External  Affaus

 3.  Finance  ५

 4.  Planning  Commission  so

 S  Health  न

 6.  Irmgation  and  Power

 7.  Education  and  Social  Welfare  .

 8,  Fed  +  «+  +  +  «  »

 9.  Defence  .  ©  «©  «

 tO,  Shipping  &  Transport  «  i

 Pt  Law  °  .  °  .

 1a,  Steel  ‘  .  ’  ।  .

 33  Industrial  Developaient  oo

 teatnatitieatbemelapelsenctaterish

 2  555  allotments  have  been  made  on-
 medical  rounds,  four  of  the

 T  officers  had  to  vacate  houses  in
 other  pools,  four  belonged  to

 2  *  the  personal  staff  of  Ministers,
 etc.  two  were  dependent  rela-

 2  tions  of  retring  officers  and
 three  allotments  were  on  com-

 2  passionate  grounds.
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 Visit  of  Central  Team  to  Gaya  District
 Bihar  Central  Scheme  to  sink  tube-

 well,  there

 3754.  SHRI  CHANDRA  SHEKHAR
 SINGH:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  team  of  officials  from
 the  Centre  had  gone  to  Gaya  District
 Bihar,  and  visited  places  like  Tekari,
 Goh,  Koonch,  Nawadah,  Hasua  and
 Govindpur  to  assess  the  extent  of
 drought  conditions  there,  during  the
 third  week  of  October,  1972;

 (b)  if  so,  findings  and  recommenda-
 tions  made  by  them;  and

 (९)  whether  Government  have  any
 scheme  to  sink  tube-wells  there;  and
 if  so,  main  features  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  Yes,
 Sir.  A  central  Study  Team  visited  the
 state  of  Bihar,  including  Gaya  district,
 in  the  last  week  of  October,  1972.

 (b)  On  the  basis  of  Team’s  recom-
 mendations,  a  ceiling  of  Res,  3.40
 crores  has  been  fixed  for  the  purposes
 of  central  assistance  for  drought  relief
 measures.

 (c)  Yes,  Sir.  The  State  Government
 is  having  programmes  for  sinking  of
 tubewells  both  for  drinking  water
 purposes  and  for  minor  irrigation
 purposes,

 Restriction  on  payment  of  emoluments
 ip  foreign  currency  to  persons  working

 abroad

 3755.  SHRI  K.  SURYANARAYANA:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  consideration  to  restrict  the
 payment  of  emoluments  in  foreign
 currency  to  Merchant  Navy  Officers
 and  others  working  on  the  Indian
 shipg  while  in  foreign  countries;

 (a)  if  »,  the  broad  outlines  thereof;
 and

 (c)  the  measures  proposed  to  be
 taken  against  the  misuse  of  foreign
 exchange  by  such  personnel?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN.
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  RAJ
 BAHADUR):  (8)  to  (c).  The  matter
 is  under  consideration  and  a  decision
 is  expected  to  be  taken  shortly.

 Research  on  rural  emp!cyment
 3756.  SHRI  K,  MALLANNA;:  Will

 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  Research  bodies
 that  have  been  entrusted  with  the
 work  of  carrying  on  stydies  in  differ-
 ent  parts  of  the  country  on  the  nature
 and  extent  of  rural  employment  and
 the  impact  of  crash  scheme  on  rural
 employment;  and

 (b)  the  broad  outlines  of  the  report
 submitted  by  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  A  list  is
 given  in  the  attached  statement.

 (b)  Reports  have  started  coming  in.
 It  is  proposed  to  prepare  an  All-India
 Coordinated  Report,  on  the  basis  of
 these  individual  reports.  It  is  hoped
 that  this  All-India  Coordinated  Report
 would  provide  inter-alia  a  comprehen-
 sive  and  comparative  picture  of  the
 nature  and  pattern  of  rural  unemploy-
 ment  in  the  selected  districts,

 Statement

 List  of  Inatitutiong  conducting  study
 in  regard  to  the  impact  of  Crash
 Scheme  for  Rura]  Employment.

 i,  Andhra  University,  WALTAIR
 (AP,).

 2.  Agro-Economie  Research  Cen-
 tre,  JORHAT  (Assam).

 3.  A.N.S,  Institute  af  Social  Stu-
 dies,  PATNA  (Bihar).

 4  Sardar  Patel  University,  GUJA-
 RAT  (Gujarat).
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 5.  Agricultural  |  University,  HIS-
 SAR  (Haryana).

 6.  Kerala  University,  TRIVAN-
 DRUM:  (Kerala),

 7.  Orissa,  University  of  Agril.  &
 Tech:,  BHUBANESWAR
 (Orissa).

 8.  Punjab  Agricultural  University,
 LUDHIANA  (Punjab).

 9,  University  of  Rajasthan,  JAI-
 PUR.  (Rajasthan)

 10.  Tamil  Nadu  Agricultural  Uni-
 ersity,  COIMBATORE  (Tami

 Nadu).

 Al.  UWP.  Agile:  University,
 NAGAR  (U.P.).

 PANT-

 12.  Agro-Economic,  Research  Cen-
 tre,  SHANTINIKETAN  (West
 Bengal).

 13.  Gokhale  Institute  of  Politics  &
 Economics,  POONA’  (Maha-
 rashtra)

 Setting  up  of  a  Fertilizer  Quality
 Control  Laboratory  in  M.P

 3757...  SHRI  Be  wisi  RANABAHADUR
 SINGH:  Will,  the  Minister  of.  -AGRI-
 CULTURE  be:  pleased’  to  state:

 Govern- (a)  whether  the  Central
 ment  ‘have  suggested  the  setting  up  of
 a  fertilizer’  Quality  Control  Laboratory
 in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  main  featurés  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATEIN  THE
 MINISTR¥  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  *ANNASAHEB  “P.  SHINDE)
 (a)  Yes,

 (b)  The  main  features  of  the  Ferti-
 liser  Control  Laboratory  are:

 (i)  to  analyse:  at’  least  -1000—1500
 fertiliser  samples:  per  year
 drawn  from  various  retail
 depots  of  the  State  “by  the
 fertilizer  inspectors  to  see
 whether.  they.  conform  to  the

 specifications  given  in.  the
 Fertilizer  Control  Order;  and
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 (ii)  to  analyse  fertiliser’  samples
 of  nitrogenous,  ,  phosphatic  and
 pottassic  fertilisers  sent  by  the
 farmers  if  they  suspect  these

 ‘fertilisers  to  be  sub-standard

 Consultation  fee  received  by  I..T,  Pro
 fessor  from  Delhi  Management  Asso-

 ciation

 3758.  SHRI  \  ~JAGANNATHRAO
 JOSHI:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Professor  of  Delhi
 LI.T.  has  received  consulting  fees  from
 the.  Delhi  Management  Association
 without  permission  from  Board  of
 Governors;

 (b)  whether  there  are  some  other
 charges  also  against  the  same  person;
 and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof;  and  Gov-
 ernment’s  reaction  thereto?

 THE  MINISTER.  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  S.  NURUL  HASAN):  (a)  to
 (c).  The  All  India  Management  Asso-
 ciation.  proposed  to  entrust  to  a  Pro-
 fessor.  in  the»  Department.  of  the
 Humanities  &  Social  Sciences,.:-L..T
 Delhi,  its  consultancy  project.‘‘Recruit-

 &  Performance.  of
 The

 ment  Pattern
 Management  Trainees  1969-70”

 ‘Professor  concerned  sought  the  appro-
 val  of  the  Board  of  Governors  to
 accept  the  project.  The  Board  decid-
 ed  that  the  consultancy  work  in  ques-
 tion  should  not  be  undertaken  by  him.
 According  to“the  information  available
 with  the  Institute,  the  Professor  did
 not  receive  any  fee  from  the  All  India
 Management  Association

 Other  .complaints  received  against,
 the  Professor  concerned  are  as  fol-
 lowsi:—~

 l,  Accounts  of  the  IXth.  Sociolo-
 gical  Society  Con  pings  held
 in  LLT.  in  969

 2.  Ov.  rdrawal  of_  certain:  Travel-
 ling  Allowances

 che- 3.  Dishonouring  of  certain
 ques
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 4.  Mal-practices  and  doctoring  of
 minutes  etc

 The  Board  of  Governors  of  LT.
 Delhi  constituted  a  two-men  Commit-
 tee  to  examine  the  allegationg  and
 submit  a  report,

 Anfiitration  and  Activities  of  American
 CLA.  in  LLT.  Campus,  Delhi  .

 3759,  SHRI  JAGANNATH  RAO
 JOSHI:

 DR.  LAXMINARAIN
 PANDEYA:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Institute
 of  Technology,  New  Delhi  authorities
 received  written  complaints  from

 some  of  its  Professors  regarding  alleg-
 ed  infiltration  and  activities  of  Ame-
 rican  C.LA.  in  the  Indian  Institute
 of  Technology  campus;

 (b)  whether  the  matter  has  been
 investigated;  and

 (९)  ig  so,  the  facts  revealed  and
 action  taken?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  Ss  NURUL  HASAN):  (a)  to
 <९),  Accdrding  to  the  information  re-
 ceived  from  thé  Institute,  one  such
 complaint  hed  ‘been  made.  The  matter
 wag  investigated,  but  the  charge  could
 not  be  substantiated

 Enquiry  into  an  Alleged  negotiation
 by  a  Dethi  LIT.

 5]  oa
 with sO. ४३  ox i

 source  for  awh  है
 $760.  DR.  LAXMINARAIN  PAN-

 DEYA:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TIGN  AND  SOCEAL,  ‘WELFARE  be
 pleaseii  to  state:"'  !

 boat  ४  ९
 (8)  whether  a  Delhi  JIT.  Pro-

 Liegediy’  had  directly  negotia~
 tadiwith  »  IJK,  source,  for  £  58,
 in  vivletion  of  culam  governing  foreign
 fubds  and  that  an  ‘appeintment  of  a
 Resesectt  Assistant  was  made  against
 the  expected  grant;

 (a)  whether  some
 ed

 has  been
 intimated  to  investigate  such  alle-
 gations;  and

 (c)  if  so,  its  terms  of  reference,
 time-limit  to  submit  the  report,  facts
 known  so  far  and  action  taken  by
 now?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  8.  NURUL  SIASAN):  (a)  to
 (ce).  On  the  basis  of  explora-
 tory  discussions,  the  Professor  in  the
 Department  of  Humanitiés  and  So-
 cial  Scienceg  undertook  to  prepare
 detailed  research  design  with  appro-
 priate  bibliographic  documentation
 and  other  relevant  data  of  technical
 nature  for  the  folléwing  studies:—

 roo)  Research  studies  on  a  pro-
 ject  level  on  the  theme  “Spe-
 cial  Change  in  India”  to  be
 financed  by  Indian  Council
 of  Social  Sciences  Research.
 Collaborative  research  in  the
 area  of  Pattern  of  Urbanisa-
 tion  with  the  Joint  Unit  for
 Planning  Research,  University
 Colle  mdon  and  the  Cen-
 tre  f  Pd  Studies,
 London  to  be  financed  by  the
 Nuffield  Foundation,  London
 and  the  Social  Sciences  Re-
 search  Council,  London  as

 For  this  purpose  the  Professor  con-
 cerned  asked  for  a  research  grant  of
 Rs,  2,000  from  the  Institute  funds  with
 Perfiission  to  vmploy  a  Research

 re
 The  instjt  lowed  one

 of  the  Vacant  post  of  Say
 pesterch ssistalit  to  te  utilized  by  fis  imal

 nitiés  find  Social  Sciences’  Department
 for  the  purpose.  The  Instit
 stated  that  ‘somefime  Pro
 inforribily  diseukk”  bossible  tdflaberd
 tive  activities  with  other  organisations
 in  their  respective  field,
 interest."  Howeve’  such  Pa  ica
 with  why  Porelyn’  ofjanieition  4  “Mais  «©
 ally  accepted  only

 aciucseonapting
 the

 Government  and  obtaining  their  ap-
 proval.  In  this  particular  since
 it  did  not  80  beyénd  the  ‘plédhtory
 stage,  the  matter  was  Grdppud.“«

 (2)
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 Non-avatiability  of  Sugar  in  Calcutta

 ‘3761,  SHRI  8.  8.  BHAURA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  was  no  sugar
 available  in  open  market  in  Calcutta
 and  its  suburbs  during  the  last  week
 of  September,  1972;  1... ह

 (b)  if  so,  whether  Government
 would  make  any  investigation  to  this
 effect?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  It  is  true
 that  during  the  last  week  of  Septem-
 ber,  1972,  free  market  sugar  was
 scarce  in  Calcutta  and  its  suburbs.

 (b)  The  State  Government  have  re-
 ported  that  the  position  improved  as
 a  result  of  immediate  action  taken  by
 them

 राजकोट  उच्चतर  माध्यमिक  विधालय

 संख्या-3,  सरोजिनी  नगर,  मई  जिहल,
 के  डाक्टर  के  विद,  हि  ॥.  ae

 3762.  भरी  झम्बेध  :

 क्या  शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मती

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  27  सितम्बर,  972  को
 शिक्षा  उप-निदेशक,  शिक्षा  जिला-3,  डिफेंस

 कालोनी,  नई  दिल्‍ली  को  मंत्री,  अनुसूचित
 जाति,  प्रदूषित  भ्रांदिगाति  शिक्षक  संगठन
 बी०  145,  प्र मर  कालोनी,  नई  दिल्ली  से

 कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  राजकीय
 उच्चतर  भाश्यमिक  विद्यालय  (बालक)
 संख्या  3, सरोजनी तगर,  नई  दिल्‍ली  से  100
 रुपये  मासिक  चेतन  हेति  कत्ल  डॉक्टर  का
 कसी  भी  उस  शिश्ञासस  में  ते  शाने  का  उल्लेख
 किया  गया है;  नीर

 (छ)  ईर्षी  हों,  &  धर  तक  कया  कार्य-

 बादी  की  गई  है.)
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 शिका  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा
 संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (सो  डीन पी बोन

 )  (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा,  जाच.
 5 गई  थी,  किन्तु  आरोप  निराधार  [पाए गए

 हैं

 Scheme  for  Acceleration  of  Rural
 Water  Supply  in  the  Country

 3763.  SHRI  PURSHOTTAM
 KAKODKAR:

 SHRI  P.  M.  MEHTA:

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Central  Government
 have  a  scheme  for  Acceleration  of
 Rural  Water  Supply  in  the  country;

 (b)  if  so,  the  number  of  villages
 that  will  be  covered  by  the  scheme  by
 the  end  of-the  Fourth  Plan;  and

 (c)  the  total  expenditure  to  be  in-
 curred  on  this  scheme?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH,  28२
 MILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS6-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPAe
 DHYAYA):  (a)  Yes,

 (9)  and  (c).  Under  the  Centra]  Pro-
 grémme  for  Acceleration  Rare)
 Water  Supply,  an  amount  of  ‘Re  20
 crores  have  been  provided  fex  giving
 grants  to  State  Governments,
 Union  Territories  during  I8%2-78.  At
 present,  the  amount  that  wil}  he  avail-
 able  during  1973-74  4s  not  known.  But

 -
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 Management  Development  Institute

 3764.  SHRI  SUKHDEO  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  consi-
 rdering  the  question  of  setting  up
 Management  Development  Institute;
 and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SSOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN):  (a)  and
 (b).  Two  all-India  Institutes  have  al-

 ready  been  established  at  Ahmedabad
 and  Calcutta.  These  Institutes  are
 conducting  post-graduate  courses  in
 Management  and  a  variety  of  prog-
 rammes  for  executive  development
 for  personnel  from  industry  and  com-
 merce.  In  addition,  they  are  also  ren-
 dering  management  consultancy  ser-
 vices.  The  Institutes  have  also  started
 research  programmes  leading  to  the
 Ph.D,  degree.

 Two  more  Institutes  of  Management
 are  being  set  up  at  Bangalore  and
 Lucknow.
 Appointment  of  Junior  Superinten-
 dent  and  Pay-Seale  of  Assistant  Resi-

 dent  Engineer  in  {.LT,  Dethi

 3765.  SHRI  JAGNNATHRAO
 JOSHI:

 DR.  LAXMINARAYAN
 PANDEYA:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  appointment  of  a
 junior  Suprintendent  and  the  pay-
 scale  of  the  Assistant  Resident  Engi-
 neer  (Horticulture)  in  Delhi  I.LT.  were
 found  infructuous;

 {b)  if  so,  the  persons  responsible
 tor  these  irregularities  and  details  of
 action  taken  in  these  cases;

 (e)  whether  on  the  4th  September,
 ~  1973,  the  LLT.  Board  of  Governors
 deciiied  to  convert  the  Asistant  Resi-
 dent  Engineer's  (Horticulture)  post  the  Institute

 into  that  of  an  Executive  Engineer  in
 an  attempt  to  over-up  the  irregularity
 about  pay-scale;  and

 (d)  the  full  facts  about  the  back-
 ground  of  this  conversion  of  the  post,
 Government’s  reaction  thereto  and
 action  taken?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE

 aaa
 S.  NURUL  HASAN):  (a)  No,

 ir.

 (b)  Does  not  arise,
 (c)  and  (d).  A  statement  is  attached,

 Statement
 In  the  year  1970,  the  Chairman  of

 the  Building  and  Works  Committee  of
 the  Indian  Institute  of  Technology,
 Delhi,  proposed  that  the  scale  of
 Assistant  Resident  Engineer  (Horticul-
 ture)  was  not  adequate  to  retain  a
 competent  person  for  looking  after  the
 campus  of  the  Institute.  If  the  Insti-
 tute  wanted  to  retain  a  good  person,  it
 would  be  desirable  to  revise  the  grade
 of  the  post  of  Assistant  Resident  En-
 gineer  (Hort.).

 On  the  recommendations  of  the
 Building  and  Works  Committee,  the
 Institute  considered  this  matter  and
 proposed  the  upgrading  of  the  scale
 of  Assistant  Resident  Engineer  (Hort.)
 from  Rs.  350—900  to  Rs.  350—~I250.
 On  further  examination,  it  was  obser-
 ved  that  the  action  taken  by  the  Insti-
 tute  was  not  in  conformity  with  the
 recommendations  of  the  Rationalisation
 Committee  set  up  by  the  Indian  In-
 stitute  of  Technology  Council  as  there
 was  no  such  scale  of  pay  prevalent  in
 C.P.W.D.

 The  Rationalisation  Committee  re-
 commended  that  the  cadres  and  scales
 of  pay  of  the  Construction  and  Main-
 tenance  Unit  at  the  Institute  should  be
 the  same  as  prevailing  at  the  C.P.W.D.

 It  further  recommended  that  the
 Board  of  Governors  was  competent  to
 decide  whether  a  particular  post  at

 should  be  at  jower  or
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 higher  scale  according  to  the  needs  of
 the  Institute.

 Accordingly  in  September,  1972,  it
 was  decided  by  the  Board  of  Gover-
 nors  that  the  Assistant  Resi-
 dent  Engineer  (Hort.)  in  the  scale  of
 Rs.  350—000  be  upgraded  to  that  of
 Resident  Engjneer  in  the  scale  of  Rs.
 700—250  which  is  prevalent  in
 C.P.W.D.

 Lj
 ]  Director
 2  Deputy  Director

 3.  Two  nominees  of  the  Board:
 (a)  Prof,  C.  6.  Jha
 (b)  Shri  Daljit  Singh  Director

 (Hort.)  Mimstry  of  Agriculture,
 Krish:  Bhavan,  New  Delhi

 4  Registrar

 Agricultural  Farms  of  State  Agricul-
 ture  Farms  Corporation  in  Kerala

 3766  SHRIMAT]  BHARGAVI
 THANKAPPAN:

 SHRI  VAYALAR  RAVI:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Agricultural
 Farms  being  run  by  State  Agricultural
 Farms  Corporation  in  Kerala  District-
 wise;  and

 (b)  the  names  of  the  places  where
 these  agricultural  farms  are  located
 and  the  total]  amount  of  expenditure
 incurred  oh  each  farm  during  the  last
 two  yeats,  year-wise?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  and
 (b).  Only  one  farm  has  been  set  up  at
 Aralam  in  Cannanore  district  of
 Kerala...  Expenditure  incurred  on  this
 Farm  during  the.  year  970-7i,  of
 which  autlited  accounts  are  available,
 is  Rs.  5.23  lakha.  In  1971-72  of  which
 accounts  ave  under  finglisation,  the
 total  expenditure  on  the  farm  was
 about  Re.  7,70  jaca.  These  figures  are
 exclusive  of  the  cost  of  land  borne  by
 the  Government  of  India  and  the  value
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 The  Board  further  deeided  that  in
 terms  of  Statute  2(l)  and  12(7)  the

 ‘aded  post  be  filled  after  assessing
 fhe  | suitability  of  the  only  one  avail-
 able  departmental  candidate.  Further,
 in  terms  of  Statute  2(3)(d)  the  fol-
 lowing,  Selection  Committee  may
 assess  the  suitability  of  the  candidate
 and  make  recommendations  to  the
 Appointing  Authority

 Chairman
 To  be  nomimated  by  the  Director  in

 place  of  Deputy  Director.

 Member
 Member

 Member

 ot  gift  machinery  received  from  the
 USSR.  The  cost  of  land  comes  to
 Rs  8  42  lacg  at  present.  The  value  of
 gift  machinery  received  at  the  close
 of  970-7l  was  Rs  5.92  lacs;  in  97I-
 72,  the  value  of  such  machinery  was
 about  Rs.  8  lakhs,

 Setting  up  of  an  Asian  Centre  for
 Agrayian  Reforms  and  Rural

 Development

 3767.  SHRI  Y.  ESWARA  REDDY:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  F.A.O.  Regional
 Conference  for  Asia  and  Far  East
 held  recently  in  New  Delhi  hag  recom-
 mended  the  setting  up  of  an  Asian
 Centre  for  agrarian  reforms  and  rural
 development;

 {b)  if  what  will  be  the  specific
 tasks  of  the  proposed  Centre;  and

 {e)  when  such  a  Centre  is  expected
 ६0  be  set  up?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI

 4  ANNAGABEB  कग,  SHINDE):  (a):A
 Regional  Project  for  “Asian  Centre  for
 Agrarian  Refotm  and  Rural  Develop-
 ment”  (ACARD)  has  been  submitted
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 by  the  FAO  to  the  UNDP  for  approval.
 The  FAO  Regional  Conference  for
 Asia  and  the  Far  East  at  its  session
 held  at  New  Delhi  in  October,  972
 has  noted  this  project  with  approval.
 The  final  proceedings  of  the  Confer-
 ence  are  still  awaited.

 (b)  The  long  range  objectives  are
 reported  to  be  to  identify  projects
 which  would  assist  cooperating  Gov-
 ernments  in  the  region  to  adjust  their
 existing  agrarian  structures  and  insti-
 tutions  and  to  develop  new  institutions
 to  better  serve  the  needs  of  the  small
 farmers  and  their  famihes.

 The  immediate
 proyect  i.e.  of  the
 project  would  be:

 objectives  of  the
 Phases  I  of  the

 qd)  To  examine  with  the  help  of  the
 Cooperating  Governments  the  achieve-
 ments  in  the  field  of  agrarian  reform
 and  rural  development,  to  identjfy  the
 bottlenecks  inhibiting  further  progress,
 specially  problems  relating  to  the
 needs  of  small  farmers,  tenants  and
 agricultural  labourers.  The  Project
 also  seekg  to  develop  a_  preliminary
 programme  of  Centre  support  in  seek-
 ing  possible  approaches  to  the  solution
 of  these  problems.

 (2)  To  assist  the  concerned  govern-
 ments  in  initiating  activities  aimed  at
 removing  or  reducing  the  urgent
 bottlenecks  and  problems  identified  as
 above;

 (3)  On  the  basis  of  the  experience
 and  information  gathered  with  respect
 to  items  (l)  and  (2)  detailed  above,
 the  Centre  will  seek  to  formulate  the
 Phase  ॥  of  the  Regional  Project  and  to
 discuss  with  the  Governments,  techni-

 ‘eal  aspects  of  rural  development  and

 frnalize
 the  project  documents  for

 ‘Phase  Il  according  to  the  results
 of  these  discussions.  On  the  basis  of
 these  netional  projects  will  alse  be
 formulated.

 (e)  The  Centre  is  proposed  to  be  set
 up  in  January,  ‘1973,

 Appointment  on  Daily  Wages  in  Indian
 Council  of  Agricultural  Research
 3768.  SHRI  BHARAT  SINGH

 CHOWHAN:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  large  number  of
 Technical  Assistants,  Assistants  and
 Clerks  appointed  on  daily  wages  in
 the  Indian  Council  of  Agricultural
 Research  are  being  cantinued  for  an
 indefinite  period;  *

 (b)  if  so,  whether  a  list  showing
 their  names,  qualifications,  dates  of
 appointments  and  remunerations  will
 be  placed  on  the  Table  of  the  House;
 and  D

 (c)  whether  is  it  proposed  to  pro-
 mote  qualified  persons  already  in
 service  facing  stagnation  and  frustra-
 tion  to  these  posts?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  No
 Assistant  has  been  appointed  in  the
 Indian  Council  of  Agricultural  Re-
 search  on  daily  wages.  However,  a
 few  persons  were  appointed  on  daily
 ‘wages  ag  Technical  Assistant  and
 Lower  Division  Clerks  pending  filling
 up  of  the  posts  on  a  regular  basis.
 Instructions  have  been  issued  for  filling
 up  of  all  these  postg  on  regular  basis.

 (b)  A  statement  showing  the  names,
 qulifications,  date  of  appointments  and
 remuneration  of  Technical  Assistants
 ang  Clerks  working  on  daily  wages  is
 enclosed.  >

 (c)  The  recruitment  rules  for  the
 post  of  Technical  Assistants  provide
 for  filling  up  of  the  posts  by  direct
 recruitment.  The  posts  of  _  Lower
 Division  Clerks  are  filled  up  by  direct
 recruitment  and  limited  departmental
 examination  restricted  to  Class  IV
 employees.  The  departmental  candi-
 dates  who  fulfil  the  requisite  qualifi-
 cations  etc.  are  allowed  to  apply  for
 the  posts  and  are  afforded  full  oppor-
 tunity  to  be  considered  for  the  posts
 alongwith  the  candidates  nominated  by
 the  Employment  Exchange  whenever
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 the  posts  are  filled  up  by  direct  departmental  candidates  on  this
 recruitment.  It  will  thus  be  seen  that  account.
 there  is  no  cause  for  frustration  to  the

 Statement

 Serial  Name  of  the  person  Qualifica-  Designa-  Date  of  Daily
 No.  cations  tion  initial  «=.  wages

 appoint-  rate  at ‘  ment  which
 paid

 t  2  3  4  5  6

 Rs.  nP

 Tt  Sh.  Narinder  Prasad  B.V.Sc.  Tech  i8-I-7!  Iz  00
 and  A.H.  Asst°.

 2.  Sh.  R.  C.  P.  Singh  B.Sc.  Tech.  28-  नय  7  I2  00
 Asstt.

 3.  Sh.  Ja:  Gopal  Pandey  B.Sc.  Tech.  18+  हक  72  00
 (Agr.)  Asstt.

 4.  Sh.  ५.  K,  Baht  B.A.  Tech.  I-9-70  Iz  00
 (Econ.)  Asstt.

 Se  Smt.  Malt:  Prasad  B.A.  Tech.  +13-$-71  7  40
 Clerk
 \unforma-
 tion)

 6.  Smt.  Mamta  Sengupta  Matric  =  L.D..C..  16*7-70,  7  40

 7.  Sh.  Viyay  Kumar  B.Sc.  L.D.C,  20-8-70  7  40
 (Pr.  I)

 8.  Sh.  A.  §.  Parmar  Matric  L.D.C.  22-I2-70  7°40

 9.  Km.  Shushma  Guglan:  Matric  L.D.C.  8-2-77  7°40

 70.  Km.  Savita  Kumari  Mate  L.D.C.  (20-12-71  7°40

 rI.  Km.  Padma  Vanti  Higher  =  L.D.C..  2०३६-72  7°40
 Secondary

 a2,  Km,  Kamiesh  Kumari  Do,  L.D.C.  —-t-§-72  7°40

 13.  Kapa  Nishi  Do  LDC.  26-5-92  7°40

 14.  Km,  Kamlesh  Do.  L.D.C.  ‘BI-$-72  7°40

 75.  Sh,  Devan  Nath  ,  Matric  =L.D.C.  19-$°72  7°40
 (Assamese
 Typist)

 46.  Sh,  Padmaney  Nayak  .  Matric  LDC.
 9-13-71  740

 riya
 ypiat)
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 Complaint  aga‘nst  the  removal  of  left
 lung  of  Santosh  Kumar  Garg  by  a
 Doctor  of  the  All  India  Institute  of

 Medical  Sciences,  New  Delhi
 3769.  SHRI  PILOO  MODI:

 SHRI  H.  N,  MUKHERJEE:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND

 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 stote:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  complaint  from  Mrs.
 Chaman  Devi  mother  of  Santosh
 Kumar  Garg,  15/43,  Old  Rajinder  Nagar,
 New  Delhi  regarding  the  removal  of
 the  left  lung  of  her  son  by  some
 Doctor  of  the  All  India  Institute  of
 Medical  Sciences  at  the  wrong  dia-
 gnosis  of  the  Patel  Chest  Institute,
 New  Delhi:

 (b)  whether  Government  have  made
 any  enquiry  into  the  matter;

 (c)  whether  the  Ministry  has  com-
 pleted  the  investigation  without  hear-
 ing  the  patient  or  his  mother;  if  so,
 why  were  they  not  heard;  and

 (d)  whether  Government  would
 consider  an  independent  inquiry
 through  impartial  doctors  to  be  initia-
 ted  early?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOU§-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  to  (d).  Yes.  Shrimati
 Chameli  Devi.  mother  of  Santosh
 Kumar  Garg  had  made  a  complaint
 that  due  to  carelessness  and  wrong
 diagnosis  of  the  medical  authorities
 of  the  Vallabhbhai  Patel  Chest
 Institute,  Delhi,  her  son’s  lung  was
 operated  by  some  doctor  of  the  All
 India  Institute  of  Medical  Sciences,
 New  Delhi.  A  detailed  report  in  the
 matter  was  called  for  from  the  Direc-
 tor,  V.P.C.L,  Delhi.  After  carefully
 enquiring  into  the  circumstances  of  the
 wase  and  examining  the  case  history
 and  X-Ray  reports  of  the  patient,  the
 Director  had  stated  that  the  case  of
 Sentosh  Kumar  Garg  had  been  correc-
 tly  diagnosed  at  the  Vallabhbhai  Patel
 Chest  Institute  and  that  an  operation
 had  been  undertaken  at  the  All  India

 institute  of  Medical  Sciences  by  one
 of  the  eminent  surgeons  of  the
 country.  The  experienced  physicians
 and  surgeons  of  the  two  institutions
 had  taken  the  utmost  interest  in  the
 patient’s  welfare  and  there  was  no
 question  of  either  the  physician  or  the
 surgeon  having  committed  a  blunder.
 In  the  opinion  of  the  doctor  who
 undertook  the  operation,  the  patient
 does  not  seem  to  have  any  residual
 trouble  in  the  lungs.  In  view  of  the
 reply  given  by  the  Director,  Vallabh-
 bhai  Patel  Chest  Institute,  it  was  not
 considered  neCessary  to  suspect  the
 integrity|diagnosis  of  the  doctors,
 against  whom  the  complaint  was  made,
 and  to  entrust  this  case  to  any  Com-
 mittee  Commission  ‘for  enquiry  or  to
 hear  the  patient  or  his  mother  in
 person,
 Installation  of  tube  well  on  land  to

 defeat  land  ceiling  legislation
 3770.  SHRI  हू.  LAKKAPPA:

 SHRI  P.  M,  MEHTA:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  the  Press  report  in
 the  Indian  Express  dated  October  20,
 972  regarding  defeating  the  purpose  of
 the  proposed  land  ceiling  legislation
 by  putting  a  tube-well  on  his  land
 by  a  farmer;  and

 (b)  if  so,  whether  the  Union  Govern-
 ment  have  issued  guidelines  to  the
 States  regarding  this  loop-hole?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  and
 (b).  Yes,  Sir.  The  national  guidelines
 framed  on  the  basis  of  the  conclusions
 ot  the  Chief  Ministers’  Conference  on
 Land  Ceiling  permitted  a  certain
 allowance  for  land  irrigated  from
 private  sources  and  capable  of  grow-
 ing  two  crops  a  year  by  equating  4.25
 acres  of  such  land  with  l  acre  of  land
 irrigated  from  public  sources  and
 capable  of  giving  2crops  a  year.  This
 is  subject.  to  the  provision,  however,
 that  such  land  irrigated  from  private
 sources  shall  not  exceed  8  acres.  The
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 guidelines  8280  provide  that  there  wll
 be  no  reclassification,  consequent
 upon  the  completion  of  a  private  irr-
 gation  scheme  subsequent  to  the  l5th
 August,  1972,  only  with  a  view  to  re-
 move  any  disincentives  for  future
 expansion  of  private  irrigation

 Request  of  UP.  for  Supply  of  more
 Fertiliser

 377.  SHRI  SARJOO  PANDEY
 Will  the  Minster  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Uttar  Pradesh  has
 impressed  upon  the  Central  Govern-
 ment  that  more  fertilisers  are  :equir-
 ed  for  the  State,  ‘and

 (b)  3f  so,  the  quantity  of  fertiliser
 asked  for  and  the  reasons  for  seeking
 more  fertilisers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P  SHINDE)  (a)  and
 (b)  Yes,  Sir  The  State  Government
 has  generally  impressed  upon  the
 Government  of  Indig  that  the  require-
 ments  of  the  State  for  Rab:  1972-73,
 will  be  more  than  these  finalised  at
 the  Northern  Zonal  Conference  held  in
 September,  ‘1972,  especially  in  view  of
 the  Rabi  crash  Programme  In_  the
 Northern  Zonal  Conference,  the  net
 requirements  of  the  State  were  arriv-
 ed  at  28  Jakhs  tonnes  of  N,  032  lakh
 tonnes  of  P  and  0  28  lakh  tonnes  of  K,
 while  the  State  Government  asked  for
 another  062  lakh  tonneg  of  N  and  0  47
 lakh  tonnes  of  P  for  the  period

 waren  लगाने  के  लिए  हरियाणा  सरकार  को

 अनुदान

 3772.  थी  श्र  चौधरी  :  क्या

 कृषि  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 (क)  क्या  केसी  सरकार  ने  हरियाणा
 सरकार  को  4  25  करोड  रुपये  का  अनुदान
 नलकूप  लगर  लिए  देने  को  निभा  किया
 है;
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 (a)  यदि  हां,  तो  कब  तक  वास्तव  में
 कितना  घन  दिया  गया  है,  कौर

 (ग)  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितने

 नलकूप  लगाए  जायेंगे  कौर  कहा-कहा  ?

 कृषि  सदस्य  में  राज्य  मंत्री  (प्री०
 हेर सिह)  :  (क)  से  (ग)  जी  नही।  केन्द्रीय
 सरकार  ने  हरियाणा  सरकार  को  ट्यूबवेल
 लगाने  के  लिए  कोई  अनुदान  मजूर  नही  क्रिया

 है  ।  तथापि  हिसार  जिले  मे  .00  टूयबचैल
 शौर  अम्बाला  तहसील  में  00  गहरे

 ट्यूबवेल  लगाने  के  लिए  72  करोड  क्षय
 की  राशि  मंजूर  की  गई  है  q

 Central  Agences  of  District  Level  to
 Finance  Minor  Irrigation  m  Eastern

 States

 3773  SHRI  P  GANGADEB  wil
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  whether  thera  is  any
 proposal  to  have  Central  Agencies
 at  District  levels  n  major  parts  of
 States  of  Eastern  India  to  refinance
 them  for  minor  irrigation  based  =  on
 giound  water  development  program-
 mes  to  step  up  low  production?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 YINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P  SHINDE)
 No  Sir

 Expenditure  Incurred  on  Miner  [rri-
 gation  Schemes  during  Fourty  Plan

 3774  SHRI  C  K  CHANDRAP-
 PAN:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  he  pleased  to  state  the
 total  amount  of  money  spent  by
 Government  on  minor  irrigation
 schemes  during  Fourth  Plan  period?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THF
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF  SHER  SINGH)  A  _  total
 amount  of  Rs  684  crores  (Rs  204
 crores  from  public  sector  and  Res.  360
 crores  from  ftstitutfonal  sector)  Is
 estimated  to  have  been  epent  om  minor
 irrigation  achétmes  durihg  the  three
 year  period  (1960-70  ठ  297i-72).
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 Utilisation  of  ground  Water  for  Irri-
 gation  in  Gangetic  Basin

 3775.  SHRI  छू,  M.  MADHUKAR:
 DR,  RANEN  SEN:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  possibilities  of  utilising
 ground  water  for  irrigation  in  the
 drought  affected  areas  in  the  Gan-
 getic  basin;  and

 (b)  whether  any  scheme  has  been
 prepared  for  ensuring  maximum  uti-
 lisation  of  ground  water  for  agricul-
 tiual  purposes  in  these  areas?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF  SHER  SINGH):  (a)  and  (b).
 The  information  is  being  collected
 and  will  be  placed  on  the  Table  of  the
 Sabha  when  received

 Underground  Reservoirs  for  Tackling
 Water  Problem  for  Agricultural

 purposes
 3776  SHRI  DHARAMRAO  AFZAL-

 HURKAR:  Will  the  Minister  of
 éGRICULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  the  consideration  of  Govern-
 tient  to  study  possibilities  of  having
 underground  reservoirs  to  tackle  the
 eountry’s  Water  Pioblem  jor  agricul-
 tural  purposes,  and

 (b)  af  so,  the  main  features  there-
 of?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  Yes,

 (b)  The  Central  Ground  Water
 Board  (formerly  Exploratory  Tube-
 wells  Organisation)  hag  been  cor-
 ducting  groundwater  surveys  in
 different  parts  of  the  country  right
 from  ‘1984-55  through  its  various
 “ivisions  and  Projects.  Recently,
 Groundwater  Wing  of  the  Geological
 Survey  of  Indja  has  also  been  merged
 with  the  Central  Ground  Water  Board
 ang  this  unified  national  organisation
 is  now  further  speeding  up  its  activi-
 ties.  Explorgtory  work  accompanied
 by  deep  drilling  is  at  present  going

 on  in  Tripura,  Madya  Pradesh,  Guj-
 rat,  Jammu  &  Kashmir,  Rajasthan,
 Andhra  Pradesh,  Uttar  Pradesh,
 Punjab,  Haryana,  Himacha]  Pradesh
 etc  In  addition,  systematic  hydro-
 geological  investigations  are  also
 being  carried  out.  Three  special
 projects,  namely,  UNDP  (SF)  Asgist-
 ed  Project  in  Rajasthan  and  Gujarat,
 Canadian  Assisted  Project  in  Andhra
 Pradesh*  Mysore  and  a  Project  for
 the  study  of  the  groundwater  re-
 sources  of  the  alluvial  pert  of  the
 Narmada  river  basin  in  Madhya  Pra-
 desh  and  Gujarat  are  also  under
 implementation.  A  few  more  projects
 of  this  type  are  likely  to  be  taken  up
 in  a  few  months  time.

 Advances  to  Small  Farmers

 3777  SHRI  c  K.  JAFFER
 SHARIEF:  WJ]  the  Munister  of
 AGRICULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  a  ‘sharp
 decline’  in  the  advances  to  small
 farmers  m  the  current  ycar,  while
 bigger  landlords  are  taking  advan-
 tage  of  the  advances  for  their  or-
 chards  and  vineyards;  and

 (b)  if  so,  the  steps  Government
 have  taken  to  assist  the  smal]  far-
 mers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and  (b)  The  figures  of  advances
 for  the  current  year  1972-73,  are  not
 available.  However,  from  the  figures
 of  advance  for  the  years  1969-70,  and
 1970-71  it  is  revealed  that  the
 quantum  of  advances  to  small  far-
 mers  is  going  up.  Government  have
 also  adopted  a  policy  of  meeting  the
 credit  needs  of  small  farmers  on  a
 priority  basis,  as  far  as  possible.

 Progress  of  Smali  Farmers
 Development  Scheme

 3778,  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  State-wise  progress  in
 physical  88  well  as  in  financial  terms
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 of  the  ‘small  farmers’  development
 ucheme  during  970-7l  and  97i-72,

 (b)  the  targets,  physical  as  well  as
 financial,  and  actual  achievement
 (State-wise)  during  the  same  period;

 (c)  whether  Government  are  sgatis-
 fled  with  the  progress  made  so  far  in
 this  field;  and

 (d)  if  not,  the  factors  responsible
 for  slow  progress?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  and  (b).
 A  statement  giving  state-wise
 achievements  tinder  the  important
 programmes  of  the  S.F.D.A.  scheme
 upto  3i-3-72  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  (  [Placed  in  Liberary.
 See  No.  LT—3976/72]  Each
 S.  F.  D.  A.  has  an  allocation  of
 Rs  4.5  crores  to  be  utilised  for
 programmes  for  the  benefit  of  the
 selected  participants.  Each  §.F.D.A.
 is  expected  to  cover  approximately

 50,000  small  farmers  during  the
 project  period  of  five  years.  The
 programmes  sponsored  by  the  agency
 are  mainly  for  intensifying  agricul-
 ture  of  the  selected  small  farmers
 supported  by  improvement  of  land
 and  other  resources  like  minor  irri-
 fation,  application  of  inputs  supple-
 mented  by  suitable  subsidiary  occu-
 pations,  The  programmes  for  indivi-
 dual  participants  will  be  financed
 partly  by  grants  or  subsidies  from
 the  agencies  and  partly  by  loans
 from  institutional  sources,  The  Gov-
 ernment  of  India  have  approved
 tentative  targets  for  the  entire  pro-
 ject  period.  The  agencies  adopt  year-
 wise  targets  for  working  purposes.
 The  grants  released  by  the  Govern~
 ment  of  India  to  these  agencies  and
 the  institutional  loans  obtained  by
 Participants  in  the  ageney  areas,
 State-wise  are  given  in  the  statement
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No,  LT~3976)72).

 (e)  and  (da).  The  Government  of
 India  reviews  the  programmes  in  the
 light  of  total  coverage  of  the  selected
 participants  The  progress  made  by
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 different  agencies  varies  from  area
 to  area.  On  the  whole,  a  good  be-
 ginning  has  been  made  to  bring  the
 benefits  of  economic  development  to
 the  weaker  sections,  The  progreS»
 has  not  been  as  fast  as  was  expected
 due  to  many  reasons.  The  general
 economic  backwardness  of  the  arca
 and  time  taken  to  provide  the  infra-
 structure  required  for  implementing
 programmes  for  the  weaker  sections
 is  one  of  the  main  causes.  Adminis-
 trative  delays  in  getting  qualified
 personnel  for  the  projects  is  another
 cause.  Establishing  co-ordination
 between  various  technical  depart-
 ments  has  also  taken  time.  Credit
 institutions  had  also  to  be  gradually
 prevailed  upon  to  cater  to  the  special
 needs  of  the  small  farmers.  These
 difficulties  are  being  resolved  gradu-
 ally  and  it  is  expected  that  the  pro-
 gress  would  pick  up  during  the  cur-
 rent  year  and  the  last  year  of  the
 IV  Plan.

 Medium  of  instruction  for
 Students  in  Tripura

 3779,  SHRI  DASARATHA  DEB:
 Wilt  the  Minister  of  EDUCATION  &
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 Tribal

 (a)  whether  there  is  no  arrange-
 ment:  for  giving  instructions  to  the
 tribal  students  in  Tripura  througn
 the  medium  of  mother  tongue,
 although  there  are  a  large  number  of
 Primary  schools  in  Tripura  belts
 where  there  are  cent  per  cent  Tripuri
 Speaking  students;  and

 (b)  if  so,  what  steps  are  being
 taken  to  implement  the  recommen-
 dations  made  by  the  meeting  of  Chief
 Ministers  of  States  and  Centra!
 Minister,  held  in  August,  96i,  in  the
 case  of  Tripura?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 9.  P.  YADAV):  (a)  and  (b).  Accord-
 ing  to  the  latest  information  from  the
 Commissioner  for  Linguistic  Minorities,
 there  are  some  schools  at  the  primary
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 stage  in  Tripura  whee  insti  uction  is
 imparted  through  the  medium  of
 Lushai  and  some  schools  where  the
 subject  matter  is  explained  through
 Tripuii  to  Tripuri  speak.ng  pupils.
 The  medium  of  instruction  in  all  other
 schools  in  Tripura  is  Bengali.

 With  a  view  to  developing  somc  of
 the  tribal  languages  in  Tripura  so
 that  they  can  serve  as  media  of  ins-
 truction  at  the  primary  stage  in  the
 light  of  the  Statement  issued  by
 meeting  ot  Chief  Ministers  of  States
 and  Central  Ministers  held  in  August,
 1961,  the  State  Government  of  Tri-
 pura  and  Central  Government
 through  its  Central  Institute  of  Indian
 Languages  have  taken  up  the  produc-
 tion  cf  primers  and  readers  in  these
 languages.  In  particular,  the  State
 Gcve.nment  of  Tripura  has  prepared
 a  Tripura  Primery  in  two  parts  for
 classes  I  &  I  and  hag  introduced  it
 in  62  primary  and  junior  basic
 schools  located  in  pre-dominantly
 tribal  areas  as  an  experimental  mea-
 eure.  An  English-Tripura-Bengali
 dictionary  has  also  been  prepared
 which  will  be  useful  in  the  prepara-
 tion  of  different  books  in  Tripura.
 Besides  these,  the  State  Government
 has  published  a  book  on  grammar,  a
 book  on  translation  in  Tripuri,  two
 books  on  poems  in  Tripuri  and  a  book
 on  Tripuri  folk  tales  and  have  also
 taken  steps  to  get  textbooks  in
 Arithmetic  for  classes  I  &  II  trans-
 lated  into  Tripuri.  The  Central  Ins-
 titute  of  Indian  Languages,  Mysore,
 has  prepared  a  scientific  phonology,
 a  short  scientific  grammer,  a  phonctic
 reader,  a  short  Bengali  Tripuri  words
 list  and  languages  on  Tripura  folk
 tales.  The  Institute  is  cooperating
 with  the  State  Government  with  a
 view  to  facilitating  the  production  of
 suitable  textbooks  in  Tripuri.

 Assistance  to  encourage  students  in
 their  inventive  talents

 3780.  SHRI  S.  C,  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 atate:

 (a)  the  nature  of  incentives,  assis-

 tance  and  guidance  provided  to
 encourage  students  at  School  and
 College  level  in  their  inventive
 talents  in  the  Centrally  Administered
 Areas  and  other  States;

 (b)  names  of  the  States  which
 have  already  taken  up  this  kind  of
 help  and  the  success  achieved;  and

 (९)  whether  there  is  any  proposal
 at  the  evolution  or  consideratior.
 stage  before  Government  in  this
 regard?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  to  (c).  Encourage-
 ment  to  inventive  talent  is  inbuilt  in
 the  cducational  system  and  must
 form  an  inherent  part  of  it.  The
 curricula  adopted  by  varioug  educa-
 tional  authorities  usually  do  take  into
 account  the  promotion  of  such
 talent,

 Non-Implementation  of  Untouchabi-
 lity  (Offences)  Act

 378l.  SHRI  SOMCHAND  SOLANKI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  ४९  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Untouchability
 (Offences)  Act  has  been  passed  long

 ago  and  is  not  being  implemented
 properly;  and

 (b)  what  steps  are  being  taken  for
 proper  implementation  by  Govern-
 ment  of  the  provisions  of  the  Act?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 9.  P.  YADAV):  (a)  and  (b).  The  Act
 has  been  in  operation  since  Ist  June,
 1955.  The  implementation  of  this  Act
 is  the  responsibility  if  the  State  Gov-
 ernments.  The  Central  Government
 have,  however,  issued  instructions  to
 the  State  Governments  from  time  to
 time  for  proper  enforcement  of  the
 Act.  A  copy  of  one  such  communica-
 tion  dated  4th  February,  972  is  laid,

 »  on  the  Table  of  the  House.  [Pliced  in
 Library.  See  No,  LT-3877/72}.
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 The  Elayperuaml  Committee  on
 Untouchability,  Educational  and
 Economic  Development  of  the  Sche-
 duled  Castes  also  went  into  the  work-
 ing  of  this  Act,  In  the  light  of  the
 recommendations  made  by  this  Com-
 mnttee,  an  amendment  of  the  Act  has
 been  undertaken  through  the
 Untouchability  (Offences)  Amend-
 ment  and  Miscellanous  rovision  Bull,
 1972,  which  is  now  before  a  Joint
 Committee  of  both  Houses.

 Li.C  Idans  for  Housing  Board  in
 Rajasthan

 3782.  SHRIMATI  KRISHNA
 KUMARI  OF  JODHPUR:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  of  the  loan,  if
 any,  provided  by  the  Life  Insurance
 Corporation  to  the  Rajasthan  State
 Housing  Board  for  its  Housing  Pro-
 gramme  during  the  years  970-7I,
 97i-72  and  1972-73  so  far;  and

 (b)  the  details  of  the  tenements
 constructed  therewith?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  The  Life  Insurance
 Corporation  loang  allocated  by  my
 Ministry  to  the  Government  of  Rajas-
 than  during  the  years  1970-71,  to  ‘1972-
 78  for  implementing  the  social  hous-
 ing  schemes  are  as  under:—

 ee
 Year  Amount  allocated

 .  (Rupees  in  lakhs)

 1970-71  8D.00
 ‘1971-72  80,00
 1972.  85.00

 —,
 In  addition,  the  Corporation  agreed  to
 advance  a  special  loan  of  Rs.  25.00
 lalths  to  the  Rajasthan  Housing  Board
 during  the  year  207l-72.  The  lean  has
 not,  however,  been  drawn  by  the
 087४0  so  far  as  they  have  not  beén
 &ble  to  comply  with  the  terms  and
 conditidns  of  the  ledn’as  stipulated  bys
 the  Corporation.
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 (b)  The  LLC.  foans  as  given  in  (a)

 above  excluding  the  special  loan  are
 reckoned  as  part  of  the  Plan  resources
 of  the  State  ‘Government.  Separate
 figureg  of  the  tenements  constructed
 exclusively  with  the  help  these  loans
 are  not  available

 Opposition  by  Rich  Coutttries  to  ‘$19  9
 Million  Budget  Allocation  to  UNESCO

 3784.  SHRI  DHARAMRAO  AFZAL-
 PURKAR:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION  AND  SOCIAL  WELFARE
 be  pelased  to  state:

 (a)  whether  the  rich  countries  ‘nave
 opposed  strongly  the  budget  which
 allowed  $  9.9  million  to  the  United
 Nations  Educational  Scientific  and
 Cultural  Organisation;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  countries
 who  have  supported  and  those  whv
 have  voted  against,  together  with  the
 argument  placed  in  voting  against  the
 motion?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OFr  CULTURE
 (SHRI  D.  P.  YADAV):  (a)  Many  of
 the  developed  countries  opposed  the
 budget  ceiling  adopted  by  the
 UNESCO  General  Conference  for  the
 biennium  ‘1973-74

 (9)  The  budget  ceiling  of  $119,954,000
 proposed  by  the  Executive  Board,  was
 approved  by  the  UNESCO  General
 Cohferente.  Ninety  four  votes  were
 in  favour  and  nineteen  against  with
 four  abstentions.  The  pattern  of
 véting  wag  as  follows:—

 FOR:  Cyprus,  Colombia,  People’s
 Republic  of  Congo,  Republic  of
 Korea,  Costa  Rica,  Ivory  Coast,  Daho-

 Denmerk,  U.AR.,  United  Arab mey,
 Emirates,  Ecunder,  Spain,  Ethiopia,
 Winlend,  Gabon,  Ghanna  Gauitemala

 Gunes
 Haiti,  Upper  Volta,  Honduras,

 indonesia,  frag,  Iran,  Ireland,
 Iceland,  Israel,  Jamaica,  Japan,  Kenya,
 Cambodia,  Kuwait  Lesotho,  Lebanon,
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 Liberia,  Libya,  Madagascar,  Malaysia,
 Mali,  Morocco,  Mauritius,  Mauritania,
 Mexico,  ,  Monaco,  Nepal,  Niger
 Nigeria,  Norway  Oman,  Pakistan,
 Peru,  Philippines,  Rumania,  Rwanda,
 Senegal,  Sierra  Leone,  Singapore,
 Somalia,  Sudan,  Sri  Larka,  Sweden,
 Syria,  Tanzania,  Chad,  Thailand,  Togo,
 Trinidad  and  Tobago,  Tunisia,  Turkey,
 Uruguay,  Venezuela)  Republic  of
 Vietnam,  Yemen,  People’s  Republic  of
 Southern  Yemen,  Yugoslavia)  Demo-
 cratic  Republic  of  Congo,  Zambia,
 Afghanistan,  Albania,  Algeria,  Saudi
 Arabia,  Argentina,  Austria.  Bahrein,
 Barbados,  Burma  Bolivia,  _  Brazil,
 Burundi,  Cameroon,  Central  African
 Republic,  Caile,  China,

 AGAINST:  U.S.A.,  France,  Hun-
 gary,  Laos)  Luxemburg,  Mongolia,
 New  Zealand,  Holland,  Poland  U.K.
 Czechoslovakia,  Ukrainian  Soviet  So-
 ciahst  Republic  U.S.S.R.  Federal  Re-
 public  of  Germany,  Australia,  Bel-
 gium,  Byelorussian  Soviet  Socialist
 Repuplic,  Bulgaria  and  Canada

 ABSTENTIONS:  Cuba,
 Italy,  Switzerland.

 Greeve,

 The  cporitic»  to  the  budget  ceiling
 was  based  on  complaints  of  ex.ess've
 and  infructuoug  expenditure,  The
 feeling  was  expressed  that  adminis-
 trative  costs  including  UNDP  over-
 heads  are  disproportionately  hight,
 that  there  are  too  many  conferences
 and  meetings,  unnecessary  tours  by
 othcials,  and  other  expenditure  which
 did  not  contribute  to  the  efficiency  of

 te  operational  programmes.

 इंडियन  स्कूल  प्राफमाहन्स,  घनबान  के  छात्रों  से

 ज्ञापन

 3785+  करो  गप्ताबतार  शास्त्री  :  कया

 fawn  site  समाज  क़साब  मंत्री  यह  बताने

 की  क्या  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  इंडियन  सकल  साफ  माइन्स

 धनबाद  के  ,भ्पलाइड  जियो फिजिक्स  के

 छातों  ने  उन्हे  कोई  ज्ञापन  दिया  है.

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  सारांश  क्‍या
 है  ?

 (ग)  उस  पर  प्रकार  की  क्या  प्रति-
 क्या  है  ?

 शिक्षा.  समाज  कल्याण  और  संस्कृति
 मंत्री  (प्री०  एस०  नूर  हसन)  :
 (क)  से  (ग).  भारतीय  खनन  विद्यालय,
 धनवाद,  के  प्रोयजक  भूभौतिकी  के

 छात्रो  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ है  जो  सभी
 बेरोजगार  भूभौतिकी  विज्ञानिकों  के  लिए
 रोजगार,  इस  शिक्षण  के  सभी  भावी  स्नातकों
 के  लिए  रोजगार  के  ग्रा श्वा सन  तथा  भू  भौतिकी
 विज्ञानियों  के  रोजगार  के  लिए  सघ  लोक
 सेवा-आयोग  द्वारा  भूविज्ञानियों  के  लिए
 आयोजित  की  गई  परीक्षा  के  समकक्ष  प्रति-
 योगी  परीक्षा  आयोजित  करने  मे  है  ।

 खनन  विद्यालय  भूभौतिकी  विज्ञानियों
 के  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  स ेएक  है  1  अन्य  विश्व-
 विद्यालय  केन्द्रों  में  भो  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण
 दिया  जाता  है।  यह  व्यवहारिक  नही  है  कि  सभी
 बेरोजगार  भू  भौतिको  विज्ञानियों  को  रोजगर
 का  आश्वासन  दिया  जा  सके  फिर
 भारतीय  खनन  विद्यालय  ,  धनबाद  के
 स्नातकों  के  लिए  रोजगार  अवसरों  में  सुधार
 के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  1

 Fall  in  production  of  Cotton  during
 1971-72

 3786.  SHRI  BIRENDER  SINGH
 RAO:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the
 cotton  has  fallen
 97i-72;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE)
 (a)  No,  Sir.  In  fact  the  produgtion  of
 Cotton  registered  an  appreciable  in-
 crease  4.¢  45.l  per  cent  during  97l-

 production  0
 during  the  year
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 72  as  compared  to  the  previous  year
 as  indicated  below:—

 (Production  in  १0०0  bales  of  80  kg.  ¢ach

 107

 of  lini)

 Year  Production  Increase  over
 3970-7I

 970-7I  4498  &  45  7  %
 I97I-72  6526  4

 (b)  Does  not  arise.
 Progress  in  setting  up  Special  Wings
 by  State  Governments  to  Administer

 Wild  Life  Areas
 3787  SHRI  8.  K.  DASCHOW-

 DHURY;:
 SHRI  NAWAL  KISHORE

 SHARMA:

 Will  the  Mimster  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  603
 on  the  I5th  May,  972  regarding  03९
 preservation  of  wild  life  and  state:

 (a)  the  progress  made  in  setting  up
 of  special]  wings  by  the  State  Govern-
 ments  in  their  Forest  Departments  to
 administer  wild  life  areas;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF,  SHER  SINGH):  (a)  and  (b).
 The  Chairman  of  the  Indian  Board
 for  Wilq  Life  addressed  letters  to  the
 Chief  Ministers  of  the  States  on  the
 need  for  separate  wild  life  wings  in
 the  States.

 Wild  life  Wings  have  by  ncw  been
 create@  in  the  following  States:—

 Assam—two  wild  life  Divisions.
 Haryana—Wild  Life  Preservation

 Officer.
 J.  &  K—Wild  Life  Division.
 Kerala—Wild  Life  Division.

 (posting  of  a  Conservator  is
 under  consideration).

 Maherashtra—Wild  Life  Warden.
 (Dy.  Conservator  of  Forests).

 Mysore—Director,  Wild  Life  Con-
 servation.

 Orissa—Wilq  Life
 Officer.

 Conservation
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 Punjab—-Dy.
 Forests  in  charge.

 Taminadu—Dy.  Conservator  of
 Forests  in  charge.

 UF.—Dy.  Conservator  of  Forests
 in  charge  (posting  of  a  Conservator.
 as  under  consideration).

 Himachal  Pradesh:—Wild  Life
 Warden.

 West  Bengal.
 Gujarat—Conservator  of  Forests.

 Wild  Life.

 Conservator  of

 In  the  rest  ot  the  States  the  matter
 is  under  consideration  ang  matters  re
 garding  non-availability  of  suitable
 technical  staff,  paucity  of  funds  and
 the  forest  areas  being  small  ete.  8६6
 being  sorted  out.

 Development  of  New  Game
 Sanctuaries  in  Mysore.  Tamil

 Nadu  and  Kerala

 3788  SHRI  ८  K  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  at  a  meeting  of  the
 Mimsters  for  Tourism  of  Mysore,
 Tamil  Nadu  and  Kerala,  it  was  decid-
 ed  to  develop  new  game  sanctuaries~
 in  those  States;

 (b)  whether  there  is  any  scheme  of
 this  type  for  Wynad  in  Kerala;  and

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  there-
 of?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  to  (e).
 Yes,  Sir.  At  the  Second  Zonal  Con-
 ference  of  Ministers  for  Tourism  of
 Southern  States  of  Kerala,  Mysore,
 Andhra  Pradegh  and  Tamil  Nadu  held
 on  9th  September,  1972,  it  was  dis-
 cussed  to  have  an  integrated  proposal
 for  a  “Wild  Life  Sanctuary  Complex”.
 of  the  two  existing  Sanctuaries  of
 Mudumalai  (Tamil  Nadu),  Bandipore
 (Mysore)  along  with  the  proposed
 adjo.ing  Wynad  area  of  Kerals.
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 Accordingly  a  scheme  for  establish-
 ing  a  Wild  Life  Sanctuary  has  been
 prepared  for  Wynad  by  Kerala  and
 has  been  sert  to  Government  of  Tamil
 Nadu  fo:  preparation  of  an  integrated
 Master  Plan  foi  this  complex  which  is
 teteiving  ther  attention

 Expery  of  Seeds  of  Wheat,  Maize,
 Jvts,  Paddy  and  Vegtcable  by  National

 Seeds  Corporation
 3789  SHRI  5.  Y  KRISHNAN:  Will

 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state-

 (a)  whether  the  National  Seeds
 Corporation  has  captured  new  mar-
 kets  m  Asia  and  Europe  by  exporting
 high  quality  seeds  cf  wheat,  bajra,
 maize,  jute,  paddy  vegetables  ani
 flowers,

 (9)  77  so,  the  information  country-
 wise  particularly  in  case  of  flowers;
 and

 (c)  the  amount  that  has  been  earn-
 ed  tnarough  flowers  and  encourage-
 ment  Government  have  given  to  this
 mndustry  in  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  statement  shcwing  the  quan-
 tities  and  the  value  of  seeds  of  wheat,

 2.  Wheat  (Desi-Dara)

 3.  Rice  (Basmat:)

 4.  Sugai  (Crystal)

 Utilisation of  Funds  for  Crash
 Programme  on  Food  Production

 ‘8yel.  SHRI  P.  NARASIMHA
 REDDY:  Wl  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state

 (a)  the  utilisation  of  amount  by

 bajra,  «maize,  jute,  paddy,  vegetables
 and  flowers  exported  to  different
 countries  cf  the  world  is  laid  on  the
 Table  otf  the  House  [Placed  in
 Library,  See  No  LT-3978/72)  }.

 (९)  The  amount  that  has  been  earn-
 ed  through  tae  export  of  flower  seed
 to  Indonesia  is  only  Rs  54.40  Pause
 and  a  beginning  only  has  been  made.

 Retaij  Prices  ०५  Wheat,  Rice  and  Sugar
 dumng  last  fou.  menths  in  Delhi

 i}
 3790  SHRI  5.  Y  KRISHNAN:  Will

 the  Ministe.  of  AGRICULTURE  be
 PleaxJd  to  state.

 (a)  the  details  regarding  the  retail
 pries  of  wheat,  rice  and  sugar  during
 Jast  fou.  months  in  Delhi,  month-
 wise,  and

 (b)  the  efforts  Government
 made  to  normalise  the  priceg?

 ave

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  A  statement  is  attached.

 (b)  Adequate  number  of  fair  price
 shops  have  been  opened  throughout
 the  Union  territory  of  Delhi  for  dis-
 tnbution  of  wheat,  wheat  products,
 lice,  and  sugar.

 STATEMENT

 Average  retas]  prices  (In  Rs.  per  Kg.)
 Aug.  72  Sept  72  Oct.’72,  Nov.  ’72

 oO  96  0  95  0  95  oO  97

 T  06  r  08  r0os*  307

 2  00  2  00  207  215

 3  75  3  83  3  96  3  85

 the  different  State  Governments  out
 of  the  funds  released  by  Government
 for  crash  programme  of  food  produc-
 tion;  and

 (b)  whether  any  study  has  been
 made  or  is  proposed  to  be  made
 through  Parliamentary  Committee?
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 regarding  the  effectiveness  of  their
 implementation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  The  Government  of  India  have  so
 far  accorded  administrative  approval
 to  a  total  loan  assistance  of  Rs  47.29
 crores  for  minor  irngation  pro-
 grammes  against  which  Rs,  54.985
 crores  has  been  released  to  the  State
 Governments.  Besides,  a  total  amount
 of  Rs.  8066  crores  has  been  released
 to  the  State  Governments  as  _  short
 term  loans  for  purchase  and  distribu-
 tion  of  inputs  like  seeds,  fertilisers
 and  pesticides  Complete  dara  on
 utilisation  of  amounts  have  not  yet
 been  reported  by  State  Governments.

 (b)  No,  Sir

 National  Highways  Organisation

 3792.  SHRI  P,  M.  MEHTA.
 SHRI  P.  GANGADEB;

 Will  the  Minister  of  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  he  pleased  to
 state-

 (a)  whether  Government  propose  ५०
 have  a  Central  body  to  supervise  im-
 plementation  of  the  programme  of
 National  Highways  Organisation  all
 over  the  country;

 (b)  whether  the  National  Highway
 Organisation  in  Orissa  has  been
 strengthened  to  work  a8  a  separate
 unit;  and

 (c)  the  progress  made  to  stress  the
 need  for  a  uniform  standard  of  these
 Highways  throughout  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  .OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  OM  MEN'TA):
 (a)  No,  Sir.  The  Ministry  of  Shipping
 and  ‘Transport  (Roads  Wing)  through
 their  headquarters  organisation  asgsist-
 éd  by  their-Regignal  Quakes  and  Engi-
 neer  Liaison  Offices  in  States  over~
 see  implementation  of  the  programme
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 by  States  who  function  as  agents  to
 the  Government  of  India  in  respect  of
 National  Highways.

 (b)  Yes,  Sir.

 (९)  Standards  and  specifications
 have  been  laid  down  and  are  required
 to  be  followed  by  States  in  the
 preparation  of  plans  and  _  estimates
 which  are  sanctioned  by  the  Govt.  of
 India,  and  in  the  executiua  of  those
 works  All  possible  steps  under  the
 circumstances  are  being  taken  to  lay
 special  emphasis  on  quality  of  execu-
 tion  by  State  PW  Ds  with  a  view  to
 ensuring  uniform  standards  of  work
 on  National  Higways  throughout  the
 country

 Fertiliser  supply  for  Rabj  Season

 3793,  SHRI  Pp  M  MEHTA.
 SHRI  P  GANGADEB

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  ७९  pleased  to  state:

 (a)  whether  fertilzer  supply  situa-
 tion  for  Rabi  season  is  going  from
 bad  to  worse;

 (b)  af  so,  the  reason  therefor;  and

 (c)  the  action  taken  in  this  regard?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  ह:  SHINDE):
 (a)  and  (b),  Though  there  is  some
 constraint  in  the  availability  of  ferti-
 lisers  in  relation  to  demand  for  the
 Rabi  crop  of  ‘1972-73  because  of  (i)
 lags  in  domestic  production,  ang  (i:)
 shortfall  in  import  arrivals,

 (९)  Tire  Government  have  taken
 the  following  measures  in  this  regard:

 (i)  The  State  Governments  Lave
 been  advised  to  distribute  available
 fertilisers  for  झपफाइडि  crops  such  a8
 high-yielding  varieties  and  axport-
 oriented  crops.  The  Ministry  has  also
 ispyag  instructions  to  the  State  Gov-
 ernments  to  take  other  steps  for  the
 most  effective  utilisation  of  available
 fertilisers  on  the  basig  of  guidelines
 given  by  the  Indian  Council  of  Agri-
 cultural  Research.
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 (ii)  Steps  are  being  taken  to  in-
 crease  the  capacity  utilisation  by
 agmestic  manufacturers,

 (iii)  Efforts  have  been  made  to
 improve  the  distribution  of  fertilisers.

 -  These  include:

 (i)  Promulgation  of  orders  under
 the  Essential  Commodities  Act,
 making  it  legally  obligatory  for  the
 domestic  manufacturers  to  supply
 the  quantities  of  fertilisers  to  the
 State  committed  by  them  at  the
 Zonal  Conferences  held  before  each
 crop  season,

 (2)  In  order  to  remove  bottle-
 necks  in  the  transportation  of  ferti-
 lisers,  zones  for  all  manufacturers
 have  been  defined  under  a  railway
 rationalisaticn  scheme  and  they
 will  be  allowed  to  sell  only  in  their
 respective  marketing  zones  This
 will  avoid  cross  movements  of  fer-
 tilisers  ang  is  expected  to  result  in
 easy  availability,  by  cutting  delays
 in  movement.

 (3)  Efforts  are  also  being  made
 to  import  additional  quantities  af
 fertilisers.

 fali  in  the  demand  of  Indigenous
 Tractor

 3794.  SHRI  P.  M.  MEHTA:
 SHRI  P.  GANGADEB:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Farm  Expects  attri-
 “bute  the  fall  in  the  demand  of

 indigenous  tractor  to  the  High  price
 fixed  by  Government  and  reluctance
 of  banks  to  finance  agriculture  and
 the  move  for  a  lower  land  ceiling;
 and

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  by
 Government  so  that  demand  of  the
 tractor  does  not  fall?

 HE  MINISTER  OF  STATE  IN
 HE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):  ,

 (a)  There  is  a  downward  trend

 in  the  demand  for  tractors  and  the
 information  received  from  the  Agro-
 Industries  Corporations  in  the
 various  States  indicates  that  the
 main  reasons  for  the  fall  in  demand
 are:

 (i)  Higher  prices  (particularly
 due  to  customs  excise  and
 other  duties).

 (ii)  Uncertainty  due  to  proposed
 land  ceiling.

 (iii)  Drought  conditions  in  some
 States.

 .

 (iv)  Tightening  of  credit  faci-
 lities,  cumbersome  procedural
 formalities  and  delay  in  the
 sanctioning  of  loans

 (v)  Suspension  of  hire-purchase
 facilities  by  some  Agro-
 Industfies  Corporations.

 (b)  Steps  are  being  taken  to
 liberalise  the  credit  facilities  through
 the  commercial  and  land  mortgage
 banks.  Other  measures  to  remedy
 the  situation  to  the  extent  possible
 are  also  under  consideration.  Custom
 hiring  work  of  the  State  Agro-
 Industries  Corporations  and  the  Agro-
 Service,  Centres  by  enterpreneurs  is
 also  being  stepped  up.

 New  Orientation  to  UNESCO
 Investment

 3795.  SHRI  P.  M.  MEHTA;
 SHRI  P.  ANGADEB:

 Will  ‘the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:  *

 (a)  whether  India  has  called  for  a
 new  orientation  to  UNESCO  invest-
 ment  in  the  progress  of  poorer
 nations  recommending  reduced  ad-
 ministrative  expenditure,  greater
 responsibility  for  National  Commis-
 sions,  and  increasing  funds  for
 programmes  which  will  enable  the
 developing  countries  to  stand  on  their
 own  feet;

 (b)  whether  India  has  asked  for  any
 kind  of  assistance  from  UNESCO;
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 (c)  whether  India  has  asked  for  the
 strengthening  of  UNESCO  programmes
 which  would  be  of  definite  help  to
 the  whole  Asian  region;  and

 (d)  whether  India  has  also  called
 for  implementation  of  the  recommen-
 dations  of  the  968  UN  Conference  on
 Science  and  Technology  in  Asia  held
 in  New  Delhi  and  if  so,  the  result
 thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE,  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Proposals  for  assistance  under
 UNESCO's  ‘1973-74  programme  will  be
 formulated  in  the  ight  of  the  declared
 policies  of  the  Government  of  India,

 (c)  Yes,  Sir,

 (d)  We  have  been  pressing
 UNESCO  repeatedly  for  the  imple-
 mentation  of  the  recommendations  of
 the  Conference  on  Application  of
 Science  and  Technology  to  the  Deve-
 lopment  of  Asia  (CASTASIA)  held
 in  New  Delhi  in  1968,  The  Indian
 delegation  to  the  recent  UNESCO
 General  Conference  drew  the,attention
 of  the  Conference  to  the  need  for
 UNESCO  to  build  up  the  necessary
 machinery  for  this  purpose  and  to
 provide  sufficient  financial  backing.
 The  UNESCO  spokesman  mentioned
 that  the  financial  and  recurring  costs
 of  the  most  important  of  CASTASIA’s
 major  programmes  (establishment  of
 multi  disciplinary  centres)  are  beyond
 UNESCO's  possibilities.  It  is  hoped
 that  as  a  result  of  the  discussions  at
 the  General  Conference,  action  on  some
 at  least  of  CASTASIA’s  recommenda-
 tions  will  be  included  in  UNESCO’s
 future  programme.

 Enforcement  of  Rent  Contre]  Act  in
 Delhi/New  Dethi

 3796.  SHRI  S.  M.  BANERJEE:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  that  the
 rents  of  all  houses  including  ordinary
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 one-room  barsati  in  Delhi/New  Delhi
 have  abnormally  gone  up;

 (b)  if  so,  whether  Rent  Control
 Orders  are  likely  to  be  made  applicable
 to  reduce  rents  in  all  areas  in
 Delhi/New  Delhi;  and

 (९)  if  not,  what  other  steps  have
 been  taken  to  came  to  the  rescue  of
 the  poor  tenants?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  (PROF.  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  Rents  for  Houses
 in  Delhi  have  been  increasing  steadily
 but  this  is  by  no  means  a  peculiar
 teature  of  Delhi  nor  can  the  increase
 be  said  to  be  abnormal]  in  all  localities.

 (b)  and  (c).  The  Delhi  Rent  Control
 Act,  958  provides  for  the  control  of
 rents  in  the  Union  territory  of  Delhi.
 According  to  the  provisions  contained
 in  Chapter  II  therein,  rent  in  excess
 of  standard  rent  is  not  recoverable  and
 the  standard  rent  is  required  to  be
 fixed  by  the  Rent  Controller  on  an
 application  made  to  him  either  by  the
 landlord  or  by  the  tenant.

 Demand  of  Fertiliser  from  States
 and  its  Import

 3797.  SHRI  8,  M.  BANERJEE:
 SHRI  VARKEY  GEORGE  :

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  growing  demand
 of  fertilisers  by  the  various  Statef
 have  been  fully  met;

 (b)  if  80,  total  quantity  imported
 during  97l  and  upto  June,  1972;  and

 (९)  the  names  of  foreign  countries
 from  where  the  imports  have  been
 effected?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEBR  P.  SHINDE):  (a)

 ,  Efforts  are  being  made  to  meet,
 as  far  as  possible,  the  fertiliser
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 requirements  of  the  State  for  Rabi
 ‘1972-73.  Some  constraint,  however,
 exists  in  the  availability  of  fertilisers,
 as  compared  to  the  requirements.

 (b)  and  (c),  The  total  quantity
 imported  during  June,  1972,  in  terms
 of  nutrients  was:

 Year  Imports  Lakh
 5  tonnes

 N  P  K  N+2+K
 I97I  (ist  Jan.  to  3750  Dec.)  5°03.  7-49  3°54  9°06

 “972  (Ist-Jan.  to  30th  June)  27.32  I:09  I23  4°64

 The  imports  were  effected  from  the
 following  countries:

 ~  Belgium,  Bulgaria,  Canada,  France,
 German  Democratic  Republic,
 Greece,  Holland,  Hungary,
 Iran,  Italy,  “Japan,  Kuwait,
 Norway,  Poland;  Rumania,
 Saudi  Arabia,  South  Korea,
 Sweden,  U.K.  U.S.A.  U.S.S.R.
 and  West  Germany.

 Central  grant  for  the  500  beds  hospitals
 inthe  country

 3798.  SHRI  DHAN  *SHAH  PRA-
 DHAN:  Will  the:  Minister  of  HEALTH
 AND  FAMILY  PLANNING  be  pleased

 “to  state:

 (a)  the  state-wise  number  of  hos-
 pitals  with  500  beds  in  the  country;

 (b)  the  annual  amount  of  grant
 given  by  the  Central  Government  to
 these  hospitals;  and

 (c)  the  number  of  such  hospitals
 which  were  to  be  opened  during  the
 current  Five  Year  Plan  and  the  prog-
 ress  made  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE

 “MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF:  D.  P.  -CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  A  statement  is  attach-
 ed.

 (b)  The  Central  Government  does
 not  normally  give  any  grants  for  the.
 running  of  hospitals

 (c)  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha

 Statement

 Statement  showing  number  of  Hospi-
 tals  with  500  beds  in  the  country.

 States/Union  Territories
 l.  Andhra  Pradesh
 2.  Assam
 3.  Bihar
 4.  Gujarat
 5.  Jammu  &  Kashmir
 6  Kerala

 “4,  Madhya’  Pradesh
 8.  Tamil  Nadu
 9.  Maharashtra

 10.  Mysore
 ll.  Nagaland
 ab  Orissa
 13.  Punjab
 14.  Rajasthan
 15.  Uttar  Pradesh
 I6.  West  Bengal  eo
 Y7.  Haryana
 18.  A.  &  N.
 19.  Delhj
 20.  Himachal  Pradesh
 2l.  Manipur
 22.  Pondicherry
 23.  Tripura
 24,  L.M,  &  A,  Islands
 25.  Goa,  Daman  &  Diu
 26.  Dadar  &  Nagar  Haveli
 27.  N.ELF.
 28.  Chandigarh  Pe

 rary  CORON

 RNWHO

 Islands

 Plt

 titi

 bhlaleraawal

 ०

 Total  '  96
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 जल पूति  योजनाओं  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को

 ऋण

 3799  श्री  घन शाह  प्रधान  :
 श्री  गंगा  चरण  दीक्षित  :  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  पत्नी  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जलपूर्ति
 योजनाके  के  प्रा  करने  हेतु  मध्य  प्रदेश
 को  ऋण  की  स्वीकृति  प्रदान  की  है,  भ्र ौर

 (ख)  यदि  हा,  तो  ऋण  की  राशि
 कितनी  है  तथा  कितने  ग्रामों  को  जल

 सुविधायें  दी  जायेगी  और  कितने  समय
 में  दी  जायेगी  तथा  ये  सुविधायें  शीघ्रता  से
 किन  किन  सा तनो  से  दी  जायेगी  ?

 स्वस्थ्य  और  परिवार  नियोजन  तथा
 निर्माण  भ्र ौर  आवास  सत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (प्रो०्डो०पी०चट्रोपाध्याय  ):  (क  )  चौथी  योजना

 अवधि में  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता
 बिना  किसी  विकास  कार्य  शीर्ष  प्रथा  नियोजना
 का  उल्लेख  किय  सभी  विकास  शीर्षों  क ेलिए
 जिनमे  जल  पूति  भी  सम्मिलित  है,  समेकित
 ऋणों  बौर  समेकित  अनुदानों  के  रूप  में
 क्रमश  70  और  30  प्रतिशत  के  हिसाब  से
 दी  जा  रही  है।  यह  सहायता  श्रोत्रिय  भ्रग्निम
 के  रुप  मे  दी  जा  रही  है  t

 (ख)  चौकी  पंचवर्षीय  मोजज़ा  के  तरन्त-
 गीत  मध्य  प्रदेश  के  जलपूर्ति  तथा  सफाई  सैक्टर
 के  लिये  i9  ६0  करोड़  रुपये  के  परिव्यय
 की  सिफारिश  फी  गयी  है  जिसमे  से  9  50
 करोड  रुपये  को  राशि  ग्रामीण  जल  प्रति
 योजनाकारों  के  लिए  निर्धारित  कर  दी  गई  है।
 आशा  है  कि  चौथी  पत्र वर्षीय  योजना  के  अन्त
 तक  7000  परभ्स्वा-स्त्तान-श्वामो  मे  कानो

 पहुचा  दिया  जाऐगा  |
 '  अमीर  ल  है  को  और  गतिशील

 बनाने  के  भ्रम  प्राय  से  त्वरित  ग्रामीण
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 जलपूर्ति  की  एक  केन्द्रीय  योजना  को  1o72—
 73  मे  आरम्भ  कर  गया  गया  है  तथा  बालू

 वर्ष  में  मध्य  प्रदेश  के  लिए  :  50  करोड़
 के  अतिरिक्त  सहायक-अ्रनुदान  का  नियतन  -

 कर  दिया  गया  है  t  wa  तक  इस  कार्यक्रम
 के  झन्तगंत  शाह  योजनाओं  को  मधुर  कर  लिया
 गया  है  जिन  के  अन्तर्गत  i00i  wat  को
 पानी  मिलने  लगेगा  V

 पन्ना  नगर  (मध्य  प्रवेश)  में झान्त्र  शोष
 झ्राक्रमक  बीमारी  छा  प्रकोप

 8300  श्री  धनवान  प्रधान  जया
 स्वास्थ्य  श्योर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पन्ना  नगर
 तथा  पन्ना  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रान्त
 शोध  झाक्षामक  बीमारी  के  प्रब्गेप  की
 जानकारी  मिली  है,  ओर

 (ख)  यदि  हा,  ता  सरकार  ने  इस
 बीमारी  की  रोकथाम  हेतु  मध्य  प्रदेश  सरकार
 को  क्या  सहायता  दी  शर  इस  बीमारी  के
 फैलने  के  तथा  कारण  थे  ?

 स्विस  ह. ड  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 तथा  निर्माण  और  भरावा  सन् रा लय  से  राज्य
 मंत्री  (प्रो०  डी०  पी०  चरट्टोगाध्याबय)  :

 (क)  जीता।

 (ख)  भारत  सरकॉर  ने  राज्य

 मुख्यालय  मे  महामारी  सीधी  सेल  के  लिए
 तथा  जठराज्शोध  से  पीड़ित  क्षेत्रो  म ेमहामारी
 की  जाच  पड़ताल  करने  के  लिए  एक  भीषाइल
 मेडिकल  एकक  कौर  रोक  थम  के  उपाय

 बरतने  के  ,लिए  केद्रीय  सहायता  दी  है  ।
 इसके  प्रति रिक्त,  3  स्थानिक माशी  इलाको
 के  लिए  विशेष  हैजा  कार्यकर्ता  उपलब्ध  कराये
 गये  है।  राज्य  सरकार  ने  पन्ना  जिले  में

 जठरान्तशोध  प्रकोप  के  लिए  कोई  सहायता
 नहीं  भागी  भी  ।
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 प्रकोप  के  कारणों  के  सम्बन्ध  में  राज्य
 सरकार  से  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही
 है।  तथापि,  सामान्‍य  कारण  यहां  :-—(  2)
 क्षेत्र  मे  सुरक्षित  जल  की  पर्याप्त  सप्लाई  और
 (2)  सफाई  की  स्थिति  खराब  होना-कुड़े
 कचरे  शोर  पाखाने  का  झ्र विवेकपूर्ण  निपटान  ।

 Selection  of  players  ang  amount  spent for  Munich  Olympics
 3801.  SHRI  PRABODH  CHANDRA:

 SHRI  M.  C.  DAGA:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION

 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  persons  who  par-
 ticipated  and  won  medals  at  the
 Munich  Olympics;

 (b)  the  basis  of  selection  of  players,
 observers,  coaches  and  doctors  who
 Participated  in  Munich  Olympics;  and

 (९)  the  amount  of  money  that
 could  have  been  saved  by  asking  the
 players  to  return  back  to  India  im-
 mediately  after  their  particular  item
 of  participation  was  over?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D  P  YADAV):  (a)  The  Indian  Qlym-
 pic  Association  sent  a  6]  member  con-
 tingent  (47  compctitors  and  4  offi-
 cials)  to  participate  in  the  Munich
 Olympics.  India  won  a  Bronz  Medal
 in  Hockey.

 (t)  The  proposals  made  by  the
 Indian  Olympic  Association  were  con-
 sidered‘  by  the  All  India  Council  of
 Sports  in  the  light  of  the  following
 general  criteria:—

 {l)  Players:  The  participants  were
 selected  on  the  basis  of  youth,
 capacity  for  improvement  and
 the  possibility  of  their  avail-
 ability  for  next  important
 international  sports  events.

 (2)  Observers  (delegates,  referees,
 judges  and  umpires):  The

 delegates  recommended  were
 cleared  after  ensuring  that
 their  visit  to  Munich  is  neces-
 sary  to  attend  meetings  of  the
 respective  international  sports
 Federations.  (

 Perscns  appointed  by  the
 respective  international  sports
 bodies  as  referees,  judges  etc.
 for  the  various  events  in  the
 Olympics  were  cleared  to  go
 to  Munich.

 5
 Coaches:  The  coaches  recom-

 mended  by  the  Indian  Olym-
 Pic  Association  were  approved
 keeping  in  view  their  expe-
 silence  and  knowledge  of  the
 game,

 (4)  Doctors:  The  selection  was
 made  from  out  0  the  panel  of
 qualified  sports  medicine  doc-
 tors  iecommended  by  the
 Indian  Olympic  Association.

 (3  )

 (९)  Government  0  Indig  paid  for
 the  return  air  passage  of  the  members
 of  the  Indian  contingent  to  Munich
 Government  of  India  also  released
 foreign  exchange  to  Indian  Olympic
 Association  to  cover  cost  of  board  and
 lodging  Perhaps  some  foreign  ex-
 change  could  have  been  saved  if  the
 arrangement  was  made  that  partici-
 pants  were  to  return  to  India  imme-
 diately  their  events  were  over.  In
 keeping  with  past  practice,  necessity
 for  making  such  an  arrangement  was
 not  felt.

 Attitude  of  Doctors  towards  |  players
 and  others  at  Munich  Olympics

 3802.  SHRI  PRABODH  CHANDRA:
 SHRI  LALJI  BHAI:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  any  irregularities  re-
 garding  the  attitude  of  the  Doctors
 towards  the  players  or  others  in  the
 Munich  Olympics,  3972  have  come  to
 the  notice  of  the  Government,  *

 (b)  if  so,  the  main  irregularities;
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 (c)  whether  any  inquiry  has  been
 ‘made  into  the  irregularities  by  the

 ।  Department  concerned;  and jhe
 (१)  the  steps  taken  by  Government

 ‘to  check  such  irregularities  when  such
 teams  go  abroad?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 “MINISTRY.  OF  .  EDUCATION  AND
 SOCAL  WELFARE:  AND  IN  THE  DE-
 PARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI  D.
 P..  YADAV):  (a)  to.  (da)  Some  irregu-

 ‘Jarities  were  reported  in  the  Press.  On
 enquiry  the  allegations  were  found  to
 be  incorrect

 “Requirement  ‘of  Agricultural  Engineers
 during  Fifth  Plan

 3803.  SHRI  PRABODH  CHANDRA
 SHRI  PANNALAL  BARUPAL

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  survey  hes  been
 made  about.the  requirement  of  Agri-
 cultural  Engineers  in  the  country  in
 the  context  of  the  Fifth  Five  Year
 Plan;

 (b)  the  number  of  Graduates  Agri-
 cultural  Engineers
 CO  A  during  the  next  year;  ard

 (c)  the  schemes,  if  any  drawn.  by
 the  I.C.A.R.  to  absorb:  the  unemployed
 Graduates?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):  (a)

 Not  yet.  However,  the  State  Govern-
 mentg  end  administrations  of  Union
 ‘Territories  have  been  requested  .  to
 furnish  their.  requirements  during  the
 Fifth  Five  ‘Year  Plan  period.  Full
 4Anformation  is  still  awaited.

 (b)  03  (approximately)
 (ec)  The  Indian  Council  of  Agricul-

 ‘tural  Research  has  following  schemes:

 (i)  National  Demonstrations.
 (ii)  Water  Management  Research.

 (iii)  High  Rainfall  Schemes.

 (iv)  Post  in  Central  Institutes.

 4v)  Dry  Farming  Research.
 &
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 Recommendation  of  Study  Group  re:
 Creation  of  a  Central  Fund  for  Promo-
 tion.  of  Wayside  Amenities  along

 National  Highways

 3804.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIF:
 "SHRI?  2D  B.  CHANDRA

 GOWDA

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT:  be  pleased  to  state  the
 reaction’  of  Government  to  the  recom-
 mendations  made  by  the  Study  Group
 set  up  by  Government  of  India  for  the
 creation  of  a  Central  Fund  for  the
 promotion  of  way  side  amenities  along
 the  National  Highways  in  the  country?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSFORT:  (SHRI  OM  MEHTA):
 This  .  recommendation  of  the  Study
 Group  is  under  examination,  in  con-
 sultation  with  the  State  Governments/
 Union  Administrations.

 संसद  भवन  में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  दुग्ध-बार
 से  मक्खन  की  चोरी

 5  3805.  श्री  |  ईश्वर  चौधरी  :  क्‍या  कृषि
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  अप्रैल,  1972  में  दिल्‍ली

 दुग्ध  योजना  के  संसद  भवन  में  स्थित  दुग्ध
 वार  से  मक्खन  की  चोरी  हुई  थी

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  अभी

 तक  उस  चोरी  के  बारे  में  न  तो  कुछ  मालूम

 ही  हुआ  है  तथा  न  ही  कोई  जांच  पड़ताल  ही

 हुई  हैं

 (ग)  यदि  हां,  तो  किन  किन  कारणों

 से  जांच  पड़ताल  नहीं  करवाई  गई  ?

 थीं  संचालन  में  राज्य  मंत्री  [प्रो०
 शेर  सिंह)

 :
 (क)  जी  हाँ  i7  अप्रैल,

 972  को  कुछ  मक्खन  कम  होने  की  सूचना

 मिली  थी  ।.  इसको  मूल्य  55  रुपये  4  पैसे

 था।.:

 fo
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 (ख)  इसकी  सूचना  तुरन्त  संसद  भवन
 के  सिक्‍यूरिटी  स्टाफ को  दी  गई  थी।  कभी
 उनकी  छानबीन  के  निष्कर्ष  की  प्रतीक्षा  है  ।

 ७  (ग)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Development  of  Village  in  each  deve-
 lopment  Block  for  Housing  Sites  to

 Landiess

 3806.  SHRI  D.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  work  on  Scheme
 on  development  of  a  village  in  each
 Community  Development  Block  where
 landless  labourers  wil]  be  provided
 with  housing  sites,  has  been  started,

 (b)  if  so,  when  it  is  likely  to  be
 completed;  and

 (९)  whether  the  Centre  has  promis-
 ed  any  assistance  for  the  project  to
 the  States  and  if  so,  the  broad  out-
 lines  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  to  (c).  The  unit  for
 formulation  of  a  project  under  ¢he
 Scheme  for  provision  of  house-sites
 to  landless  workers  in  rural  areas  is
 a  Community  Development  Block.  3
 State  Governments  viz,,  Andhra  Pra-
 desh,  Bihar,  Gujarat,  Himachal  Pra-
 desh,  Kerala,  Maharashtra,  Mysore,
 Origsa,  Punjab,  Rajasthan,  Tamil
 Nadu,  Uttar  Pradesh  and  West  Bengal
 have  submitted  project  proposals  un-
 der  the  Scheme,  in  respect  of  20
 Development  Blocks/Panchayats.  Pro-
 jects  in  respect  of  118  Blocks/Pan-
 chayats  of  eight  State  Governments
 of  Bihar,  Gujarat,  Kerala,  Mahara-
 shtra,  Mysore,  Orissa,  Tamil  Nadu  and
 Uttar  Pradesh  have  been  approved
 involving  Central  Assistance  of
 Rs.  910.37  lakhs  for  provision  of
 217,811  house-sites.  Of  the  sanctioned
 amount,  a  sum  of  Rs.  195.11  lakhs  has
 2867  (ai)  LS—8.

 been  released  to  these  8  States,  The
 balance  will  be  released  on  the  basis
 of  the  actual  progress  of  expenditure
 to  be  reported  by  the  States.

 Out  of  the  other  projects  received
 from  the  State  Governments,  some  are
 under  scrutiny,  and  on  some  others,
 comments  have  been  furnished  to  the
 State  Governments  for  their  conside-
 ration.

 This  Scheme  is  proposed  to  be  con-
 tinued  during  the  fifth  plan  period.

 Amendment  to  Health  Services  Rules

 3807.  SHRI  RAJDEO  SINGH:  will
 the  Minister  of  HEALTH,  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 chalked  out  an  ambitious  plan  to
 better  the  rural  health  and  man  the
 rural  hospitals  and  dispensaries  but
 shortage  of  rural  doctors  is  coming  in
 the  way;

 (b)  whether  it  will  not  be  advisa-
 ble  to  release  Government  doctors
 who  have  completed  ten  years  of  ser-
 vice  instead  of  creating  RMPs  cadre
 dangerous  to  rural  health;  and

 (c)  whether  a  simple  amendment
 of  the  Health  Service  Rules  will  solve
 three  problems  shortage  of  rural  doc-
 tors,  competition  for  higher  post  am-
 ong  Government  doctors  and  employ-
 ment  opportunities  for  young  medicos?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (PROF.  D.  P.  CIJIATTOPADHYAYA):
 (a)  A  National  Health  Scheme  for
 Rural  Areas  to  set  up  health  posts  in
 the  villages  has  been  drawn  up  by
 this  Ministry.

 (b)  and  (c).  The  Scheme  has  not
 been  envisaged  as  a  permanent  solu-
 tion  to  the  problems  of  shortage  or
 unemployment  among  doctors  or  to
 do  away  with  competition  among
 them.  The  Scheme  mainly  aims  at
 providing  some  kind  of  medica)  relief
 in  the  shortest  possible  time  in  the
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 remote  rural  areas  where  even  ele-
 mentary  facilities  for  medical  relief
 do  not  exist  at  present.  The  Govern-
 ment  are  having  a  long  term  plan  for
 opening  ot  more  Primary  Health  Cen-
 tres  and  Sub  Centres  in  the  rural
 areas,  upgrading  of  existing  Primary
 Health  Centres  and  providing  for
 adequate  incentives  for  medical  gra-
 duates  to  serve  in  the  rural  areas;
 which  only  in  the  long  run  can  eli-
 minate  the  problems  of  shortage  aud
 unemployment.  The  Rural  Medical
 Practitiqners  cadre  in  the  meantime
 will  only  supplement  these  long  term
 efforts  and  not  substitute  for  it.

 “Mobile  Creches”  in  Delhi

 3808.  SHRI  RAJDEO  SINGH:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  in  Delhi  a  group  of
 women  social  workers  had  launched
 a  movement  “Mobile  Creches”  to  care
 for  the  children  of  migrant  construc-
 tion  labour  who  have  neither  an  ad-
 dress,  nor  a  home  and  are  even  denied
 the  lowest  or  meanest  amenities  that
 even  settled  residents  of  slums  enjoy;
 and

 (b)  if  so,  the  steps  Government
 have  taken  to  help  this  movement
 financially  and  encourage  the  women
 social  workers  to  give  respectability
 to  their  most  noble  form  of  sei  vice.

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN.  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P,  YADAV):  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.
 There  is  a  registered  Society  in  Deshi
 bearing  the  name  ‘‘Mobi’>  Creches  for
 working  Mothers’  children”  with  the
 object  of  looking  alter  the  thildren
 of  construction  labourers,  whose
 mothers  ate  working  on  building  sites
 for  the  whole  day,  through  Mobile
 Creches  which  suit  their  nomadit  way
 of  life,  This  Society  receives  financial
 assistance  from  Government.
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 Enforcement  of  Pharmacy  Act,  948

 in  the  Country

 3809.  SHRI  RAJDEO  SINGH:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Rule  4203)  of  the  Phar-
 macy  Act,  946  nas  not  yet  been  en-
 forced  throughout  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof  as
 well  as  the  approximate  period  to  en-
 sure  its  strict  enforcement?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPADEH-
 YAYA):  (a)  and  (b),  Section  42  of  the
 Pharmacy  Act,  948  has  been  enforc-
 ed  by  the  State  Governments  of  U.P..
 Assam  and  Kerala  and  Union  Terri-
 tory  of  Delhi.  The  remaining  States
 have  not  enforced  this  section  probab-
 ly  due  to  inadequate  number  of  train-
 ed  personnel  in  Pharmacy.

 ह... ज  प्रदेश  में  भूमिगत  जल  की  सतह

 38i0.  श्री  गंगा  चरण  दीक्षित  :
 क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 '
 (क)  विशेषकर  मथ्य  प्रदेश  में  बड़ी

 संख्या  में  नलकूप  लगाने  के  परिणामस्वरूप

 वहां  भूमिगत  जल  की  सतह  के  नीचा  हो
 जाने  के  बारे  में  अने  तक  किये  गये  अ्रध्ययन  का
 सार  क्‍या  है;  और

 खि)  इसको  रोकने  के  लिये  सरकार
 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 कृषि  अंबाला  में  राज्य  मंत्री  (भो०
 शेर  सिह):  (क)  अन्य  प्रदेश  में  दुपबबेल
 लगाए  जाने  के  परिणामस्वरूप  भूमिगत  जल
 की  सतह  नीची  हो  जाने  की  कोई  सूचना  नहीं
 मिली  है।

 पु)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  rf
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 Scales  of  Craft  Teachers  ang  Work-
 shop  Instruction  in  Delhi

 3811.  SHRI  M.  M.  JOSEPH:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  revised  pay  scales  of  Craft
 Teachers,  Craft  Instructors  and  Handi-
 craft  Teachers  working  in  Delhi
 Schools;

 (b)  the  recruitment  qualifications
 of  Teachers  holding  these  posts
 the  nature  of  their  duties;

 and

 (c)  the  recruitment  qualifications,
 nature  of  duties  and  pay  scales  of
 Workshop  Instructors  working  in
 Delhi  Polytechnics;  and

 (१)  the  reasons  for  not  giving  the
 same  scales  as  that  of  Craft  Teachers
 to  the  Workshop  Instructors?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE
 (SHRI  D  P.  YADAV):  (a)  to  (d).  The
 information  is  beng  collected  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as
 soon  88  possible.

 Report  of  Study  Group  on  Mannam
 Sugar  Mills,  Kerala

 3812.  SHRIMATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  Study  Group  has
 visited  Mannam  Sugar  Mills  in  Kerala
 during  the  month  of  September,  ‘1972;

 (b)  whether  they  have  submitted
 their  report  to  the  Government  in  this
 regard;  and

 (e)  if  so,  their  main  recommenda-
 tions  and  the  action  taken  so  far  by
 the  Central  Government  thereon?

 E  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 M IMISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  The  Government  of  India  had  ap-
 pointed  in  April,  97  an  Expert  Com-
 mittee  to  go  into  the  working  of  the

 Mannam  Sugar  Mills  Cooperative  Ltd,
 Pandalam  (Kerala),  and  to  examine
 the  possibilities  of  its  rehabilitation.
 This  Committee  submitted  its  Report
 in  September,  1971,  Most  of  the  re-
 commendations  of  this  Committee
 were  to  be  implemented  by  the  Kerala
 Government.  In  terms  of  the  Expert
 Committee’s  recommendotions,  the
 Central  Government  set  up,  in  March,
 i972,  a  Follow-up  Committee,  to
 watch  the  progress  of  implementation,
 by  the  State  Government  and  others
 concerned,  of  the  recommesxdations  of
 the  Expert  Committee  In  September,
 1972,  members  of  this  Follow-up  Com-
 mittee  visited  the  Mannam  Sugar
 Mills,  for  reviewing  the  progress  of
 implementation  of  the  recommenda-
 tions  of  the  Expert  Committee.  They
 generally  felt  satisfied  that  the  Gov-
 ernment  of  Kerala  and  the  Mannam
 Sugar  Mills  Cooperative  Ltd.,  had
 made  all  out  efforts  to  implement  the
 basic  recommendations,

 (b)  The  Follow-up  Committee  was
 not  expected  to  submit  any  formal
 report  to  the  Government.

 (c)  The  question  does  not  arise.

 Action  on  Nineteenth  Report  of  Com-
 missioner  for  85.0.  &  hm

 3613,  SHRIMATI  BHARGAVI
 THANKAPPAN:  Will  the  Minister
 of  EDUCATION  AND  SOCIAL  WEL-
 FARE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Government
 have  taken  any  action  on  the  basis  of
 the  Nineteenth  Report  of  the  Com-
 missioner  for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  to  (c).  Copies  of
 the  statement  showing  the  action
 taken  or  proposced  to  be  taker  on  the
 Nineteenth  Report  of  the  Commis-
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 sioner  for  Schedluled  Castes  and  Sch-
 eduled  Tribes  have  been  placed  in
 the  Parliament  Library.

 Kumaran  Asian  Centre  for  Advanced
 Stady  in  Poetry

 3834.  SHRIMATI  BHARGAVI  THA-
 NKAPPAN:  Will  the  Minister  of  CUL~
 TURE  be  pleased  to  state:

 (8)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  request  from  the  Kumaran
 Asian  Birth  Centenary  Celebration
 Committee,  Trivandrum  for  grant  of
 Rupees  Ten  lakhs  for  the  establush
 ment  of  an  institute  of  bigger  research
 and  learning  called  the  Kumaran
 Asian  Centre  for  Advanced  Studies  in
 Poetry;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Gove.n-
 ment  thereto?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D  P.  YADAV):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 News  Items  captioned  “F.C.l.  Godewn
 Racket  Nebedy's  concert!  appearing
 in  the  Mersing  Edition  of  the  “Indian
 Nation’  dated  5th  November,  972

 ‘3616,  SHRI  RAMAVATAR  SHAS.
 TRI:  Will  the  Minister  of  AGRICUL~
 TURE  be  pleased  to  stete:

 (a)  whether  attention  has  been
 drawn  to  the

 oie  at  geen morning
 “  है

 Nation”,  Patna  dated  Sth  November,
 1972  ag  captioned  “F.C.L  Godown
 Racket  nobody's  concern

 (b)  if  90,  the  main  complaints  men-
 tioned  therein;  and

 (c)  the  reaction  pf  the  Geversumnoent
 and
 =

 proposed  to  remedy

 THD  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
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 (b)  The  main  complaints  relate  to:

 (i)  excessive  foreign  matter  nm
 the  foodgrains  supplied  by
 the  F.C.I.  to  the  fair  price
 shops;

 (ii)  illegal  payments  demanded
 by  the  ‘pailedars’  from  the
 dealers  of  the  fair  price  shops.

 (c)  A  rejomder  explaining  the
 position  about  the  points  raised  in
 the  news  item  was  issued  by  the  Re-
 gional  Manager  of  the  F.C.i.
 and  has  been  published  in  the  Indian
 Nation  dated  l6th  November  i972,  A
 copy  of  the  rejoinder  is  laid  on  the
 Table  of  two  Heuse.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No,  LT-3979|72].

 महीधर,  972  में  भोपाल  में  हुआ  अखिल
 भारतीय  सचेतक  सम्मेलन

 3817.  भरी  रामावतार  शास्त्री  :

 क्या  संसदीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे कि  :

 (क)  क्या  3  कौर  4  नवम्बर,  972
 को  भोपाल  में  ज़बां  भूड़िल  भारतीय  सचेतक

 सम्मेलन  हुआ  था  ;

 .  लि)  यदि  हा,  तो  उसमें  किन  दलों
 के  सजे तको  ने  भाग  लिया  ;

 (ग)  है: उ  में  किये  गये  निर्णयों  की

 मुख्य  लें  क्या  हैं;  कौर

 (भ])  सरकार  उन्हें  किस  प्रकार  से

 लागू  करना  चाहती  है  और  कब  ते  ?

 संसदीय काम  तथा  चौथा  कौर  परिश्रम
 मंत्री  (जहाज  बहादुर):  (काजी,  हां;

 (0)  अपेक्षित  जानकारी  सभा  पटल

 चर रखे मने | ड  लिबरल-1  में  दीं  गई  है।

 िज्वाशर में  रखा  शबा 1  रखिए  संध्या

 |
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 (ग)  सम्मेलन  में  भ्र पताई  गई  सिफारिशें
 सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण-11  7  दी
 गई  है  ।  [प्रस्थान  में  रखा  गया।  देखिये
 संख्या  एल.  ही.  3980/72]

 च)  इन  सिफारिशों  को  सभी  (1)
 राज्य  के  मुख्य  मंत्रियों,  (2)  केन्द्र  तथा
 राज्यों  के  अधिष्ठाताशों,  (3)  मंत्रिमंडल
 के  स्तर  के  मंत्रियों  और  केन्द्र  में  स्वतन्त्र
 रूप  से  कार्यभार  मंत्रियों;  तथा  (4)
 संसद्‌  के  दोनों  सदनों  में  राजनीतिक  दलों/
 ९1  के  नेतायों  को  परिचालित  कर  दिया

 है

 इन  सिफारिशों  पर  यथासमय  उचित
 स्तरों  पर  विचार  किया  जायेगा  tv  इन  पर
 की  गई  कार्यवाही  अथवा  प्रस्तावित  कार्यवाही
 को  एक  सामान्य  परम्परा  के  भ्र नू सार  गले
 सम्मेलन  को  प्रतिवेदित  कर  दिया  जायेगा

 Allotment  of  Accommodation  to  Social
 and  Charitable  Organisations  in  Delhi

 3818,  SHRI  RAMAVATAR  SHAS-
 TRI:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  of  the  Social  and
 Charitable  Organisations  in  Delhi
 have  requested  Government  to  pro-
 vide  accommodations  on  payment  of
 prescribed  amount/token  licence  fee:

 {b)  if  90,  names  of  the  Organisa-
 tions  who  applied  for  accommodation;

 ARE
 (eo)  the  names  of  the  Organisations

 to  whom  allotments  were  made  and
 Miames  of  Organisations  whose  re-
 quests  have  been  turned  down;  and

 हे

 (d)  whether  the  criteria/instruc-
 tions/rules  thereof  will  be  laid  on  the
 Tuble  of  the  House?

 a  nen
 TER  OF  STATE  IN

 “vs  YY  OF  HEALTH  aN?

 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKs  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  and  (c),  Two  statements—one
 in  respect  of  those  to  whom  allotments
 have  been  made  and  the  other  where
 requests  have  been  rejected  are  laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library  See  No,  LT-398l  72].

 e
 (a)  The  requests  received  from

 various  Charitable  and  Social  Orga-
 nisations  are  considered  on  merit  of
 each  case  and  generally  accommoda-
 tion  is  allotted  on  payment  of  licence
 fee  at  market  rates.  In  cases  where
 lesser  rate  of  licence  fee  is  charged,
 the  concurrence  of  the  competent
 authority  is  obtained.  No  specific
 rules  and  regulations  in  this  behalf
 have  been  framed.

 Legal  Ban  on  Commercial  Blood
 Banks

 3819,  SHRI  P.  GANGADEB:
 SHRI  P.  M.  MEHTA;

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  he  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  first-all  India
 Conference  held  at  Chandigarh  on
 the  22nd  October,  34972  in  voluntary
 blood  donation  has  recommended  law
 banning  all  commercial  blood  banks
 which  buy  human  blood  like  a  com-
 modity;  and  °

 (b)  if  so,  reaction  of  Government
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  Yes.

 (b)  The  resolutions/recommenda-
 tions  of  first  All  India  Conference  one
 Voluntary  Blood  Donation.  “Move-
 ment  held  in  Chandigarh  on  2st.  and
 22nd  October,  1972,  have

 =  ee
 ve

 ‘ed  in  this  Ministry  only  and,
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 are  at  present  being  examined  in  can-
 sultation  with  the  Directorate  Gene-
 ral  of  Health  Services,

 Expenditure  involveg  in  sending
 Contingent  to  Munich

 3820.  SHRI  LALJI  BHAI:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  the  total  expenditure  and  foreign
 exchange  involved  in  sending  full
 contingente  of  sports  and  games  to
 Olympics  at  Munich?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 9.  P  YADAV).  (0)  Expenditure  80
 far  incurred  by  the  Government  of
 India  ain  Indian  currency  on  the  pas-
 sage  cost  of  the  contingent:

 Rs  3,09,162

 (Some  more  bills  are  awaited
 from  Air  India).

 (ii)  Foreign  exchange  sanctioned
 to  the  Indian  Olympic  Association  to
 cover  board  and  lodging,  pocket  ex-
 penses,  incidentals  ete.:

 $  23,502  and
 £  1,000

 Out  of  Tarp  allotment  of  Quarters  to
 the  Central  Government  Employees

 9821,  SHRI  LALJI  BHAI:
 SHRI  PILOO  MODY:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  large  number  of  quar-
 ters  are  allotted  out-of-tum  to  the
 Central  Government  employees  and
 whether  there  are  frequent  changes
 in  the  rules  of  allotment;

 (b)  the  number  of  quarters  allotted
 to  those  who  have  their  own  house;
 ang

 (gq)  eit
 win

 the  exact  number  of  out-
 of-turn-afitments  made  in  the  year
 ‘1971-72  the  present  rules  of  out-of-
 turn  @liotment  and  changes  made  in i
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 the  rules  of  allotment  in  the  years
 970-7l  and  ‘1971-72?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  Only  a  small  percen-
 tage  of  vacancies  of  quarters  u.  tne
 general  poo)  are  allotted  out-of-term
 There  have  not  been  many  chanJes
 im  the  Allotment  Rules  but  a  few
 changes  in  the  rules  have  been  made
 keeping  in  view  the  larger  mterests
 of  Government  employees.

 (b)  Government  servants  owning
 houses  at  the  station  of  their  pos‘ing
 are  eligible  for  allotment  of  accom-
 modation  from  the  general  pool  and
 No  statistical  data  have  been  main-
 tained  about  the  number  of  quarters
 allotted  to  those  who  own  houses

 (c)  During  the  year  97l-72,  300
 out-of-turn  allotments  were  made  07
 medical  grounds  The  provision  ur
 the  Allotment  Rules  regarding  out-of-
 turn  allotments  on  medical  grounds
 has  been  deleted  with  effect  from  the
 l8th  May,  ‘1972.  Ad  hoe  allotments
 on  medical  and  other  grounds  in  ex-
 ceptionally  hard  cases  are  made  by
 relaxing  the  provisions  of  the  Allot~
 ment  Rules  with  the  approval  of  the
 Minister.

 During  the  years  1970-71  and  97i-
 72,  the  foHowing  major  changes  were
 made  in  the  Allotment  of  Government
 Residences  (General  Pool  in  Dethi)
 Rules,  963:-—~

 (i)  An  officer,  who  surrendeis
 the  residence  allotted  to  him,
 will  not  be  considered  again
 for  allotment  of  Government
 accommodation  at  the  same
 station  for  a  period  of  one
 year  from  the  date  of  sur-
 render;  and

 (i)  ‘With  effect  from  l3{h  May
 1072,  the  provision  in  the
 Rules  regarding  out-of-tu:?
 allotments  on  medical  grounds
 bas  been  deleted.
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 खाद्य  पदार्थों  में  सिलावट  को  रोकथाम  हेतु
 नपे  सुझाव

 ,  3822.  थी  एम०  एस०  पूरी  :क्या
 स्वास्थ्य  जोर'  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  खाद्य
 पदार्थों  में  मिलावट  की  रोकथाम  हेतु  राज्य
 सरकारों  को  कुछ  नये  सुझाव  दिये  है;

 (ख)  यदि  हा,  तो  उनका  पाठ  क्‍या

 है  ;  और

 (ग)  किस  किस  राज्य  मे  उनका  लाभ
 उठाया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 तथा  निर्माण  शौर  भाव  संभाल4  में  राज्य
 मंत्री  (प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय)  :

 (क)  शौर  (ख).  राज्य/संघ  शासित
 सरकारों  को  समय  समय  पर  निम्नलिखित

 सुझाव  भेजे  गये  है  :--

 (I)  राज्य  प्रयोगशालाओ्रों  में  कर्म-
 मारियो  को  नियुक्ति  तथा  उपकरणों  की
 व्यवस्था  इस,प्रकार  की  जाये  कि  उससे  जनता
 की  झ्रावश्यकताये  पूरी  हो  जायें  ।

 (11)  राज्य  सरकारों  को  भ्र पने  झपने
 राज्यों  में  इस  अ्रधिनियम  को  लागू  करने
 के  लिये  वर्तमान  प्रशासनिक  मशीनरी  तथा
 प्रयोगशाला  सुबिधायो  की  समीक्षा  करने
 के  लिए  एक  समिति  का  गठन  करना  चाहिए
 कौर  पनी  सिफारिश  मंत्रियों  की
 समिति  को  भेजनी  चाहिये  ।

 (111)  राज्य  सरकारों  को  खाद्य  कानूनों
 को  लाग  करने  के  लिये  झपते  अपने  निदेशालय
 में  असम  से  सेलों  की  स्थापना  करने  चाहिए  t

 (rv)  राज्य  सरकारों  को  सर्व  प्रथम
 जिला  स्तर  पर  पूर्ण  कालिक  खाद्य  निरीक्षकों
 की  लिधृक्ति  करनी  चाहिये  ।  खाद्य  निरीक्षकों

 की  संवादों  का  उनके  स्थानीय  निकायों  में

 प्रॉन्तीयंकरण  होना  चाहिये  ।

 (४)  प्रारम्भ  मे  50,000  की  आबादी
 वाले  प्रत्येक  नगर  क्षेत्र  म ेएक  एक  पूर्णकालिक
 खाद्य  निरीक्षक  होना  चाहिए  कौर  अन्तत:
 25,000  की  आबादी  वाले  प्रत्येक  क्षेत्र  के

 लिये  एक  खाद्य  निरीक्षक  होना  चाहिए  |
 ग्रामीण  क्षेत्रों  का  काम  स्वास्थ्य  निरीक्षकों
 को  सौंपा  जाये  ।

 (VI)  मुकदमे  चलाने  में  देर  नहीं  होनी
 चाहिए  श्र  न्यायालयों  से  प्रता  के  प्राधार  पर
 इन  मामलो  के  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  भ्रनुरोध
 किया  जाये  ।

 (vil)  अधिनियम  कौ  धारा  20  के
 अन्तर्गत  जो  प्राधिकारी  भ्रभियोजनों  को
 स्वीकृत  करने  के  लिये  सक्षम  हो,  उन्हें
 इस  स्वीकृति  दक  तत्काल  जारी  कर
 देना  चाहिये  a

 (VIL)  गोष्ठियों,  वाद-विवादों,  सदमे-
 लगों  का  प्रायोजन  करके  तथा  जन  शिक्षण
 के  साधना  को  काम  में  लाकर  श्रर्पामश्रण  की

 बुराइयो  का  प्रचार  किया  जाये  ।

 (IX)  विश्लेषकों  के  लिये  प्रशिक्षण  पाठ्य-
 क्रमों  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 (ग)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जायेगी  ।

 चिकित्सा  शिक्षा  को  वर्तमान  पाठ्यक्रम  के
 बारे  में  नीति

 3823.  शी  एम  एस०  पूरी  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  हू
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  कया  भारतीय  संघ  ने  चिकित्सा

 शिक्षा  के  वर्तमान  पाठ्यक्रम  के  बारे  में  कोई
 ठोस  नीति  अपनाई  है  जिससे  समाज  को

 चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई
 जा  सके  ;  शौर
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 (a)  यदि  हा,  तो  उत्तरी  रूपरेखा
 क्या  है  प्रौढ़  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  मे  क्या
 पग  उठाये  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (प्रो०  Wo  बल  घछट्टोपाष्याय)  :  (क)
 शर  (ख)  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्
 की  कार्यकारी  समिति  ते  968  मे  हुई
 अपनी  तीसरी  बैठक  मे  जो  सिफारिश  की
 थी  उस  के  अनुसार  भारत  सरकार  ने  स्वास्थ्य
 और  परिवार  नियोजन  विभाग  के  भूतपूर्व
 सचिव  श्री  बी०  पटेल  की  प्रत्यक्षता  में  एक
 समिति  नियुक्त  की  t  राष्ट्रीय  प्रावश्याकताओो
 और  स्रोतों  की  दृष्टि  में  चिकित्सा  स्नातकों
 की  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  के  सभी  पहल  प्रो
 का  अध्ययन  करना  और  राष्ट्रीय  जरूरतों  के

 अनुसार  चिकित्सा  पाठ्य  चर्या  का  विकास
 करने  के  बारे  मे  विचार  करना  इस  क्षिति
 का  कार्य  था  ।  इस  समिति  ने  भ्र पति  रिपोर्ट
 सरकार  को  969  मे  दे  दी  ।

 चिकित्सा  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  मे  एम  ०
 बो०  बी०  एस०  पाठ्यचर्या  के  बारे  मे  सुझाव
 दिये  थे  जिनमें  धन्व  बातों  के  सथ  साथ
 यह  कहा  गया  है'कि  परिचर्या  मे  विषय

 ऐसे  रखे  जाने  चाहिये  जिससे  एक  मूल  डाक्टर
 तैयार  किया  जा  सके  a  समिति  ने  इस बात  की
 झावश्यक्रता  समझी  कि  ब्रिद्याधियों  को  बुला-
 यादी  चिकित्सा  किसानों  का  प्रर्याप्त  शान
 दिया  जाये  ।  चिकित्सा  स्नातकों  को  सारे
 चार  वर्ष  के  पादप कम  शोरशत्पात्रात्‌  एक
 पे  की  इट मे शिप  के  दौरान  फ्री-क्लिनिकल
 और  क्लासिकल  शिक्षण  में  पढ़ाए  जाते  शालि
 विभिन्न  खिषमों  को  पादूयत्र्या  के  बारे  मे

 इस  समिति  से  विभिन्न  सुझाव  दिये  है।  शरीर

 रचना,  विशन,  जीव-भौतिकी  कौन  जीव
 रसायन  सहित  शरीर  क्रिया  विज्ञान,

 सकेगी  जि-क्लिनिकल  पाए  प्रश्नों
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 के  शिक्षण  धौर  परिवार  नियोजन  तथा
 निरोधक  कौर  सामाजिक  प्रार्युविज्ञन  वे
 शिक्षण  के  लिए  प्रदूठारह  शैक्षिक  महीनों
 की  कौर  परा-क्लिनिकल  कौर  क्लिनिकल
 विषयों  के  लिये  36  महीनों  की  सिफारिश
 की  गई  है|  भेषज गुण  विज्ञान,  विकृति  विज्ञान
 शौर  सूक्ष्म  जीव  विज्ञान  के  प्री-क्लीनिक्ल
 विषयो  सम्बन्धी  अध्ययन  और  परीक्षणों  के

 पाठ्य ऋषियो  को  वृनर्गेठित  करने  की  इस  समिति  ने
 आवश्यकता  समझी  ।  समिति  की  राय
 थी  कि  प्री-क्लीनिक्ल  पाठ्क्रमों  के  पूरा  करने
 के  बाद  परा-क्लिनिकल  विषयों  का  1.16  वर्ष
 तक  अध्ययन  क्या  जाये  ।  प्रथम  वर्ष  मे

 भेषज गुण  विज्ञान,  सामान्य  विकृति  विज्ञान,

 सूक्ष्म  जीव  विज्ञान,  परजीवीबिज्ञान  शौर
 प्रतिरक्षा  विज्ञ  न  की  दक्षिण  और  पा  जाए  होगी
 आर  द्वितीय  वर्ष  मे  विशेष  विकृति  विज्ञान
 और  व्यवहार  श्रार्युविज्ञान  की  शिक्षा  और
 परीक्षा  होगी  ।  इम  अवधि  मे  बाल  चिकित्सा
 विज्ञान  कौर  व्यवहार  प्राणिविज्ञान  को  पढ़ाया
 जा  सकता  है  शौर  इस  भ्र वधि  के  द॑  रान
 नेत्र  विज्ञान  की  शिक्षा  और  परीक्षा  की  च्चहे
 व्यवस्था  करे  या  म  करे  |  बाल  चिकित्सा
 विज्ञान  शरार  नेत्र  विज्ञान  का  क्लिनिकल

 विषय  के  रूप  में  उल्लेख  क्या  गया  है  ।
 क्लीनिक्ल  पाठकों  के  दौरान  3  स्नातकों
 के  शिक्षण  मे  आार्युविज्ञान  की  शाखा भो  शल्य
 क्रिया,  प्रसूति  शौर  स्व्रीटोग  विज्ञान  तथा
 बोल  चिकित्सा  विशान को  महत्व  दिया  जाये  ।

 इस  समिति  ने  सुझाव  दिया  कि  प्रार्युविज्ञान
 में  केवल  उन्ही  समस्यायें  के  करे  में  सविस्तार
 पढ़ाया  जाना  चाहिए  जो  अभियान  डाक्टर
 के  दिन  प्रतिदित  के  कामे  से  कराने  की  साशा

 ही  ।  यह  भी  शौरि  देकर  कहां  गया  है  कि
 उन  जैवीय  और  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  समस्या धो
 की  शोर  भी  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  जो
 उस  भौगोलिक  क्षेत्र  मे,  जहा  मेडिकल  कालेज
 स्थित  है,  होती  है  ।  शह  भी  सिफारिश
 की  गई  है  कि  निरोधक  जौर  साम्राजी

 झार्यु  विमान  के  शिक्षा  को  एम०  बी०  बी०
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 एम्०  पाठ्यक्रम  के  चिकित्सा  ग्रध्ययन  का
 एक  प्रिन्ट  भ्रम  बनाया  जाये  |

 भारत  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को
 प्रस्तावों  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  था
 जिन्हें  सभी  राज्य  सरकारो,  विश्वविद्यालयी,
 मेडिकल  कॉलेजों,  भारतीय  चिकित्सा  परिषद
 और  अन्यों  को  झनृवर्ती  कार्य शही  करने  के
 लिये  भेज  दिया  गया  था  ।  इन
 प्रस्ताव  को  क्रितालिति  में  तेजी  लाने
 के  लिए  सब  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन
 किया  जा  रहा  है  ।

 चौथी  योजना  में  दूध  के  उत्पादन  के  लिए
 राज्यों  को  रेखीय  सहायता

 3824.  श्री  एम०  एस०  पूरी:  क्‍या

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेगे  कि  चालू
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  मे  सरकार  ने  राज्य-
 बार  द्  का  उत्पादन  बढ़ा)  के  लिये  जो

 सहायता  दी  है  उसका  मो  गयाहै  eo

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (प्रो०
 शेर  सिह)  :  योजना  आयोग  राज्य  सरकारो  को
 पत्र वर्षीय  योजना  के  ऋनमें  राज्य  याज ना ग्र,
 के  लिये  वित्तीय  सहायता  सामाजिक  अनुदान
 के  रूप  में  देता  है  मत  दृध  का  उत्पादन
 बढ़ाने  के  लिये  आरम्भ  की  गई  योजना धो
 के  लिए  राज्य  सरकारो  की  दी  गई  वरीय

 सहायता  के  सम्बन्ध  मे  ठीक-ठीक  जानकारी
 दे  सकना  सम्भव  नही  है  ।  फिर  भी,  केन्द्रीय
 सरकार  द्वा/रा  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  तीन  कार्य कर पो  /  योजनाओं,

 अर्थात्‌  (क)  संत्रति  के  लिए  साइ  परीक्षण

 (६१  पुत्र  महामारी  उन्मूलन  (ग)  पशु भों
 का  जहन  विकास,  के  झन्तगंत  थे  ग  धनराशि

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  है  1

 fete
 सें  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या

 LT.  398  2/72]

 Progress  in  Drought  Prone
 Programmes

 3825  SHRI  BANAMALI  PATNAIK:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Drought  Prone
 Areas  Programmes  has  made  any  pro-
 gress  so  far,

 (b)  if  so,  the  expenditure  incurred
 on  the  same  so  far,  and

 (c)  how  far  :t  has  proved  success-
 ful?

 THE  MINISTER  QF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OP  AGRICULTURE
 (PROF  SHER  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  An  outlay  of  Rs,  00  crores  hai
 been  provided  for  the  Drought  Prone
 Areas  Programme  over  the  four  year
 period  from  970-7l  to  ‘1973-74,  Since
 the  inception  of  the  programme  in
 1970-71,  an  expenditure  of  over  Rs.  4l
 crores  was  incurred  by  the  State
 Governments  mostly  till  the  end  of
 September,  972

 (९)  It  75  too  early  to  assess  the  im-
 pact  of  the  programme  as  most  of  the
 sanctioned  schemes  are  still  in  pro-
 gress

 Progress  of  Crash  Programme  for
 Rural  Employment  in  Orissa

 3826  SHRI  BANAMALI  PATNAIK:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Crash  Programme
 for  rural  Development  has  made  any
 headway  in  ‘Orssa;

 (9)  7  so,  the  salient  features  there-
 of,  and

 (९)  how  far  it  has  proved  to  be  suc-
 cessful?

 THE  MINISTER,  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF  SHER  SINGH)  (a)  Yes,  Sur.

 (b)  For  the  year  97l-72,  g  sum  of
 Rs.  83  00  lakhs  was  allocated  to  Orissa
 State  under  Crash  Scheme  for  Rural
 Employment  Administrative  approval
 of  Rs  7257  lakhs  was  conveyed,  in
 respect  of  the  proposals  received  from
 the  State  Government.  In  keeping
 with  the  pace  of  expentliture  in  the
 State,  a  sum  of  Rs  26  87  lakhs  was
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 actually  released  to  the  State  Govern-
 ment.  An  expenditure  of  Rs,  6.43
 jakhs  -was  incurred  during  1971-72,
 resulting  in  the  generation  of  43.47
 lakh  mandays  of  employment,

 For  the  year  1972-73,  the  State  Gov-
 ernment  was  allocated  the  same
 amount  as  in  the  previous  year,
 namely,  Rs,  183.00  Jakhs.  A  sum  of
 Rs,  9.50  lakhs  has  been  released  to
 the  State  Government  so  far.  Upto
 the  end  of  September,  1972,  for  which
 the  report  is  a’ailable,  the  State  Gov-
 ernment  had  incurred  an  expenditure
 of  Rs  74  87  lakhs,  resulting  in  the  gene-
 ration  of  30.04  lakh  mandays  of  em-
 ployment.

 (९)  The  expenditure  during  1971-
 72,  fell  short  of  the  amount  allocated,
 or  administratively  approved,  because
 the  work  in  the  State  could  start  only
 towards  October,  1971.  The  earlier
 months  were  spent  in  formulating  pro-
 jects  and  completing  other  arrange-
 ments.  Then  came  the  monsoons  and
 the  cyclone.  For  the  year  ‘1972-78,  the
 State  Government  have  informed  that
 steps  have  been  taken  to  streamline
 the  operation  of  the  Crash  Scheme  for
 Rural  Employment.  It  is  hoped  that
 the  entire  amount  allocated  to  the
 State  Government  during  the  current
 year  will  be  fully  spent  by  them.

 Tribal  Development  Blocks  in  Orissa

 3827.  SHRI  BANAMALI  PATNAIK:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:  .

 (8)  the  number  of  Tribal  Develop-
 ment  blocks  set  up  in  Origsa  during
 the  last  three  years;  and

 (9)  the  progress  made  so  far  in  the
 direction  of  tribal  development?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT.  OF  CULTURE  (SHRI
 D  ए,  YADAV):  (a)  and  (9),  There  are
 75  Tribal  Develapment  Blocks  in
 Orisa.  No  new  T.D,  Block  has  been
 set  up  during  the  last  3  years.
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 The  Fourth  Plan  allocation  for  T.D.
 Blocks  in  Orissa  is  Rs,  472.00  lakhs,  As
 against  this,  an  amount  of  Rs.  28000
 lakhs  has  been  released  to  the  State
 Government  during  the  last  3  years.
 Besides  this,  the  Fourth  Plan  alloca-
 tion  for  other  tribal  development
 schemes  in  Orissa  under  the  Centrally
 Sponsored  Programme  are  85  indicated
 below:—

 (Rs,  in  lakhs)
 Post-matric  Scholarships  6.00
 Girls  Hostels  23.00
 Pre-examination  Training  550
 Co-operation  45.00
 Research  &  Training  7.00

 86  50

 During  the  last  three  years,  it  is  ex-
 pected  that  an  amount  of  Rs.  56.63
 lakhs  will  have  been  spent,
 Reported  Controversy  between  Union
 Government  and  Hooghly  River  Bridge
 Commissioners  regarding  Foreig,  Ex-

 change  for  Second  Bridge  Across
 Hooghly

 3828  SHRI  BANAMALI  PATNAIK:
 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  programme  of  work
 for  the  Second  bridge  across  the
 Hooghly  near  Princep  Ghat  has  suffer-
 ed  a  set  back  following  a  controversy
 between  the  Union  Government  and
 the  Hooghly  River  Bridge  Commis-
 sionérs  over  the  latter’s  demand  for  a
 sanction  of  foreign  exchange  worth
 Rs.  2  crores;

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  solve
 the  controversy;  and

 {c)  the  stage  at  which  the  matter
 stands  at  present?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  to
 (९).  In  their  letter  dated  the  2tst  July,
 972  addressed  to  the  Government  of
 India  (Ministry  of  Finance--Depert-
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 ment  of  Economic  Affairs),  the  State
 Government  indicateg  the  total  foreign
 exchange  requirement  primarily  for
 design  and  supervision  of  the  bridge
 as  £8,8,375,  which  was  later  on  indi-

 ‘cated  by  the  Calcuttg  Port  Commis-
 sioners  in  September,  972  to  be
 £8,27,830.  Out  of  this,  a  sum  of
 £56,000  was  indicated  to  be  the  im-
 mediate  requirement.  Certain  techni-
 cal  data  and  justification  for  the  en-
 gagement  of  foreign  consultants  were
 obtained  from  the  Calcutta  Port  Com-
 missioners  and  the  State  Government
 were  also  887९१  to  supply  some  further
 details.  In  their  lettey  dated  the  l3th
 October,  1972,  the  State  Government
 confirmed  the  reviseg  requirements  of
 £  8,27,830  and  also  gave  the  required
 clarification.  The  requirements  have
 been  examined  and  recommendations
 made  to  the  Ministry  of  Finance  (De-
 partment  of  Economic  Affairs)  for  the
 release  of  foreign  exchange  equivalent
 to  £56,000  to  meet  the  immediate  re-
 quirements.

 Progress  of  Fishing  Harbours  at  Para-
 deep,  Orissa

 3829  SHRI  BANAMALI  PATNAIK:
 Wil,  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Fishing  Harbour  at
 Paradeep,  Orissa  has  made  any  pro-
 gress;

 °

 (9)  if  go,  the  salient  features  there-
 of;  and

 (c)  the  expenditure  incurred  on  the
 game  so  far  with  results  achieved?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  The
 Paradeep  Port  Trust  had  prepared  a
 project  report  for  a  fishing  harbour  at
 the  Port  which  was  received  in  Febru-
 ary,  ‘1972,  The  plans  and  _  estimates
 were  scrutinised  in  the  Ministry  of
 Shipping  and  Transport,  and  on  the
 basig  of  their  observations,  a  re-exa-
 mination  of  some  of  the  features  of
 the  plans  and  designs  has  been  con~
 ducted  by  the  Port  Trust.  Further  ac

 tion  in  regarg  to  examination  of  the
 proposals  for  issue  of  sanctions  will  be
 taken  by  the  Ministry  of  Agriculture
 on  receipt  of  the  finalised  project  re-
 port  from  the  Ministry  of  Shipping  and
 Transport.

 (b)  The  proposals  envisage  cons-
 truction  of  a  fishing  harbour  within  the
 commercia]  harbour  to  provide  land-
 ing,  berthing  and  cther  shore  facilities
 for  about  65  fishing  vessels.

 (c)  The  Government  of  India  had
 sanctioned  Rs.  50,000  for*investigations
 and  preparation  of  détailed  project
 proposals.  As  the  project  proposals
 have  not  been  finalised,  no  expenditure
 on  construction  has  been  incurred.

 Statue  of  Mahatma  Gandhi  at
 New  Delhi

 3830.  SHRI  MAHADEEPAK  SINGH
 SHAKYA:

 SHRI  HUKAM  CHAND
 KACHWAI:

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  why  at  the  place
 of  statue  of  George  V,  the  statue  of
 Mahatma  Gandhi  could  not  be  instal-
 led  at  New  Delhi  so  far;  ang

 (b)  the  action  Government  propose
 to  instal  the  statue  of  Mahatma  Gandhi.
 there?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE.
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (PROF.  D,  P,  CHATTOPADHYAYA):
 (a)  and  (b).  The  Government  are
 still  awaiting  the  final  ‘Trecommenda-
 tions  of  the  Statues  Committee.

 राज्यों  में  प्राथमिक  शिक्षा

 3831.  भरी  सहादोपक  सिह  शाक्य  :

 क्या  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  इस  समय  विभिन्न  राज्यो  में

 प्राथमिक  शिक्षा  पाने  वाले
 विद्याथियों  ,  की

 सख्या  कितनी  है;
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 (ख)  एसे  विद्याथियों  की  संख्या  क्रि तनी

 है,  जिन्होंने  प्रगति  प्राथमिक  शिक्षा  पूरी
 कर  ली  हैं;

 (ग)  क्या  ऐसे  विद्याथियों  में  से  50
 प्रतिशत  विद्यार्थी  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने
 सें  उचित  रह  जाते  है  ,  और

 (घ)  यदि  हा  तो  उन  की  संख्या  कितनी

 है  कौर  इस  सबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  प्रगति
 शील  कदम  उठाए  हूँ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 और  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (भी  डी०पी०

 यादव)  (क)  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 है  जिसमें  विभिन्न  राज्यो  में  प्राथमिक  शिक्षा

 (कक्षा  1-5)  प्राप्त  करने  वाले  छात्रों  की
 संख्या  बताई  गई  है  [प्रम्थालय  में  रखा  गया
 देखिये  संद्या  एल.  &—3983/72]

 (ख)  6-1  वायु  वर्ग  मे  लगभग  40
 प्रतिशत  के  बच्चो  ने  5वी  कक्षा  तक
 आत्मिक  शिक्षा  पूरी  की।

 (ग)  शौर  (घर).  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  (I-4  वायु  वर्ग  मे  लगभग  34
 अतीत  बच्चो  ने  माध्यमिक  स्कूलो  में  दाखिला
 लिया  शौर  4-27  प्राय  वर्ग  के  लगभग

 20  प्रतिशत  बच्ची  ने  मांध्यांमक  भौर  उच्चतर
 माध्यमिक  स्कूलों  में  दाखिला  लिया  -  6-14

 आय  वर्ग  के  ये  दाखिला  में  बोली  हेतु
 अस् तावित  उपाय  निम्नलिखित  है  7

 @)  प्राथमिक  स्तर  पर  भ्रंश कालिक  शिक्षा
 कार्यक्रम  को  व्यापक  स्तर  पर  जारी
 करना  ।

 (2)  हल  प्रणाली  सें  कई  प्रकार  से  प्रवेश  ।

 (3)  शिक्षा की  कोटि  में  सुधारें  कौर  उसे
 बयो  के  लिए  झाक्षेक  बताना  ।

 (4)  लए  स्थल  खोलना  शौर  झाबर्यक
 *  अध्यापकों  की  अतिरिक्त  मंजूरी  देता  ।
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 राज्यों  में  रासायनिक  जरूरतों  को  ग्रायश्यकता

 3832.  श्री  महा दीपक  लहु  शाक्य  :
 कया  कृषि  भवती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ‘

 (क)  ब्या  रासायनिक  उर्वरकों  का
 उत्पादन  करने  वाले  कारखानो  की  उत्पादन
 क्षमता  +भिन्न  राज्यों  की रासायनिक  उर्वरकों
 की  मानों  कौ  पूरा  करने  के  लिये  पर्थप्त  है  ,
 कौर

 (ख)  उत्तर  प्रदेश  ने  चालू  वर्ष  मे  कुल
 कितनी  मात्रा  में  उनको  की  माग  की  है
 और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्य-
 ही  की  है?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  झूमा-

 साहिब पी०  शिन्दे)  (क)  जी  नहीं।  इस
 समय  रासायनिक  उबर कों  की  देशी  उत्पादन
 क्षमता  देश  की  भावश्यकताभो  को  पूरा  करने
 के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है।  उवंरको  की  कुल
 अनुमानित  आवश्यकता  (पौद-पोषक  तत्वों
 के  रूप  में  ”  का रखानो  की  नुमा  नित  उत्पादन-
 क्षमता  और  वर्ष  1972-73  में  प्र नुमा नित
 उत्पादन  सम्बन्धी  स्थिति  इस  प्रकार  है  Wm

 (लाख  मीटरी  दनो  में)
 नाइट्रोजन  फास्फेट.  पोटाश

 (एव)  (पी205)  (के  20)

 कुल  झ्रावश्यकता

 (1972-73)  22.00  8.00  4.50

 कारखाना  की

 अनुमानित  =  16.34  5.60  कुछ  नही
 उत्पादन-क्षमता  से

 (72-73)  39.  38
 तक

 उत्पादन के  2.00  3.20  कुछ  नही
 अनुमान
 (i972~73)
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 (ब)  6  सितम्बर,  i972  को  हुए
 उत्तरी  क्षेत्र  सम्मेलन  में  रबी  i972-73  में
 खली  प्रदेश  के  लिये  2.18  लाख  मीटरी  टन
 नाइट्रोजन,  0.31  लाख  मीटरी  टन

 'फास्फेट  कौर  0,  28  लाख  मीटरी  टन  पोटाश
 की  कुल  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया
 गया  था।  वि निर्मा ताओ  ने  1.02  लाख

 मोटरी  'टन  नाइट्रोजन,  06  लाख  मीटरी  टन
 फास्फेट  श्र  28  लाख  मीटरी  टन  पोटाश
 की  मांग  प्री  करनी  थी  ।  शेर  बे्रक  केन्द्रीय
 उबर  मूल  से  सप्लाई  किया  जाना  है।

 Establishment  of  Nehra  Yuvak
 Kendras  in  Mysore

 3833.  SHRI  D.  B.  CHANDRA
 GOWDA:

 SHRI  K,  P.  UNNIKRISHNAN:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Mysore  Government
 has  sent  up  to  the  Centre  proposals  for
 establishing  Nehru  Yuvak  Kendrag  in
 six  Districts;

 (b)  whether  such  type  of  Centres
 have  peen  established  in  other  States
 also  and  if  so,  the  main  features  there-
 of;  ang

 (c)  the  amount  of  money  sanctioned
 for  this  purpose,  State-wise?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (PROF.
 D.  P.  YADAV):  (a)  Yea,  Sir,

 (b)  and  (०),  Out  of  00  Nenru  Yuvak
 Kendras  to  be  established  at  the  Dis-
 trict  Headquarters  other  than  metro-
 politan  areas,  sanction  has  been  issued
 so  far  for  the  establishment  of  65
 Nehru  Yuvak  Kendras  as  detailed  be-
 low:

 Name  of  State  No.  of  Nehru  Yuvak  Amount

 Andhra  Pradesh

 Bihar

 Haryana
 Maharashtra

 Manipur
 Madhya  Pradesh
 Mysore

 Orissa

 Purjab
 Uttar  Pradesh

 Andaman  &  Nicobar

 West  Bengal

 Kendras  established  sanct  oned

 Rs.

 8  I  20,000

 7  ‘1,05,000

 2  30  000

 8  I,20  000

 I  15,000
 9  1,35,000°

 6  90,000

 5  -7$;000,

 +3  45,000

 I0  7,§0,000

 I  15,000

 5  75,000
 eal

 65  9375,000
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 Proposals  for  the  establishment  of  the
 remaining  Kendras  are  awaited  from
 the  State  Governments.

 The  main  features  of  these  Nehru
 Yuvak  Kendras  are.—

 (a)  to  promote  physical  education,
 games,  sports  and  search  for  talent  in
 rural  areas  in  cooperation  wit,  the
 State  authorities  and  voluntary  orga-
 nisations,

 (b)  to  provide  a  forum  for  informal
 education  for  the  out-of-school  youth
 between  the  age  gioup  15—25,  which
 includes  adult  literacy  and  other  cul-
 tural  activities;  ang

 (c)  to  take  up  programmes  of  social
 service

 Views  of  the  Couple  on  Limit  of
 Children

 3884  SHRI  D  B  CHANDRA
 GOWDA:  Will  the  Minister  of
 HEALTH  AND  FAMILY  PLANNING
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  according  to  the  Cen-
 sus  calculation,  64.3  per  cent  of  couples
 want  to  limit  the  number  of  children
 to  four;
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 {b)  if  so,  whether  the  Census  autho-
 rities  have  also  tendered  the  view  of
 both  husbands  and  wives  regarding
 the  limit  of  children;  and

 (c)  whether  communities,  other  than.
 Hindus,  were  also  requesteg  to  express
 their  views,  if  so,  what  are  those?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (PROF.  D  P.  CHATTOPADHYAYA):
 (a)  to  (c).  No.  The  Census  Commus-
 sioner  has  noy  conducted  any  such  sur.
 vey.  The  Operations  Research  Group,
 Baroda  conducted  an  all-India  survey
 in  the  latter  part  of  l970  an  which  a
 question  was  asked  about  the  number
 of  children  a  couple  should  have  The
 results  of  this  survey  show  that  64.0%
 of  the  couples  were  of  the  opinion  that
 a  couple  should  have  four  or  less  child-
 ren  63%  of  the  couples  said  that  one
 should  have  as  many  children  as  one
 can  have,  while  17.6%  did  not  express
 any  opinion.

 The  Operations  Research  Group,
 Baroda  canvasseg  the  views  of  both
 husbands  and  wives  regarding  the
 number  of  children  a  couple  should
 have  as  may  be  seen  from  the  follow-
 ing  table:

 Number  of  Children  a  couple  should  have
 ein

 Husbands  Percent  of  Total

 Wives  Spouses
 average

 tT,  O°?  .  .  O23  O38  03

 2  eee,  Bs  86  8°5

 3.  so  ‘os  3275  30°4  37  4

 ro  *  24  4  3  7  23°8

 $Sandover  +  *  *  72  3  r9  iar 7
 AS  many  as  one  can  have  *  हि  63  63  63

 Cannot  sa:  .  .  .  .  *  igs:  8  394  7१76

 .  °  TOTAL  *  +  +  100:  100°  100°0
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 The  following  table  shows  the  per-  centage  of  couples  among  Hindus, Muslims  and  others  who  gave  theiropinions  on  the  number  of  children  a
 couple  should  have

 हि  Number  of  Ch  Idren

 up  o  four

 F  ve

 As  many  as  one  can  have
 Cannot  say

 TOtAL

 Trachoma  among  University  Students
 in  Delhi

 3835.  SHRI  RAM  BHAGAT  PAS-
 WAN:

 SHRI  8.  0  BESRA:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND

 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  more  than  50  per  cent
 of  University  students  in  Delhi  are  re.
 ported  to  be  suffering  from  Trachoma;
 and

 (b)  if  so,  the  remedial  steps  propos-
 ed”

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FA-
 MILY  PLANNING  AND  IN  THE  MI-
 NISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (PROF,  D.  P.  CHATTOPADHYAYA):
 (a)  Yes.

 (b)  The  following  remedial  steps
 are  afoot:  ’

 (i)  A  scheme  for  regular  eye
 check  up  of  all  University  stu-
 dents  received  by  the  Delhi
 University  from  Dr.  Rajendra
 Prasag  Centre  for  Ophthalmic
 Sciences,  New  Delhi,  is  under
 their  consideration,

 Delhi  University  has  sent  a
 proposal  to  the  University
 Grants  Commission  for  crea-

 (il)

 Hindus  =  Muslims  Others

 64.8  537  67  5
 mg  20  9°3

 5°9  rg  35
 Ww  4  ara  97

 700  0  700  0  T06  0

 tion  of  certain  additional  posts
 of  duly  qualified  staff  to  take
 preventive  measures  for  health
 including  eye  diseases  of  the
 Students  in  the  University.
 However,  at  present  the  stu-
 dents  of  the  Delhi  University
 are  treated  for  eye  complaints
 by  a  Specialist  thrice  weekly
 at  the  eye  Clinic  of  the  World
 University  Service  Health
 Centre  of  the  Delhi  Univer-
 sity.

 Missing  Wagons  of  Wheat  sent  from
 Punjab  and  Haryana  to  Orissa

 3836.  SHR  RAM  BHAGAT  PAS-
 WAN:

 SHRI  S.  C.  BESRA:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  27  wagons  containing
 800  tonnes  of  wheat  frony  Punjab  and
 Haryana  to  Orissa  did  not  reach  their
 destination  ip  time  and  were  reported
 missing;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P,  SHINDE):  (a)  and
 (b).  During  the  period  from  May,
 1972  to  August,  1972,  out  of  about
 82,000  tonnes  of  wheat  despatched.
 from  the  Northern  Region’  to  Orissa,
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 59  wagons  containing  about  1,800  ton-
 nes  of  wheat  did  not  reach  the  book-
 ed  destinations.  On  investigation  it
 was  found  that  39  wagons  which  were
 ©n  a  Rourkela  special  were  diverted
 by  the  Railways  to  Dhanbag  due  to
 cperational  difficulties  on  the  South
 Eastern  Railway.  8  wagons  were
 wrongly  despatcheg  by  the  Railway
 including  4  to  Durgapur  and  4  to
 Balasore  and  were  unloaded  there.
 The  balance  of  2  wagons  containing
 about  300  tonnes  of  wheat  is  being
 traced.  Enquifies  are  in  progress.

 Considering  the  operational  cons-
 traints  of  the  Railways,  the  terminal
 difficulties  and  the  bunching  of  wa-
 gens  enroute,  pressure  in  the  inter-
 mediate  marshalling  yards  of  the  Rail-
 ways  and  sudden  unforeseen  situations,
 diversions  of  wagons  from  the  original
 booked  destinations  to  other  destina-
 tions  cannot  sometimes  be  avoided.
 These  missing  wagons  are  ultimately
 traced  and  linked  with  the  assistance
 of  the  Railways.

 Shortfall  in  Production  of  Foodgrains
 3837,  SHRI  M.  s.  SIVASWAMY:

 SHRI  B,  K.  DASCHOW-
 DHURY;

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  shortfall
 in  the  production  of  foodgraing  in  the
 eountry  during  the  years  1970-71  and
 1971-72;

 (b)  if  80,  the  extent  thereof;  and
 (c)  the  reasons  fer  the  short-fall  and

 the  stegs  taken  by  Government  in  this
 regard?

 .

 THE  MINISTER OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  क्,  SHINDE):
 (a)  and  (b),  Phere  was  no  shortfall  in
 foodgrains  production  during  ‘1070-71,
 In  fact,  the  target  was  exceeded  by
 about  2.42  million  tonnes  in  that  year.
 However,  in  1971-72,  there  wag  a  shurt-
 fall  of  ahout  7.85  million  tonnes  in  the
 achievetnent  of  the  targe,  set  forth  for
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 the  production  of  foodgraing  in  the
 country,

 (c)  The  shortfal]  in  the  production
 of  foodgrains  during  1971-72,  is  attri-
 buted  mainly  to  unfavourable  weather
 conditions  at  the  sowing  time  of  crops,
 which  resulted  in  tlte-shrinkage  of  total
 area  under  food  crops  by  about  2.l
 million  hectares  in  that  year.  During
 Kharif  season  the  drought  and  floods
 also  affecteq  production  in  different
 States  and  during  rabi  season  there
 was  some  loss  of  crops  in  the  border
 States  due  to  armeg  conflict  with  Pak-
 istan.

 Government  have  undertaken  mea-
 sures  for  the  gevelopment  of  minor
 irrigation  facilities  in  the  drought  af-
 fected  areas  and  preventive  measures
 like  the  constructio,,  of  bundhs  and
 arrangements  for  diversion  of  flood
 water  back  in  the  river  through  the
 down  streams  at  safer  points,  etc.  in
 areas  vulnerable  to  floods,

 Discussion  at  New  Delhi  with  Yugo-
 slavig  and  Egypt  Re.  Promotion  of

 Shipping  Industry

 3838.  SHRI  M.  8,  SIVASWAMY:
 SHRI  M.  S.  SANJEEV]  RAO:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  discussions  were
 held  betweeh  Yugoslavia,  the  Arab  Re-
 public  of  Exypt  and  India  on  30
 November,  707४  in  New  ‘Delhi  in  re-
 gard  td  promotion  of  shipping  indus-
 try;  and

 (b)  if  #0,  the  broad  outlines  of  the
 discussion  held  and  decisions  arrived
 at  in  the  meeting?

 THE  MINISTHR  OF  PARLIAMEN~
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 ANY  TRANSPORT  (SHRI  RAT
 BAHADUR):  (a)  Yes  Sit.

 The
 dis-

 cussions  of  the  Working  Group  of  Arb
 Republic  of  Egypt,  Yugotlavia  and
 India  on  shipping  and  ecoramercial  in-
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 (b)  The  discussions  generally  relat-

 ed  to  evolving  practical  proposals  for
 tripartite  cooperation  in  matters  per-
 taining  to  shipping.  The  Working
 Group  recommended  that  steps  be
 taken  to  remove  various  practical  diffi-
 culties  in  bringing  about  a  more  ap-
 propriate  sharing  of  cargoes  between
 the  national  lines  of  the  three  coun-
 tries.  It  wag  agreed  that  in  order  to
 bring  about  improvement  in  shipping
 opportunities,  to  suggest  appropriate
 freight  rates  and  to  deal  with  other
 operational  matters  connecteq  with
 transportation  of  cargoes  between  the
 three  countries,  a  suitable  coordinat-
 ing  machinery  would  be  set  up  at
 Bombay,  Cairo  and  Rijeka  with  resi-
 dent  representatives  of  the  Shipping
 Lines  drawn  from  each  partner-coun-
 try

 Sale  of  P.  M's  Gifts

 3839.  SHRI  M.  S.  SIVASWAMY::
 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  sale  of  Prime
 Minister’s  gifts  was  held  during  No-
 vember,  972  in  New  Delhi  and  pro-
 ceeds  donated  to  the  Prime  Minister's
 Women  and  Children’s  Funds;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  and
 amount  collected  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  S.  NURUL  HASAN):  (a)  and
 (b),  A  Mela  was  organised  on  l7th
 November,  972  in  which  some  Wo-
 men’s  organisations  participated.
 Some  articles  which  had  been  pre-
 sented  to  the  Prime  Minister  from
 time  to  time  were  sold  there.  The
 sale  proceeds  amounting  to
 Rs,  4,025,00  will  be  credited  to  the
 ‘Women’s  and  Children’s  Welfare
 Fund.
 Educational  Institution  financed  by

 Foreign  Missionary  Organisation

 3840.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 2867  (ai)  LS—6.

 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstar-
 red  Question  No.  768l  dated  the  29th
 May,  ‘1972,  regarding  the  educational
 institutions  financed  by  Foreign  Mis-
 sionary  Organisations  and  state:

 (a)  whether  the  requisite  informa~
 tion  has  been  collected;  if  so,  the
 main  features  thereof;  and

 (b)  if  not,  when  the  information
 will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  and  (b).  Accord-
 ing  to  the  information  received  from
 Delhi  Administration,  no  Government
 aided  or  Government  Institution  under
 the  control  of  Delhi  Administration  is
 receiving  any  aid  from  foreign  mis-
 sionary  Organisations  in  Delhi,  In-
 formation  about  independent  schools
 not  receiving  grant-in-aid  is  being
 collected.

 Steps  taken  to  reach  Kharif  procure-
 ment  targets  recommended  by  APC

 384i.  SHRI  JYOTIRMOY  8050:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTLRE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Aricultural  Prices
 Commission  has  warned  that  Go-
 vernment’s  food  stocks  of  9.5  million
 tonnes  in  July,  972  would  be  almost
 exhausted  by  March,  973  and  stin-
 gent  measures  must  be  adopted  to
 the  Kharif  procurement  targets  re-
 commended  by  it;  and

 (b)  if  so,  the  steps,  if  any  that  have
 been  and  are  being  taken  in  this  re-
 gard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir,
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 The
 gil

 i

 are  being
 curement  of  Kharif  cereals  to  ach:
 the  targets  fixed  for  1972-78  season:

 (ij  the  percentage  of  levy  on
 ice  ‘infliers/traders  has  ‘been

 enhanced  in  some  of  the
 States

 (ii)  Procurement  prices  :of:  paddy/
 rice..have  vbeen  enhanced  in
 certain  States  as  per  Té-
 commendations  of  the  A.P.C.

 wd (iii)  Direct  purchase  centres  have
 been  openai  and  cooperative
 purchase  agent  haye’  been
 appointed  by  the  Food  Cor-
 poration  of  India  in  the  in-
 terior  places  in  some  of  the
 States.

 Movement  restrictions  have
 been  imposed  by  most  of  the
 State  Governments  on  export
 of  coarse  grains  on  private
 accourit  outside  these  States

 (iv)

 (v)  Some  State  Governments
 have  also  imposed  fraders’
 flevy  on  coarse  grains.

 (vi)  Anti—smuggling  _  activities
 have  been  intensified

 (vii)  Zone

 been  .  continued’
 Baal

 Buffer  Stock
 aut

 and  sugar

 894g.  JvOTIRMA
 Will.  the,  Minister..of  AGRICULTURE
 be  pleased  ta  state:
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 restrictions;  an  the
 movement  of  paddy|rice  have

 4  -f@).  whether;  his.  attentiog  has.  been  easyrey
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 “|  कह  finpact’  Ot  ‘Goveriment’s ew.
 sugar  policy’  ainounced  a  few

 orithis’  agd;

 {@)  whether,  it  is  a  fact,  that  sugar
 supply  position  has  further  deterio-
 rated?

 QUE,  ;  MINISTER  ..OF  wed STATE
 THE.  d MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF,  SHER  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (e)..  The.  new.  sugar  and
 sugarcane  policy  for  1972-73  is  spe-
 cially  aimed  at  .augmenting  sugar
 production  gradually  leading  to  the
 creation  of  a,  buffer.  stock...  Judging
 from  the  present  trends  while  the
 production  may  show  an  improve-
 ment  oyer  the  previous  year  it  may
 not  permit.  of  .the  building  up  of  a
 larger  carry—gver:  While,  the  mini-
 mum.:eane  price  notified  by  the  Go-
 vernment  ..can  only  be  a  notional
 price  in  times  of  scarcity  of  sugar
 as.:at  -present  sugar  :  production  will
 increase,  as  the  .factories.  are  in  8
 position  to  pay  higher  cane  price
 under  scheme

 of
 partia}  contro?

 of  sugar  and  face  shore
 effectively

 competition  from’  gur  and  Khan
 ari  manutactirers.

 (ay  The  pew  sugar  policy  announe-
 ed...  by.  the

 eres
 in,  Parlia-

 th  August,  J872  envj-
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 New  Agricultural  Processing  Wnits  in
 Cooperative  Sector

 3843,  SHRI  P.  GANGADEB:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE
 be*  pleased  to  state  the  number  of
 new  agricultural  processing  units
 established  in  the  Co-operative  Sec-
 tor  of  the  country  ag  per  directives
 of  Planning  Commission?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 Since  the  beginning  of  the  Second
 Five  Year  Plan,  when  a  programme
 of  organising  cooperative  agricultu-
 ral  processing  units  was  introduced,
 til]  the  end  of  November,  1972,  under
 the  planned  programme  of  coopera-
 tive  development,  767  new  agricul-
 tural  processing  units  were  organised
 in  the  Cooperative  Sector,  of  which
 1489  units  were  installed.

 Materia]  Used  for  construction  of
 National  Highway  No.  6

 3844.  SHRI  P.  GANGADEB:  Will
 ‘Nhe  Manister  of  SHIPPING  AND
 ‘TRANSPORT  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  boulders,  metals  and
 murrums  utilised  for  the  last  three
 years  for  construction  of  Bridges  of
 National  Highway  No,  6  from  Palla-
 hara  to  Jamenkira  in  Orissa  were
 not  of  correct  specification;

 (b)  if  so,  what  is  the  overal]  loss
 uncurred  and  further  steps  taken  in
 this  regard;  and

 (c)  whether  the  construction  of
 Kuida-Pallabara  Ghat  of  Natiqnal
 Highway  No,  8  in  Orissa  which  is
 under  construction  could  not  be  com
 pleted  in  time?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN’
 THE  DEPARTMENT  OF

 ‘ARY  AFFAIRS  AN
 MINISTRY  OF  5S
 TRANSPORT  (SHRI  OM  MEHTA)
 (a)  to  (ce)  The  information  is  await-
 ed  from  the  State  Government  and

 o

 would  be  laid  on  the  table  of  the
 Sabha,  in  due  course,  on  receipt.
 Modern  Indian  Literary  Languages

 recognised  by  Sahitya  Akademi

 3845.  PROF.  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:  Will  the  Minister  of
 EDUCATION  AND  SOCIAL  WIL-
 FARE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  Motlern  Indian
 Literary  Languages  recognised  by  the

 ahitya  Akademi;
 (b)  the  names  of  the  languages  for

 which  recognition  has  heen  claimed
 but  not  decided  sp  far;  and

 (c)  the  period  by  which  the  pend-
 ing  claims  would  be  .decided?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  The  Sahitya  Aka-
 demi  has  so  far  recognised  the  follow-
 ing  languages  as  Modern  independent
 literary  languages  of  India  for  the
 purpose  of  its  Programme:

 qd)  Assamese  (2)  Bengali  (ay
 Dogri  (4)  English  (5)  Guja-
 rati  (6)  Hindi  (7)  Kannada
 (8)  Kashmiri  (9)  Maithili
 (10)  Malayalam  (ll)  Mani-

 puri  (12)  Marathi  (13)  Oriya
 (14)  Punjabi  (18)  Rajasthani
 (18)  Sanskrit  (17)  Sindh
 (18)  Tamil  (19)  Telugu  (20)
 Urdu.

 (b)  Languages  for  which  recogni-
 tion  has  been  claimed  but  not  decided
 upon  so  far  are:  .

 (l)  Bhojpuri  (2)  Konkani
 Magahi  (4)  Nepali,

 (c)  The  matter  is  under  the  consi-
 deration  of  the  Sahitya  Akademi.
 Roads  as  National  ways  during
 ia

 3846.  PROF.  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:  Will  the  Minister  of
 SHIPPING  AND  TRANSPORT  be
 pleased  to  state:

 _  (a)  the  names  of  the  roads  swhich”
 are  being  converted  into  National

 (3)
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 Highways  during  the  4th  Five  Year
 Plan  alongwith  the  mileage  in  each
 case,

 (b)  whether  it  is  proposed  to  cun-
 vert  any  roads  into  National  Highways
 in  the  5th  Five  Year  Plan;  and

 (c)  if  so,  a  broad  outline  of  the
 Proposals  for  the  5th  Five  Year  Plan?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  OM  MEHTA):
 {a)  A  statement  is  laid  on  the  Table

 of  the  House.  [Placed  in  Library.
 See,  No.  LT-3984|72].

 (b)  and  (c),  Proposals  for  the  Fifth
 Five-Year  Plan  are  as  yet  in  the  pre-
 paratory  stage.  It  is,  therefore,  not
 possible  now  to  indicate  the  extent
 to  which  new  additions  could  be  made
 to  the  existing  National  Uighway
 System  in  that  Play. =  »
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 Books  published  in  Devnagari  script
 by’  Sahitya  Akademi

 3847.  PROF.  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:  Will  the  Minister  of
 EDUCATION  AND  SOCIAL  WEL-
 FARE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  books  (along
 with  their  authors)  which  have  been
 published  in  Devanagari  script  by  tne
 Sahitya  Akademi  in  case  of  languages
 having  different  recognised  scripts,
 along  with  the  year  of  publication,
 during  the  last  three  yexrs;

 (b)  the  number  ७  copies  published
 in  the  case  of  each  edition  of  a  tith.;
 and

 (ce)  the  number  of  copies  sold  so
 far  in  each  case?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  The  following
 books  in  Devanagari  script  have  been
 published  by  the  Sahitya  Akadem
 during  the  last  inree  years:—

 Title  Author  Year

 a,  Nibandhamala  (Part  I)  (Selected  essays  in
 Bengal)  Rabindrana’h  7970

 2.  Nibandhamalea  (Part  IT)  (Selected  essays  in
 ,

 in  Bengali)
 :  ६  i  Rabindranath  3970

 4.  Sachal  Sarmast  Jo  Choond
 Kalam  (Sel.ction  from  the  Sindh;  poet)  Sachal  Sarmast  *  2970

 (b)  Each  of  these  three  titles  has
 been  published  in  an  edition  of  4700
 copies.

 (c)  Sale  figures  of  each  of  these
 titles  upto  3tst  March,  i972  are:—

 कै  Nibandhmala  (Part  Ip  8

 2,  Nibandhmala  (Part  IT)  203

 3.  Sachal  Sartsast  Jo  Choond
 Kalam  8i

 “Grant  to  Harijan  Widows  and
 Handicapped

 3848.  PROF.  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:  Will  the  Minister  of
 EDUCATION  AND  SOCIAL  WEL-
 FARE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  grants  have  been
 given  to  Harijan  widows  or  handi-
 capped  Harijans  by  the  Ministry  der-
 ing  the  current  year;  und

 (9)  if  ‘iO,  the  namos  and  addresses
 of  the  persons  who  have  received
 such  grants?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  O#  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  and  (b).  There  is
 nb  specific  scheme  under  which  grants
 are  given  to  Harijan  widows  and
 handicapped  Harijan  persons.  Finan-
 cial  assistance  is,  however,  given  to
 the  needy  and  poor  in  distress  for
 tiding  over  their  financial  difficulties,
 created  by  exceptio.ual  circums‘ances
 irrespective  of  religizu,  caste  or  creed
 from  the  Education  Minister’s  Discre-
 tionary  Fund.  The  iaformation  re-
 garding  the  beneficiarics  who  happen
 to  be  Harijans  is  not  available  in  the
 records,

 Punjab  University  a,  Central
 University

 3849.  PROF.  NARAIN  CHAND
 PARASHAR:  Will  the  Munster  of
 EDUCATION  AND  SCCIAL  WEL-
 FARE  be  pleased  to  state.

 fa)  whether  a  demesd  has  been
 received  by  Government  for  making
 the  Punjab  University,  Chandigarh  a
 Central  University,  ४७  Chandigarh  is
 not  handed  over  to  Punjab  within  6
 months;  and

 (b)  if  so,  Governments  reaction  to
 this  demand?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  8.  NURUL  HASAN):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise

 Violation  og  Guest  Control  order  in
 the  Country

 3850.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:

 SHRI  ९.  VENKATASUB-
 BAIAH:

 Will  the  Minister  of
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  cases  regis-
 tered,  State-wise,  and  challaned  in

 _the  country  for  violation  of  Guest
 Control  Order  in  the  country;  and

 AGRICUL-

 (b)  the  names  of  th:  State/States
 where  this  Order  Las  been  in  opera-
 tion?

 THE  MINISTER  OF  STATI  IN
 THE  MINISTRY  CF  ACRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHES  P.  SHINDE):
 (a)  The  information  is  being  collect-
 ed  from  the  State  Governments  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the
 Sabha  as  and  when  received.

 (b)  The  Guest  Control  Order  igs  in
 force  in  the  States/Unione  Territories
 as  named  below:--

 Andhra  Pradesh,  Bihar,  Gujarat,
 Haryana,  Jammu  and  =  Kashmir,
 Kerala,  Madhya  Pradesh,  Mahata-
 shtra,  Mysore,  Orissa,  Funyab,
 Rajasthan,  Tripura,  Uttar  Pradesh,
 West  Bengal,  Arunachal  Pradest.,
 Chandigarh,  Delhi,  Goa,  Laccadive
 Minicoy  and  Anindive  Isl  nds  and
 Pondicherry.

 Aia  from  Food  and  Agriculture  Orga-
 nisation  for  development  programme

 3851.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA;  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Food  and  Agriculture
 Organisation  has  offered  assistance  to
 India  for  development  programme
 based  on  a  synthesis  of  social  justice,
 self-reliance  and  economic  growth;
 and

 (b)  if  so,  the  nature  and  extent  of
 assistance  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  $AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P,  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir.  The  Food  and  Agricul-
 ture  Organisation  of  the  United
 Nations  is  an  agency  for  international
 action  to  fight  poverty,  malnutrition
 and  hunger  which  afflict  about  half
 the  people  in  the  world.  The  main
 function  of  the  F.A.O.  is  to  collect,
 analyse,  interpret  and  dessiminate  in-
 formation  relating  to  nutrition,  food
 and  agriculture;  and  to  furgish  suth
 technical  assistance  as  member  Gov-
 ernments  including  India,  may  request.
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 (0)  The  F.A.O,  provides  help  and
 ‘advice  through  its  field  programme.  It
 affords  assistance  to  the  member
 nations  in  the  shape,  inter-alia,  of
 consultants,  fellowship  and  equip-
 ment.  Under  its  World  Food  Pro-

 gramme  (WFP),  jointly  sponsored
 with  the  U.N.,  assistance  is  provided

 DECEMBER  I,  i972
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 in  the  shape  of  food  grains,  skim  milk
 powder,  and  edible  oils  etc.  There
 are  ]  running  projects  assisted  by  the
 WFP  and  the  details  of  the  commo-
 dities  supplied  under  the  said  pro-
 gramme  during  the  year  1971-72  are  as
 follows:

 (In  Metric  Tonnes)

 Wheat  Sorghum  SMP  Veg.  Oil  Butter  oil  Corn  Soya
 (Ghee)  Milk  Maize

 283I0  2020  29037  I233  3400  30  30000

 Assistance  in  the  shape  of  commodities
 only  is  provided  for  specific  approved
 projects  of  economic  development  and
 for  feeding  projects

 Setting  up  an  Institute  for  Research  in
 crop  in  Rajasthan

 3852.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 ‘CULTURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Food  and  Agricultural
 ‘Organisation  has  offered  support  to
 International  Crop  Research  Institute
 ‘set  up  at  Hyderabad;

 (b)  whether  Food  and  Agricultural
 ‘Organisation  offered  help  for  develop-
 ment  of  forests  in  India  and  if  80,
 nature  and  extent  thereof;

 (c)  if  so,  whether  a  Centre  on  the
 lines  of  the  Institute  at  Hyderabad  is

 proposed  to  be  set  up  in  Rajasthan;

 (d)  if  30,  the  main  features  thereof?

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF,  SHER  *SINGH):  (a)  Yes,  Sir.
 The  Food  &  Agricultural  Organisation
 of  the  U.N.O:  is  a  Member  of  the  Con-
 sultative  Group  on  International  ‘Agri-
 cultutal  Résearch  has  offered  support
 to  the  establishment  and  maititenance

 of  International:  Crops  Research  Insti-
 ‘tute  for  the  Semi-Arid  Tropics;  Hyde-
 rabad,

 (b)  to  (d),  The  FAO  in  collabora-
 tion  with  SIDA  (Swedish  International

 “Punjab  has

 Development  Authority)  has  sent  a
 Preparatory  Mission  to  India  in  97l
 to  identify  fields  where  international
 assistance  can  be  especially  useful.  A
 small  interim  Mission  came  to  India
 in  May,  972  and  recommended  that
 a  minimum  of  5  areas  of  40,000  hec-
 tares  each  to  be  identified  where  large-
 scale  afforestation  projects  could  be
 located,  the  details  of  which  would  be
 finalised  by  the  Phase  II  of  the  Mis-
 sion  due  to  arrive  in  [India  in  early,
 1973,

 Ban  on  export  of  Maize  from  Punjab
 and  its  effect  On  price  of  foodgrains

 3853.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 ‘SHARMA:

 SHRI  B.  K.  DASCHOW-
 DHURY:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 the  -Government  of
 banned  the  export  of

 maize  from  the  State;

 (a)  whether

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and
 the  effects  of  such  a  ban-on  prices  of
 foodgrains  in  other  neighbouring
 States;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Gov-
 ernment  to  provide  maize  and  other
 coarse  grdins  to  the  poor’  at  ‘cheaper
 rates?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
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 INISTRY
 OF  AGRICULTURE MINI

 8  P.  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  ban  has  been  imposed  to
 distourage  large  Scale  spetulative  buy-

 ‘ing  by  the  traders  and  to  enable  fro-
 curement  of  maize  by  the  public
 agencies.  No  significant  trend  {n  the
 prices  of  foodgrains  in  the  heighbour-
 ing  States  has  been  noted.

 (c)  The  Central  Government  have
 fixed  the  procurement  and  _  issue
 Prices  of  coarse  grains  for  Central
 stocks  at  reasonable  levels  The  State
 Governments  have  also  been  request-
 ed  to  keep  the  consumer  prices  of
 coarse  graing  issued  through  the  pub-
 he  distribution  system  at  the  same
 levels  as  the  Central  Government  issue
 prices.

 Loan  to  States  for  constructing  houses
 by  Housing  and  Urbah  Development

 Council

 ASAHEB »

 3854.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:  Will*  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Housing  and  Urban
 Development  Couheil  has  sanctioned
 a  sum  for  Caleutta  Metropolitati  Deve-
 lopment  Authority  for  construction  of
 houses  there  dnd,  {f  so,  the  atnount
 sanctioned;

 (b)  whether  there  is  a,  proposal
 under  the  consideration  to  sanction
 Joan  to  other  States  in  the  country
 and,  if  so,  how  much  loan  will  be  sanc-
 tioned  for  the  State  pf  Rajasthan;  and

 (c)  if  not,  the  reason  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HE  AND
 PAMILY  P'

 canna
 IN  THE

 MENISTR  ¥  OF.  W  ath ‘p.  7 ING  (PROF,  9.  *
 7H  bra:

 DHYAYA):  (a)  The  Housing
 and on

 (b)  HUDCO  has  so  far  sanctioned
 loans  totalling  Bs.  4968  lakhs  for  37
 schemes  in  2  States,  including  a  loan
 of  Ra  333  lakhs  to  the  Rajasthan
 Housing  Board.  7

 (c)  Does  not  arise

 Kandla  Port

 3855.  SHRI  है.  V.  BADE:  Will  the
 Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Kandla
 Trust  is  going  in  loss;

 (b)  whether  the  trade  of  hinterland
 is  connected  by  Railway  to  Kandla
 Port;  and

 (९)  how  far  the  Free  Trade  Zone  is
 useful  in  déveloping  the  Kandla  Port?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 AND  ‘TRANSPORT  (SHRI  RAJ
 BAHADUR):  (a)  No,  Sit.  The  acco-
 unts  of  the  Port  for  the  year  97l-72
 closed  with  a  gurplug  of  Rs.  2.58  lakhs.

 (b)  The  hinterland  is  connected  by
 both  metre-gaugé  and  broad-gauge
 systems  of  raitways.

 Port

 (c)  The  imports  and  exports  pass-
 ing  through  Kandla  Port  which  are
 meant  for  industries  in  the  Free  Trade
 Zone  have  not  developed  appreciably

 780  far  to  any  extent  that  would  make
 the  réqutred  fiipact  on  fhe  develop-
 inent'  of  the  Port,

 Development,  Programme  of  Mormugao
 mia?  LY  ¢  Port  :

 3856.  SHRI  8,  फ  BADE:  Will  the
 Minutéer  of  SHIPPING  AND  TRANS-

 PORT  be  pleased  to  state:

 (a)  the  main  features  of
 She

 deve-
 lopment

 programiine
 und  in

 Mormugao  Port  i  :

 (b)  whether  the  Port  Trust
 in  pro’ ive  and

 wee  ry
 (c)  whether  the  private  merchants

 have  got  the  monopoly  of  exporting
 yon,  ére¥

 is  going ot
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 THE  MINISTER’  OF  WARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 AND  ©“  TRANSPORT  ‘(SHRI  RAJ
 BAHADUR):  (a)  The  main  features  of
 the  Mormugao  Port  Development  ‘Pro-
 ject  are:

 WM  Dredging  of  entrance  channel
 to  8  dépth  ‘of.8.7  metres  and
 dredging  of  the  turning  basin
 and  approaches  to  ore  pier  to
 a  depth  of  I3.I0  metres;
 Reclamation  of  approximately
 75  acres  of  land;
 Construction  of  an  ore  pier
 for  berthing  of  60,000  DWT

 (2)

 (3  ~

 ore  carriers  in  the  initial  stage
 with  foundations  suitable  for
 enabling  berthing  of  +1,00,000
 DWT  org  carriers  at  a  later
 stage  by  undertaking  further
 deepening  in  front  of.  berths
 and  in  the  approaches.  Ore
 pier  will  have  a  barge  basin
 with  4  barge  berths;
 Mechanical  ore  handling  plant
 with  rated  loading  capacity  of
 8,000  tonnes  per  hour.  Ore
 handling  plant  complex  in-
 cludes  provision  of.  stackers,

 (4)

 shiploaders,  bucket  wheel  ree
 claimers,  surge  bins,  transfer
 pouses,  barge  ‘unloadera  con-

 -“veyihg  system  etc.;

 (8)  Construction  of  deep  drafted
 oil  berth  adjacent  to  ore  berth
 for  handling  of  mineral.  oil
 traffic;  and

 a  Procirerhent:  Of  Boating  craft
 consisting  ‘mainly  of  a  2500

 Hopper  aunction  Dred-
 १  Nos,  30  ton  Bollard  Pull’.

 Taga  and  १  No,  Grab  Dredger
 of  280  cu,  m.  hopper  capacity
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 (s)  Private  “exporters  havea  pre-

 dominant  share’  in‘  the  fron  ore  ex-
 port  traffic  at  the  Port.  “Mines  and
 Minerals  ‘Trading  Corporation,  a  pub-
 lic  sector:  organisation,  is  also  operat-
 ing  at  the  Port.  Respective  shares  of
 the  Private  exporters  and  the  public
 sector  in  regard  to  the  export  of  iron
 ore  for  the  last  four  years  are  as
 under

 (Figures  in  lakhs  tonnes)

 Private  Public  Tors)
 Secor  Sector  Export

 M.M.T.C.

 1968-69  68.5  0.07  78.22
 1969-70  74.63  6.8  80.82
 1970-71  86.00  9.44  95.44
 ‘1972-73  99.08  6.44  05.52

 Cultivation  of  Sunflower  and  Soyabean

 "3058,  SHRI  GIRIDHAR  GOMAN-
 60:

 SHRI  RAHSHEKHAR  PRA-
 SAD  SINGH

 Will  the  Minister’  of
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Union  Ministry
 are  working  on  a  strategy  for  doubl-
 ing  the  area  under  sun-flower  culti-
 vation  in  the  country;  and

 AGRICUL-

 (b)  If  so,  whether  Union  Govern-
 '  ment  feels  that  cultivation  of  sun-
 "flower  ‘in  the  South  and  Soyabean  .in

 the  NertH:  should  be  encouraged  by
 offering  special  incentives?  aie

 (b)  Net,  surpluses  of  the
 Mortmugio

 RoR  fet
 8872 ca Port  Frust  for  Jast  fotir.  year’

 under:i—

 reese
 tarey Fier)  “8,  Daring
 74,  the  sched  ४  not  ‘only  ‘bé'cén-
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 nued  in  the  above  States  but  also
 extendei  to  other  States  with  a  total
 coverage  target  of  350,000  hectares.
 The  special  incentives  allowed  under
 the  scheme  are:—

 *  (i)  400  per  cent  of  special  staff.

 (ii)  Supply  of  munikit  free  of
 cost  to  the  cultivators  con-
 taining  seed  sufficient  for  [2
 hectare  along  with  seed  dres-
 sers  and  literature  on  pack-
 age  of  practices  for  the  en-
 tire  targetted  area.

 (ui)  Financial  assistance  to  the
 evtent  of  Rs,  300)-  per  hec-
 tare  to  meet  the  cost  of  de-
 monstration,

 Centrally  Sponsored  Scheme  for
 Soyabean  Development  hag  been  sanc-
 tioned  by  the  Government  of  India  in
 the  States  of  Maharashtra,  Madhya
 Pradesh,  Gujarat  and  Uttar  Pradesh
 for  covering  an  area  of  59,000  hectares
 during  ‘1972-73.  It  is  proposed  to
 cover  an  area  of  100,000  hectares  un-
 der  this  scheme  in  these  States  by
 1973-74,  Special  incentives  allowed
 under  the  scheme  are:—

 a)  400  per  cent  cost  of  special
 staff.

 (ii)  25  per  cent  subsidy  on  cost  of
 improved  seeds  subject  to  a
 maximum  of  Rs,  60  per  quin-
 tal.

 (ni)  28  per  cent  subsidy  on  the
 cost  of  plant  protection  che-
 micals  and  hand  operated
 equipment.

 (iv)  Financial  assistance  to  the
 extent  of  Rs.  500  per  hectare
 to  meet  the  cost  of  inputs  for
 laying  out  demonstrations.

 Prohibition  on  Marriages  within  game
 Caste

 3859.  SHRI  M.  RAM  GOPAL
 REDDY:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  the  recently  held  se-
 minar  on  sdcial  reforms  recommend-
 ed  prohibition  of  marriages  within

 the  san.e  caste  by  State  Legislative
 action;  and

 (B)  if  so,  Government's
 thereon?

 reaction

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINSTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  A  Seminar  orga-
 nised  at  Hyderabad  by  tlhe  Govern-
 ment  of  Andhra  Pradesh  on  24th
 September,  972  made  su  h  a  recom-
 mendation.  bd

 (b)  The  Government  has  no  re-
 action.

 Report  of  Urdy  Commnittec

 3860.  SHRI  SAPJOG  PANDEY:
 Will  the  Minister  vf  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  when  the  16  member  Urdu
 Committee  set  up  by  the  Prime  Minis-
 ter  is  likely  to  submit  its  report;  and

 (b)  the  number  of  meetings  this
 Committee  had  so  far  and  the  places
 it  Visited?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 0.  P.  YADAV):  (a)  The  Committee
 for  Promotion  of  Urdu  is  expected  to
 submit  its  report  in  about  six  months
 from  now.

 (b)  The  Committee  has  held  siz
 meetings  so  far—two  at  Delhi,  and
 One  each  in  Bombay,  ,  Hyderabad,
 Lucknow  and  Srinagar.

 Utilisation  of  Money  for  improvement
 of  Harijan  Basties  in  Delhi

 3861.  SHRI  SARJOO  PANDEY:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  fact
 that  Delhi  Administration  did  aol
 utilise  fully  the  funds  for  the  impro-
 vement  of  Harijan  Basti;
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 (b)  whether  some  had
 lapsed;  and

 amounts

 (c)  if  so,  the  amount  thereof  and
 the  steps  taken  against  such  indiffer-
 ence?

 DECEMBER  i],  972
 ——_—
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  PHE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 9.  P.  YADAV):  (a)  to  (०).  The  follow-
 ing  amounts  were  released  to  the
 Municipal  Corporation  of  Delhi  for
 the  improvement  of  Harijan  Basties:

 Unspent  balance  of  previous  years

 c

 Funds  released  (in  lakhs)

 (Rs.  in  lakhs)

 I969-70  I970-7I  I97I-72  Total

 I-50  I2°50  I0-00  15-00  40°00

 The  Corporation  has  so  far  spent  a
 sum  of  Rs.  38.00  lakhs  against  the
 grant  of  Rs.  40.00  lakhs  received  by
 them.  The  remaining  amount  is  ex-
 pected  to  be  utilised  by  the  Corpora-
 tion  during  the  current  financial  year.
 There  will,  therefore,  be  no  unspent
 amount  left.

 So  far  as  the  current  financial  year
 is  concerned,  there  is  a  provisiori  of
 Rs,  45.00  lakhs  for  this  purpose.  Pro-
 grammes  involving  an  expenditure  of
 Rs.  5.00  lakhs  have  been  prepared
 by  the  Delhi  Administration  and  are
 expected  to  be  executed  through.  the
 Municipal  Corporation  of  Delhi.

 ‘Affiliation  of  Indian  National  _Ship-
 Owners  Association  to  International

 Shipowners  Association

 3862:  SHRI  -BHOGENDRA  JHA:
 ‘Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Indian  National  Ship-
 owners’  association  has  been  affiliat-
 ed  to  the  International  _Shipowners’
 Association;  and

 (b)  if  so,.  the.  implications  -thereof
 in  terms  of  benefit  to  India?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  .  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  .  RAJ
 BAHADUR):  (a)  and  (b).  The  Indian

 National  Shipowners  Association  has
 been  approached  by  the  Internaticnal
 Shipowners  Association  to  become  its
 member  and  the  two  Associations  are
 in  touch  with  each  other’  for  this
 purpose.

 Rise  in  Construction  cost  of  Houses  in
 Delhi  and  other  Urban  Areas

 3863.  SHRI  Y.  ESWARA  REDDY.
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  cost  of  construction
 for  housing  has  gone  up  enormousiy
 in  Delhi  and  other  urban  areas;

 (b)  ‘whether  the  Housing  and  Urban
 Development  Corporation  has  decided
 to  take  certain  steps  in  order  to  reduce
 the  cost;  and

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  there-
 of?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE.  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF,  D.  P.  CHATTOPA-

 .DHYAYA):  (a)  Yes,  However,  in-
 crease  in  the  prices  of  building  mate-

 ‘rials  has  generaliy  followed  the  trend
 of  rise  in  prices  of  other  commodi-
 ties

 (b)  and  (c).  The  following  steps
 have  been  taken  by  HUDCO  to  secura
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 redustion  in  the  odst  of  construction
 of  houses:

 (t)  A  Research  and  Development
 Committee  comprising  of  re-
 nowned  efigineers  and  archi-
 tects  both  from  the  Public
 and  Private  Sectors  has  been
 established.

 (2)  Liaison  is  maintained  with
 various  building  research  or-
 ganisations  in  the  country  as
 well  as  abroad  in  order  to
 collect  and  disseminate  infor-
 mation  in  regard  to  the  latest
 developments  in  construction
 techniques  and  _  substitute
 cheiper  materials

 (3)  National  Industrial  Develoup-
 ment  Corporation  have  been
 entrusted  with  the  job  of
 preparing  a  Techno-economic
 study  for  the  manufacture  of
 Clay  Bonded  Fly  Ash  Bricks.

 {4)  Teay-outs,  designs  and  specifi-
 cations  of  the  schemes  are
 thoroughly  examined  and
 whenever  possible  modifica-
 tions  suggested  to  provide
 better  and  cheaper  houses  b-
 fore  sanctioning  a  loan  .  for
 the:  scheme  to  the  State  con-
 cerned.

 (5)  In  avder.to  augment  the  sup-
 ply;  of  crucial  building  con-
 struction  material,  applica-
 tions’  are  entertained  for  the
 eanetion.  of  loans  for  the.  es-

 द  tablishment/exparision  of
 building  construction  .mate-

 +  rial  industries.  In  this  direc-
 tion,  a  beginning  bas  been

 nmade  by  .  sanctioning  two
 schemes.  for  the  manufacture
 of  briekg  and  another  for  a
 Woodwoeking  Unit.

 Inceme  frem  Crop  Predustion
 8864.  SHRI  Y.  ESWARA  REDDY:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  income  arising  from
 crop  production  in  agriculture  for  the
 last  three  years;  and

 (b)  Government’s  reection  thereon?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  and
 (b).  Separate  estimates  gf  total  income
 arismg  from  crop  production  in  agri-
 culture  are  not  available.  However,
 the  following  table  shows  the  net
 domestic  product  from  agriculture,  in-
 cluding  ancillary  agtivities  like  animal
 husbendary  andi  dairying,  at  ‘factor
 cost  for  the  latest  three  years  1967-68
 to  ‘1969-70,  for  which  this  information
 ig  available.
 NET  DOMESTIC  PRODUCT  FROM

 AGRICULTURE

 (at  factor  cost)

 (Rs,  crores)

 Year  at  current  at  1960-61
 prices  prices

 1967-68"  74569  793
 1968.69"  48859  7I85
 969-70°  4905  7339

 Notes:
 4gcieulture  includes  (i),  growing  of

 field  crops,  fruits  nuts-seeds. and,  yege-
 tables,  {ii)  tea,  :  coffee  and  ,  rubber
 plantations,  (iii)..growing.  of..trees  on
 farm  yards  and  village  common  lands,
 Liv)  agrlenltural  and  horticultural  ser-
 vices  on.a,fee  or  contact  basis  such
 as  harvesting,  baling.  and  threshing,
 husking  and  shelling,  t  preparation  of
 tobacco  for.  marketing,  pest  destroy-
 ing.and  spraying  ,  pruning,  picking,
 packing  and  ..operating  _  ..irriggtion
 systems  including  those  operated.  by
 government,  (v)  rental  income  ‘from

 "Provisional
 The  income  from  agriculture  varies

 alia,  upon  variations  in  production.
 from  year  to  year  depending  inter
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 farm  buil@ing  and  farm  machmery  and
 anterest  on  agricultural  debt,  (wa)
 breeding  and  rearing  of  animals  and
 poultry  including  private  veterinary
 services,  (vin)  production  of  milk  and
 milk  products,  (viii)  slaughtering  pre-
 paration  ang  dressing  of  meat,  (ix)
 production  of  raw  hides  and  skins,
 eggs  raw  wool,  honey  and  silk  worm
 cocoons  and  (x)  hunting  and  trapp-
 ing

 Books  from  Libraries  m  Nehru  Memo-
 rial  Museum  and  Library

 3865  SHRI  Y  ESWARA  REDDY
 Will  the  Minister  sf  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  m  the  Nehru  Memorial
 Museum  and  Library,  theie  are  books
 from  other  Libraries  lke  Sapru
 House,  and  Kash)  Vidyapeeth,  and

 (b)  ४  so,  whether  these  books  were
 bicught  on  loan  or  donated  to  Nehru
 Memorial  Museum  and  Library?

 THE  DEPUTY  MliwisTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPART-
 MENT  OF  CULTURE  (SHRI  7  P
 YADAV)  (a)  and  (b)  Gifts  of  books
 etc  have  been  obtained  by  the  Nehru
 Memorial  Museum  and  Library  from
 some  institutaons  and  mdividuals  No
 books  have  been  donated  elther  by
 the  Sapru  House  Library  or  the  Kashi
 Vidyapeeth  Library

 As  ig  the  common  prattite,  Nehru
 Memorial  Museum  and  Library  also
 cccasionally  borrows  books  from/loans
 hooks  to  other  branes  on  infer-
 library  Idan  basis  A  few  books  have
 thus  been  received  by  the  Library
 from  the  Saptu
 loan.  The
 which  aré  Worrowed  for  the  conveni-
 ence  of  scholars,  is  always  small.

 DECEMBER  11,  072  Written  Answers  r80

 Second  Shift  in  Maulana  Asad  Medical
 College,  New  Delhi

 3866  SHRI  ५  ESWARA  REDDY
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  had  indi-
 cated  on  the  25th  August,  972  to  the
 President  of  Delhi  Parents’  Associa-
 tion  that  his  Ministry  agrees  in  prin-
 ciple  to  a  second  shift  7  the  Maulana
 Azad  Medical  College,  New  Delhi,

 (b)  whether  the  Delh:  Admunistra-
 tion  and  the  Vice-Chancellor  and  Delhi
 University  also  agreed  with  this  pro~
 posal,  and

 (c)  xf  s0  why  no  steps  have  been
 taken  to  have  second  shift  and  give
 admission  to  83  pre-medical  students?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  AND  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (PROF  D  P  CHATTOPADHYAYA
 (a)  Some  representatives  of  the
 Delhi  Parents’  Association  met  the
 Health  Minister  on  24th  August,  972
 to  discuss  the  question  of  admission  to
 the  MBBS  course  of  pre-medical
 first  division  students  of  Delhi:  Um-
 versity  During  the  discussion  the
 issue  of  a  second  sift  in  Maulana
 Azad  Medical  College,  New  Delhi  was
 also  discussed  The  Minister  told  the
 representatives  of  the  Association  that
 he  agreed  in  principle  to  a  second
 shift  in  the  Maulana  Azad  Medical
 College  provided  the  Academic  Coun-
 cil  of  the  Delb{  University  first  cleared
 it  from  the  point  of  view  of  academic
 feastiility  and  the  Delhi  Adminstra-
 tion  trom  the  point  of  view  of  admi-
 nistrative  practicability.  He  also  in-
 dictated  that  the  matter  would  have  to
 be  taken

 »
 with  the  Pignning  Com-

 mission  and  the  Finance  ‘Ministry  but
 only  efter  the  recommendations  of  the
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 Academic  Council  of  the  Delhi  Admi-
 nistration  were  received.

 (0)  The  matter  wag  taken  up  by  the
 Health  Ministry  with  Delhi  Univer-
 sity  and  the  Delhi  Administration.  No
 vecommendation  of  the  Acaremic  Co-
 uncil  of  the  Delhi  University  was  re-
 ceived  by  this  Ministry.  However,
 the  Vice-Chancellor,  in  his  letter  dated
 the  lst  September,  972  addressed  to
 the  Chief  Executive  Councillor  of  Delhi
 Administration  of  which  a  copy  was
 endorsed  to  this  Ministry  stated  that
 he  would  be  able  to  accept  any  one  of
 the  following  arrangements:—

 aL  Starting  of  a  new  medical
 college,

 2.  Starting  of  second  shift  in
 Maulana  Azad  Medical  Col-
 lege;  and

 3  To  distribute  these  students
 among  the  four  medical  col-
 leges  in  Delhi  including  All
 India  Institute  of  Medical
 Sciences,

 The  Delhi  Administration,  in  their
 letter  dated  6th  September,  972  did
 not  specifically  state  whether  they
 agreed  with  the  proposal  of  starting  a
 second  shift  in  the  Maulana  Azad
 Medical  College,  New  Delhi.  It,
 however,  communicated  to  this  Minis-
 try  the  resolution  passed  by  the  Exe-
 cutive  Council  of  Dethi  Administration
 On  30-8-1972  on  the  genera]  question
 of  admission  of  first  division  pre-
 medical  students.  The  resolution  as

 communicated  to  the  Health  Ministry,
 is  produced  below:—

 “The  question  of  admission  of  the
 First  Division  pre-medical  students
 was  considered  by  the  Executive
 Council,  The  Executive  Council
 keenly  felt  that  the  admission  of
 these  students  be  arranged  as  be
 possible  subject  to  the  concurrence
 of  the  Academic  Council  which  is
 already  seized  of  the  matter.  Re-
 commendation  to  this  effect  be
 made  to  the  Health  Ministry.”

 Maulana  Azad  Medical  College  is
 under  the  administrative  control  of
 the  Delhi  Administration.  The  reso-
 Jution  as  quoted  above  did  not  speci-

 fically  say  whether  a  second  shift  at
 this  college  was  possible  or  not.

 (c)  Does  not  urtve.

 Arbitrary  closure  of  Directorate  and
 Regional  Offices  of  National  Fitness

 Cores

 3867.  SHRI  PHOOL  CHAND
 VERMA:  Wil!  the  Minister  of  EDU-
 CATION  AND  SOCIAL  WELFARE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  employees  of  Na-
 tional  Fitness  Corps  are  facing  innu-
 merable  hardships  consequent  upon
 the  arbitrary  closure  of  the  Directorate
 and  the  Regional  Offices;  and

 (b)  the  action  Ministry  proposes  to
 take  to  overcome  the  difficulty  that  has
 been  caused  to  the  employees?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  and  (b).  With
 the  liberalisation  of  the  terms  of  trans-
 fer  communicated  to  the  State  Gov-
 ernments  on  23-5-72,  whereby  the
 Central  Government  agreed  to  meet
 the  expenditure  on  the  pay  and  allow-
 ances  of  the  instructors  absorbed  by
 the  States  if  necessary  for  so  long  as
 they  remain  in  service,  it  was  expect-
 ed  that  the  State  Governments  would
 take  over  the  instructors  soon.  Hence
 only  a  fraction  of  the  administrative
 staff  previously  available  was  sanc-
 tioned  for  carrying  out.the  residuary
 administrative  functions  for  the  NFC
 employees  after  30-6-72.  As  there  was
 delay  in  the  take  over  of  the  instruc-
 tors  by  some  States,  it  was  difficult  for
 the  available  staff  to  attend  to  all  ad-
 ministrative  functiong  in  time.  The
 main  type  of  hardships  that  have  come
 to  the  Ministry’s  notice  is  delay  in  the
 drawal  of  annual  increments  and  set-
 tlement  of  requests  for  advances  and
 medical  reimbursement.  However,  by
 utilising  the  services  of  supervisory
 instructional  staff  these  ‘matters  are
 being  attended  to.
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 Declaration  of  Quasi-Permanency  to
 employees  of  National  Fitness  Corps.

 3868.  SHRI  PHOOL  CHAND
 VERMA:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION  AND  SOCIAL  WELFARE
 be  pleased  to  sfate:

 (a)  whether  his  Ministry  had  refus-
 ed  to  declare  certain  employees  of
 National  Fitness  Corps  as  Quasi-per-
 manent  employees  though  they  fulfil
 all  the  conditions;

 (b)  if  so,  the  reason  for
 such  Quasi-Permanent
 and

 refusing
 declaration;

 (c)  the  total  nimber  of  employees
 who  have  not  been’  declared  quasi-
 permanent  with  reasons  thereto  and
 what  action  his  Ministry  propose  to
 declare  eligible  employees  as  quasi-
 permanent?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (९)  The  information  is  being  col-
 lected  and  will  be  laid  on  the  table  of
 the  House.

 दिल्‍ली  के  नजफगढ़  कस्बे  के  लिए  अस्पताल

 3869.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह
 बताने  की  कपी  करेंगे  कि  :

 (कह)  दिल्‍ली  क्षेत्र  के  नजफगढ़  कस्बे  तथा

 उसके  ब्लाक  के  गांवों  के  लिये  कोई  अस्पताल

 नहीं  है  हालांकि  वहां  कि  जिसे  गया  एक  अथवा

 डेढ़  लाख  की  |  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  क्षेत्र  में  अस्पताल

 कब  तक  खूल  जायेगा  ;  और

 *
 (ग)  दस  बार  में अब  तक  क्‍या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय)  :

 (क)  जी  हां।

 (ख)  सौर  (ग).  नजफगढ़  के  मौजूदा
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ा  कर  उसे
 25  पलंगों  वाला  एक  छोटा  अस्पताल  बना

 देने  का  प्रस्ताव  विचारधीन  है।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  हरिजन  विद्यार्थी

 3870.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्‍या

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  क्रोध  करेंगे  कि  :

 (%)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  समय

 देश  में  कितने  केन्द्रीय  विद्यालय  चलाये  जा

 रहे  हैं  ग्रोवर  इन  स्कूलों  में  हरिजन  विद्यार्थियों

 की  प्रतिशतता  क्‍या  है  ;

 (ख)  मध्य  प्रदेश  तथा  दिल्‍ली  में  इन

 विद्यालयों  में  कुल  कितने  हरिजन  विद्यार्थी

 हैं,  और

 (ग)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  हरिजन
 विद्याथियों  को  दाखिला  देने  में  अनेक  अनिल-

 मिततायें  बरती  गई  हैं  और  यदि  हां,  तो  इस

 बारे  में  कितनी  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ।

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में

 तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (श्री  डी०  पी०

 यादव)  :  (क)  इस  समय,  देश  के  केन्द्रीय

 विद्यालयों  की  कुल  संख्या  56,  है,  जिनमें

 छात्रों  की  कुल  संख्या  106028  है  तथा  इन

 विद्यालयों  में  हरिजन  छात्रों  की  प्रतिशतता

 2.i4  है

 (ख)  मध्य  प्रदेश,  तथा  दिल्ली  के

 विद्यालयों  में  हरिजन  छात्रों  की  कुल  संख्या

 क्रमशः  278  तथा  43  है  t
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 (a)  इस  प्रकार  कौ  भनियमितेता  के
 बारे  में  कोई  रिपोर्ट नही  मिली  हैं  -  भंसूछूचित
 जांति/धनुसृचित  ख़ादिम  जाति  के  दांतों
 फो  दाखिला  न  दिए  जाने  के  कुछ  मामलें
 संगठन  के  ध्यान  में  लाए  गएं  ये,  जीने  कौ  यही
 चित  जाच  की  गई  थी  t

 Private  Correspondence  Course  for
 LaW  Degree

 3871.  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  whether  Delhi  School  of  Corres-
 pondence  courses  propose  to  start  the
 LL.B.  Course  from  19787,

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROP  S.  NURUL  HASAN):  No

 such  proposal  is  under  consideration
 of  the  University

 Constfustion  of  Hospital  in  ‘Trans-
 tiinuna  aréa  of  Dethi

 3872  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleaseq  to
 state:

 (४)  whether  the  condition  of  the
 Hospitals  of  Trans-Yamuna_  area
 (Delhi)  is  very  poor  and  the  medi-
 cines  are  not  supplied  to  kctual  needy
 persons;  and

 (b)  if  80,  the  measures  taken  in  this
 regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 NISTR  HEALTH  AND

 Esai
 bLANNING  AND  IN  THE

 WORKS  AND
 HOUSING  (PROF,  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  The  Shahdara

 Ajeneral  Hospital,  Civil  Bayite  Shah-
 Home  Shah-

 ate  run  by  the  Municipal  Cor-
 of  Delhi,  All  these

 poration  supply  the  necéséary  medi-
 eines  to  all  the  patients  free  of  cost

 Their  condition  also  cannot  be  said  to
 be  poor  The  Delhi  Administration
 Tuns  the  hospital  for  Mental  Diseases
 at  Shahdara.  In  this  case  also  there
 are  no  complaints  of  its  being  poor
 ih  condition  of  regarding  non-supply
 of  medicines  to  actual  neédy  persons.

 (b)  Does  not  arise.

 Cénstraction  Work  of  Suitewdiya
 Sovahk,  New  Delhi

 38738  KUMARI  KAMLA  *  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  construction  work
 of  Sansadiya  Soudha,  New  Delhi  is
 bemg  done  within  its  scheduled  time
 or  it  has  been  delayed;  and

 (b)  the  time  whey  this  building
 will  be  ready?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  Pp.  CHATTOPA-
 DHYAYA)  (a)  and  (b).  The  work

 as  behing  schedule  and  from  the  pre-
 sent  indicationg  it  is  expected  to  be
 cothpleted  by  the  end  of  the  4978  only.
 Howevér,  effotts  are  being  made  to
 complete  the  work  ag  early  as  909०
 ble.

 Cost  of  Medicines  Supplied  to  Bangia-
 desh  Refugees

 $874,  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state  the  total  cost  of  tnedicinds  sup-
 plied  to  the  Bangladesh  refugees  in
 India  till  30th  November,  1972,

 THE,  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-

 mig
 (PROF.  9.  P.  CHATOPA-

 YAYA):  We.  9,36,57.446.00  approxi,
 thately  which  fricludes  Rs.  61428877
 (Approximately)  notional  cost  of
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 stocks  received  from  International
 sources,

 Permission  to  Retired  Rallway  Pen-
 sioners  to  Avail  of  C.G.HS.  Facility

 $875.  KUMAR]  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Central  Government
 pensioners  are  allowed  to  avail  of
 C.G.H.S.  Scheme  as  announced  on  the
 9th  July,  1971;

 (b)  why  the  Zona]  railway  em-
 ployees  who  are  living  far  from  Rail-
 way  Dispensary  are  not  allowed  these
 facilities;  and

 (c)  whether  Centre  propose  to  allow
 these  pensioners  to  make  use  of  these
 facility  of  C.G.H.S.?

 THE  MINISTER  OF  STATE
 IN  THE  MINISTRY  OF  HEALTH
 AND  FAMILY  PLANNING  AND  IN
 THE  MINISTRY  OF  WORKS  AND
 HOUSING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  The  C.G.HS.  facili-
 ties  have  been  extended  to  Central
 Government  Civil  Pensioners  residing
 at  Delhi/New  Delhi  in  the  areas  cov-
 eréd  under  the  Scheme  with  effect
 from  ist  July,  1965,  These  facilities
 have  been  extended  to  all  Civil  Cen-
 tral  Government  Pensioners  including
 family  pensioners  who  are  willing  to
 avail  of  such  facilities  irresepctive  of
 their  amount  of  pension.

 (b)  The  C.G.H.S,  facilities  have  not
 been  extended  to  Zonal  Railways  Em-
 ployees  aa  they  are  entitled  to  the
 medical  facilities  from  the  Railway
 Hospitals/Dispensaries  after  their  re-
 tirement.

 (c)  There  is  no  proposal  under  son-
 sideration  of  the  Government  to  pro-
 vide  medical  facilities  under  C.G.HLS.
 to  the  Railway  Pensioners,  ’

 Supply  of  Fertilisers  to  Mywore

 _  3878,  SHRI  5.  ४,  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 द
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 (a)  the  extent  to  which  fertilisers
 have  peert  supplied  by  Central  Gov-
 ernment  to  Mysore  State  to  meet  the
 requirements  of  the  State  during  cur-
 rent  year;  ang

 (b)  the  arrangements  made  by  Gov-
 ernment  to  rush  fertilizers  from  Man-
 galore  harbour  to  Mandya  district  in
 view  of  acute  shortage  of  chemical
 ‘manures?

 ‘

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  Mysore  State  was  supplied  20,432
 tonnes  of  N  and  786  tonnes  of  P  from
 the  Central  Fertilizer  Pool  during  the
 period  April,  972  to  November,  1972.
 Further  supplies  to  meet  the  require-
 ments  of  the  State  would  be  made
 during  the  remaining  months  of  the
 current  year.

 (b)  Pool  fertilizers  are  supplied  by
 the  supplying  units  of  the  Pool
 to  the  State  Governments  in  805
 cordance  with  the  despatch  instruc-
 tions  received  from  the  latter  indi-
 cating  consignee  particulars  etc.  On
 receipt,  of  these  particulars,  supplies
 of  Pool  fertilizer  are  arranged  from
 different  ports  or  depots.  It  may  be
 added  that  supplies  of  Pool  fertiliser
 to  Mysore  State  are  being  made  from
 several  ports  like  Madras,  Mangalore,
 Goa,  Tuticorin  Pondicherry.  The  in-
 ternal  distribution  of  fertilizer  in  the
 State  including  any  special  priority  to
 be  observed  in  despatches  to  a  parti-
 cular  district,  is  to  be  decided  purely
 by  the  State  Government.

 Spray  of  Urea  Fertiliser  on  Kharif
 Crop  in  ‘Tribal  Development  Biocks

 3877.  SHRI  G,  ¥.  KRISHNAN,  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Government
 have  assisted  the  State  Governments
 for  spraying  Urea  Fertiliser  under  the

 Crop  of  Paddy,  Jawsr,  Maize
 ete.  in  the  Triba}  Development  Blocks;

 and
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 <b)  if  so,  the  facts  thereof?  (=)  सरकारी  कर्मचारी  उन  स्थानों
 पर  या  उन  के  निकट  के  स्थानों  पर  रहते
 हैं  जहां  उन  के  कार्यालय  स्थित  हैं  जिनमें

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI

 SNNABAHES
 ९.  SHINDE):  (a)  No,  2  काम  करते  हैं  i

 (b)  Does  not  arise.  (7)  और  (घ).  फिलहाल  सामान्य

 पूल  वास  दिल्ली,  शिमला,  फरीदाबाद,

 कोई  परों  तवा  कस्बों  से  मकानों  के  निर्माण  चण्डीगढ़,
 बम्बई,  कलकत्ता,  नागपुर,  तथा

 हेतु  सरकारी  कर्मचारियों  को  चिड़िया
 मद्रास  में  उपलब्ध  है  ।  भोपाल,  भ्रहमदाबाद,

 सहायता
 श्रीनगर,  गांधी  नगर,  पूना  तदा  जयपुर
 में  सामान्य  पूल  वास  के  निर्माण  के  लिए

 3878.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय :  ग्रनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  परन्तु  इन  स्थानों
 क्या  निर्माण  और  झावास  मंत्री  यह  बताने.  पर  रिहायशी  वास  का  निर्माण  करने  के
 की  #पा  करेंगे  कि  :  बारे  में  सरकार  द्वारा  अभी  कोई  निर्णय

 (क)  छोटे  नगरों  तथा  कस्बों  में  नहीं  लिया  गया  है  1

 मकान  बनाने  हेतु  सरकार  के  कर्मचारियों
 का  वित्तीय  सहायता  देने  का  कोई  प्रावधान
 नहीं  है;

 (ख)  क्या  काफी  संख्या  में  सरकारी
 कमेंचारी  छोटे  नगर  तथा  कस्बों  में  रहते  है
 और  श्रीवास  समस्या  के  बारे  मे  उनको  भारी
 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है;

 (ग)  क्या  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा
 इस  झोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है;
 ओर

 (घ)  यदि  हा,  तो  इस  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है?

 स्वास्थ्य  पौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (डा०  डी०  पी०  चटोपाध्याय)  :

 क)  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  भारत
 मे  किसी  भी  स्थान  पर  मकान  के

 निर्माणार्थ  या  बने  बनाये  फलैट  था  मकान
 खरीदने  क ेलिए  भवन  निर्माण  झप्रिम  लेने
 के  पात्र  हैं।  तथापि,  बने  बनाये  फू नेट  या
 मकान  केवल  सरकार  से  या  सरकारी  भ्रभिकरणों
 से  या  पंजीकृत  सहकारी  समितियों  से

 डी  खरीदे  जा  सकते  हैं।

 दालों  के  उत्पादन  में  कभी

 3879.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :

 क्या  शचि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 (क)  क्या  गत  दो  वर्षों  में  दालों  के
 उत्पादन  में  भारी  कमी  हुई  है  ;

 (ख)  यदि  हा,  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं;  और

 (गे)  गत  दो  वर्षों  में  दालो  के  उत्पादन
 में  किस  हद  तक  कमी  हुई  और
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  कया

 कार्यवाही  की  है  अथवा  करने.  का  विचार

 है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ओ  झच्या-
 साहिब पी  ०  शिन्दे)  :  (क)  जो  नहीं।  वर्ष

 1969-70  की  तुलना  में  वर्ष  1970-71
 में  दालों  के  उत्पादन  में  कुछ  बृद्धि  हुई  भौर

 वर्ष  971-72  में  गिरावट  भाई  ।

 (ख)  गत  तई  उत्पादन  में  कमी

 कुछ  तो  क्षेत्र में  कमी  होने  के  का  रण  कौर  कुछ
 उत्पादकता  _में  गिरावट  भाने  के  कारण
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 हुई  ।  उत्पादन  में  ग्रिराक्षट  जाने के  मुख्य
 कारण  ये  हैं  कि  दालें  वर्षा  सीमित  क्षेत्रो
 में  ,  जहा  उचित  प्रदत्त  नहीं  होता,  उगाई
 जा  रही  है  भौर  दालो  मे  ऐसी  प्रचलित  उत्पादन-
 शील  किस्म,  जिनके  लिए  उर्वरक  प्र नकुल
 होता  है,  विकसित  नहीं  की  गई  हैं  ।

 (ग)  दिलो  का  उत्पादन  वर्ष  969-
 70  में 116  9  लाख  मीटर  टन  हुमा,

 जो  कि  ब  970-7  से  उससे  कुछ  बढ़-
 कर  iI8.i  we  मीटरी  टन  हो  गया,

 किन्तु  वर्ष  i97I-72  से  घटकर  0  5

 लाख  मोटरी  टन  हो  गया।  दालों

 के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  भारत
 सरकार  ने  खरीफ  1972=73  से  36  लाख

 ०  को  लागत  से  एक  केन्द्र  द्वारा  आयोजित
 योजना  शुरू  की  है  जो  चौथी  योजना  मे

 ही  कार्याऩ्वित  की  जानी  है  |  इस  कार्य-
 क्रम  में  प्रदर्शन,  प्रल्पफालीन  बीज  सिद्धांत
 तथा  दिलो  की  उन्नत  किस्म  के  लिए
 आधिक  सहायता,  विभिन्न  राज्यो  मे  दिलो
 की  खेती  मे  राइजोवियम  कल्चर  तथा
 वनस्पति  रक्षण  रसायनों  का  प्रयोग
 शामिल  है  at

 कपास  की  प्रति  एकड़  उपज  में  कमी

 3880.  ढा०  लक्भीमाशनण  पांडेय  :
 क्या  1... 4  मंत्री  यह  बताने  क्रि  कृपा  करेंगे
 कि

 (क)  महाराष्ट्र,  गुजरात  औैर
 मध्य  प्रदेश मे  कपास  का  भ्रौसतन  प्रति
 एकड  उत्पादन  कितना  है  ,

 (ल)  का  कपास  के  उत्पादन  में
 कमी  हुई  हैऔर  क्या इस  त्च्य  के  कारण
 कि  पन्त  दो  चों  मे  कपास  उत्पादकों को
 उनके  द्वारा  उगाई  गई  कपास  का  मूल्य  नहीं
 मिला  _  कपास  के  उत्पादन में  दौर  कमी

 होने  कौ  संभावना है है  ,  बर

 (ग)  दि  हां,  तो  इंस  बारे  मे  सरकार
 क्या  कार्यकारी  की  है  ?

 कृषि  भेंब्रालय  में  राज्य  मंत्री  (६
 अध् णा साहिद पो  )  )  :  (क)  नीचे
 दी।  गई  तालिका  में  महाराष्ट्र,
 गुजरात  शौर  मध्य  प्रदेश  में  वर्ष
 97—72  में  कपास  (निद  का  औसत

 प्रति  हेक्टर  उत्पादन  दिखाया  गया  है  ।
 .

 प्रति  हेक्टर  उत्पादन राज्य

 (किलो  ग्रामों  मे  )

 महाराष्ट्र  69

 गुजरात  222

 मध्य  प्रदेश  92

 ख)  शरीर  (7)  प्रतिकूल  मौसम
 के  कारण  देश  में  कपास  का  उत्पादन  7969-—
 70%  52  55  लाख  साठ  से  घटकर  970—
 7.  में  44  99  लाख  गाद  हो  गया  था।

 किन्तु  1971-72  में  65  26  लाख'  साठ
 के  उत्पादन  से  एक  नया  रिकार्ड  कायम

 हुआ  ।  वर्ष  1972-73  के  उत्पादन  के

 अनुमान  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  q  वर्ष

 1970-71  में  कपास  का  मूल्य  काफी
 बढ़े  गया  था।  किन्तु  i97I-72  में
 कपास  के  रिकार्ड  उत्पादन  के  फलस्वरूप

 मूल्यों  मैं  कुछ  कमी  हुईं।  इसके  लिए  कई
 उपाय  किए  गए  थे  जिन  में  ऋण  तीक्ष्ण
 ने  ढील,  मिलो  द्वारा  भंडारण  की  सीमा

 समाप्त  करता  और  भारतीय  कपास
 निगम  द्वारा  कपास  खरीदने  की  काररवाईयां

 शामिल  श्री  i  इसके  अतिरिक्त  देश  से

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 विशेष  प्रयत्न  किए  गए  ज  रहे  है  ।
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 Enhancement  of  Boarding  Grants  to

 Bchedtledg  Castes  and  Scheduled  Tribes

 388l.  SHRI  Pp,  NARASIMHA
 REDDY:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  the  steep
 Tite  in  the  prices  of  essential  commo-
 dities,  Government  proposes  to  arrange
 with  the  State  Governments  to  en-
 hance  suitably  the  boarding  grants  to
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  students;  and

 (b)  what  other  steps  are  comtem-
 plated  to  relieve  the  hardship  in  this
 regard?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 9,  P.  YADAV):  (a)  and  (b).  So  far
 as  post-matric  scholarships  are  con~
 cerned,  the  rate  of  maintenance  charges
 has  been  increased  by  50  per  cent  for
 meritorious  students,  i.e,  those  who
 secure  at  least  60  per  cent  marks  in
 their  final  examination.  The  question
 of  increasing  the  rates  in  respect  of
 other  scholarship  holders  is  under
 active  consideration.

 As  regards  boarding  grants  for  pre-
 matric  education  this  is  a  matter
 which  is  to  be  decided  by  the  State
 Governments  keeping  in  view  their
 financial  resources.  However,  the
 State  Governments  are  being  addressed
 in  this  regard.
 ae

 Literacy  ameng  Various  Castes

 3882,  SHRI  B.  V.  NAIK:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND  80-
 CIAL  WELFARE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  studies  have  been
 carried  out  about  the  impact  of  literacy
 among  the  various  castes  In  India;

 0b)  whether  the  findings  of  such
 wtadie,  are  available;  and

 (९)  if  so,  what  are  they?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  to  (c).  Statistics
 of  literacy  according  to  caste  are  not
 available  after  1981,  except  in  the
 case  of  scheduleg  castes.  They  gene-,
 rally  indicate  that,  by  and  large,  the
 percentage  of  literacy  in  a  casteg  cor-
 relates  with  the  degree  of  its  progress
 i.e.  a  caste  with  a  higher  percentage  of
 literacy  is  ordinarily  more  advanced,

 e
 Literacy  also  stows  a  correlation

 with  productivity,  e.g.  literate  farmers
 as  8  group  use  more  fertilizers  and
 are  more  progressive.

 Panchayats  entrusted  with  work  of
 economic  development

 3883.  SHRI  B.  दल  NAIK:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  distinguishing  features  bet-
 ween  ६  Town  Municipality  and  Village
 Panchayat;

 (b)  whether  there  is  any  justifica-
 tion  for  entrusting  the  Panchayats
 with  the  work  of  economic  develop-
 ment;  and

 (c)  if  answer  to  above  be  in  the
 affirmative,  why  this  should  be  denied
 to  the  Town  Municipalities?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF  DD.  P..,  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  to  (०).  The  requi-
 site  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Minimum  land  holding  for  Scheduled
 Castes

 3884.  SHRI  B.  V.  NAIK:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been
 drawn  td  the  report  of  the  ‘Commis-
 sidner  for  Scheduled  Castes  and  Sthe-
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 duled  Tribes  for  the  year  ‘1969-70,
 wherein  in  paragraphs  .87  and  1.58,
 a  scale  for  minimum  holding  of  land
 for  Scheduled  Castes  has  been  recom-
 mended  to  avoid  its  further  fragmen-
 tation;  and

 (b)  if  so,  his  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  Yes,
 Sir,  The  report  in  paragraph  .57
 under  reference  observes;  “we  have
 already  fixed  a  maximum  for  the
 holding  of  land  in  different  States.
 Why  can  there  be  no  scale  of  minimum
 holding  at  the  same  time?”

 (b)  The  Government  of  India  has
 been  encouraging  consolidation  of
 holdings;  remarkable  succesg  in  this
 has  already  been  achieved  in  certain
 Parts  of  the  country.  Some  State  laws
 also  prohibit  fragmentation  of  hold-
 ings  beyond  a  given  limit.  Ag  the
 report  itself  says,  following  a  policy
 of  preventing  further  fragmentation
 may  require  that  a  large  number  of
 people  who  subsist  on  agriculture
 today  will  have  to  be  taken  away  to
 eccupations  other  than  agriculture,
 which  is  not  an  easy  test  in  8  country
 hike  ours.

 Funds  for  Tribal  Welfare  to  Madhya
 Pradesh  and  Maharashira

 3885.  SHRI  RANABAHADUR
 SINGH:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  actual  Central  allocation  of
 funds  for  Tribal  Welfare  to  the  State
 of  Madhya  Pradesh  and  to  that  of
 Maharashtra  for  the  last  three  years;

 (b)  the  total  tribal  population  of
 Madhya  Pradesh  and  that  of  Maha-
 rashtra;  and

 (c)  what  steps  are  contemplated  to
 help  the  tribals  of  Madhya  Pradesh
 to  eaétch  up  with  the  rest  of  the  coun-
 try  in  social  and  econotnic  fields?
 *

 MH  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
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 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)

 Year  Madhya  Maharashtra
 Pradesh

 (Rs,  in  lakhs)

 1969-70  202.0  68.4
 ‘1970-71  55.40  59.20
 1971-72,  =  60.8  64.70

 (b)  Madhya  Pradesh  8,387,403  As
 Maharashtra  2,954,249  per

 Consus.

 (c)  Apart  from  the  continuing
 schemes  like  Post-matric  Scholarships,
 Girls’  Hostels,  Pre-examination  Train-
 ing,  Tribal  Development  Blocks,  Co-
 operation  and  Tribal  Research  taken
 up  under  the  Central  Sector  of  the
 Backward  Classes  Plan,  two  Tribal
 Development  Projects  have  been  sanc-
 tioned  by  the  Ministry  of  Agriculture
 for  the  economic  Development  of
 Scheduled  Tribes  in  Madhya  Pradesh.
 These  two  projects  are  located  at
 Dantewada  and  Kontatehsils  of  Bastar
 District.

 Selection  of  students  for  rural  scho-
 larships  for  Modern  schools

 3886.  SHRI  RANABAHADUR
 SINGH:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have
 selected  rural  students  for  the  three-
 year  rural  scholarships  for  the  Modern
 schools  in  class  IX;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  such  stu-
 dents  selacted  from  Madhya  Pradesh
 during  this  year?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 9.  P.  YADAV):  (७)  end  (by.  Under
 the  scheme  of  National  Scholarships  at
 the  Secondary  stage  for  Talented
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 Children  from  Rural  Areas,  10,000
 scholarships  are  awarded  every  year
 to  selected  children  from  Rural  Areas.
 The  scheme  ४8  implemented  through
 the  State  Governments  and  Union
 Territories  and  the  total  number  of
 scholarships  are  distributed  to
 States  and  Union  Territories  on
 the  basis  of  2  for  every  Community
 Development  Block.  Accordingly  94
 scholarships  have  been  allocated  to
 Madhya  Pradesh  Government.  The
 scholarship  is  tenable  for  study  from
 Class  IX  to  Class  XI  and  the  candi-
 dates  selected  by  the  State  Govern-
 ment  will  be  placed  in  schools  approv-
 ed  for  the  purpose.  During  this  year,
 according  to  the  information  furnish-
 ed  by  the  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment,  859  students  have  been  selected
 this  year.

 कृषि  मंत्रालय  में  हिन्दी  कार्यक्रम  कार्यान्वयन
 समिति  की  हुई  बैठक

 3887.  श्री  हुकम  च्चन्व  कछवाय  :
 श्री  मरने  सिह  :

 क्या  कृषि  वी  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (=)  क्या  गृह  मंत्नालय  के  भनुदेशो
 के  अनुसार  हिन्दी  कार्यक्रम  कार्यान्वयन
 समिति  की  बैठकें  कृषि  मंत्रालय  के  विभिन्न

 विभागों  मे  होती  रहती  है,

 (ख)  गत  दो  वर्षों  मे  उक्त  समिति  की

 खाद्य ,  कृषि  तथा  सहकारी  विभागों  में

 कुल  कितनी  बैठक  हुई  ,

 (ग)  यदि  कोई  नहीं,  तो  सके  ब्या

 कारण  है  ,  कौर

 (घ)  इस  बारे  मे  और  क्‍या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  भंसाली  में  राज्य  मंत्री  (को
 शेर  सिह)  :  (क)  जी  हां  ।

 (@)  विभाग  का  नामक  बैं  को  की  सख्या
 (1970  और  972)

 कृषि  विभाग  2
 सामुदायिक
 विकास  कौर

 सहकारिता  5
 विभाग
 खाद्य  विभाग  3

 कृषि  विभाग  (जा  | ह  हर:
 में  चारो  विभागों  के  हिन्दी  कार्य  का  समन्वय
 करता  है  )  में  वर्ष  i97:  और  972
 के  दोरान  राज्य  मंत्रियों  की  अध्यक्षता  में  चार
 विशेष  बैठकों  का  आयोजन  क्या  गया  ड

 इन  बैठकों  में  मंत्रालय  और  उसके  सलाम
 तथा  अधीनस्थ  काय लियों  मे,  जिसमे  निगम
 शादी  भी  सम्मिलित  है,  हिन्दी  को  राज  भाषा
 के  रूप  मे  प्रयोग  करने  के  सम्बन्ध  में  गृह
 मंत्रालय  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किये
 गए  विभिन्न  अनुदेशों  के  बारे  में  हुई  प्रगति  पर
 विचार-विमर्श  करने  के  लिए  दिल्‍ली  में  स्थित
 चारो  विभागों  और  उनके  संलग्न  और
 अधीनस्थ  काय लियों  के  वरिष्ठ  अधिकारी
 निमंत्रित  किए  गए  थे  ।

 (ग)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (भ)  चारो  विभागों  को  हिदायतें
 दी  गई  है  कि  वे  नियमित  रूप  से  प्रत्येक
 तिमाही  मे  राजभाषा  कार्यान्वयन  समिति
 की  बैठकों  का  प्रायोजन  करे  tv

 Persons  sent  to  Japan  for  Training  for
 Cochin  Shipyard  Project  and  their

 proper  utilisation

 3888.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  pérsons
 sent  from  the  Cochin  Shipyard  Project
 to  Japan  for  training  and  how  many
 of  them  have  returned  after  training;
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 (b)  whether  some  of  thege  trained
 mechanical  engineers  have  been  ap-
 pointed  in  the  Purchase  and  Liaison
 Sections;  and

 (९)  af  so,  the  reasons  therefor  and
 the  steps  taken  for  the  proper  utilisa-
 tion  of  trained  man  power  in  the
 Project?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MIN-
 ISTRY  OF'  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  Four
 Engineerg  were  deputed  to  Japan  for
 being  associated  with  the  MKS  Eng-
 neers  in  the  preparation  of  designs
 and  specificatiorfs  of  various  works}
 equipment  for  the  Shipyard.  All  of
 them  have  returned  after  their  assign-
 ment.

 (b)  Yes,  Sir.  One  of  the  Mechani-
 cal  Engineers  who  has  returned  from
 Japan  after  training  has  been  posted
 as  Executive  Engineer  in  charge  of
 purchase  in  the  Contracts  and  Stores
 Department,

 (c)  Since  purchase  of  most  of  the
 machinery  in  respect  of  which  he  was
 associated  in  design  and  specification
 stage  is  in  progress,  it  was  considered
 essential  to  post  him  in  his  present
 capacity  in  the  Contracts  and  Stores
 Department  which  is  not  a  non-tech-
 nical  purchase  organisation  but  is
 manned  by  technically  qualified  hands
 like  Executive  Engineers,  Assistant
 Executive  Engineers  and  Section  Offi-
 cerg  ete.  The  Project  is  taking  the
 maximum  advantage  of  the  knowledge
 gained  by  the  Engineers  during  their
 deputation  to  Japan,

 F.A.O,  experig  working  on  agricultural
 prafenis  of  the  country

 $389,  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:
 Will  tha  Minister  of  AGRICULTURE
 be  plemed  to  state:

 beg
 whether  a  Food  and  Agricul

 Opeenisation  expert,  has  been
 wooking-on  various

 age  a!
 है
 as cultural  projedty  th  Indie  ?
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 (b)  whether  he  is  at  present  being
 paid  a  salary  equivalent  of  Rs.  9,000
 p.m.;  and

 (९)  whether  Government  have  satis-
 fied  themselves  that  the  expert  has
 research  experience  qualifying  him
 for  hig  highly  technical  jobs?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  and
 (b).  Yes,  Sir.  There  is  one  such
 FA.O.  expert  but  information  about
 his  present  salary  is  not  available
 with  the  Government  as  he  is  am
 F.AO  employee  and  paid  for  by  that
 Organisation.

 (c)  The  Government  of  India  had
 satisfied  themselves  about  the  suit-
 ability  of  the  F.AO.  expert  in  relation
 to  the  job  requirements.

 Working  conditions  of  Village  Level
 Workers

 3890  SHRI  ARJUN  SETHI:  Will  the
 Minster  of  AGRICULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  working  conditions
 of  the  Village  Level  Workers  need  to
 be  improved  in  order  to  get  their  best
 for  the  on-going  Community  Develop-
 ment  Block  Agricultural  Production
 Programmes;  and

 (b)  whether  they  are  being  frustrat-
 ed  because  of  having  no  promotion
 opportunities?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  and  (b),

 The  Village  Level  Workerg  are  State
 Government  employees  and  their
 working  conditions  vary  from  State
 to  State.”  It  has  been  impressed  upon
 the  State  Governments  that  the  work
 ing  conditions  of  these  foundation
 functionaries  should  be  such  as  te
 enable.  them  to  Ametion:  wit  compe
 tence  and  enthusigem  and  that,  their
 pay  ‘and  prospects  corela’
 salary  structure  within  the  State  and
 promotion  opportunities  assured.
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 Break-up  of  Central  Astistance  to
 States  for  Rabi  Production

 3891.  SHRI  ARJUN  SETHI:
 SHRI  G,  Y.  KRISHNAN:

 "Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased_to  state:

 (a)  the  break-up  of  the  loan  pro-
 vided  for  rabi  programme,  State-wise;
 and

 (b)  whether  Orissa  Government
 have  been  provided  with  special  grants
 to  meet  the  present  scarcity  situation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P  SHINDE):  (a)  A
 atatement  showing  the  State-wise
 break  up  of  (ij)  loans  administratively
 approved  for  minor  irrigation  pro-
 grammes,  and  (ii)  short-term  loans
 released  for  agricultural  inputs,  under
 the  Emergency  Agricultural  Produc-
 tion  Programme  for  the  RabijSummer
 season,  1972-73,  is  laid  on  the  Table
 of  the  House,  [Placed  in  Library,  See
 No,  LT-3985/72],

 (b)  On  the  basis  of  the  recommen-
 dations  of  the  central  teams  which
 visited  the  State  during  ‘1972-73,  a
 ceiling  of  Rs,  4.68  crores  has  been
 fixed  for  the  purposes  of  central  assis-
 tance  for  various  relief  measures
 necessitated  by  floods,  cyclone  and
 drought  in  the  State.  A  sum  ‘of  Rs.  4
 crores  hag  been  released  to  the  State
 Government  by  the  Ministry  of
 Finance.

 ai  को  हुई  क्षति के  परिभामस्थकप  दिल्‍ली

 परिवहन  सिम  हारा  भुज्रमजे  की

 बसूली

 e892.  थी  मल  ह. ड  सामा 1!  क्या

 जॉनसन  सौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताते की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  दिल्ली  परिवहन  निसा

 '  जैन  व्यक्तियों  से  वसू  किया
 हैं  जिन्होंने  बसीं  को  कैसी  बहुंचाई हैं ्रथवा हैं  भ्रथवा

 क्या  इस  श्वेत  सैनिक  हुई  पि  को  पूरा
 खा

 करने  के  लिये  मुश् नाव जा  भारी  वसूल  करने
 के  लिये  उन्होंने  न्यायालय  में  दावा  किया
 है,  और

 (@)  यदि  हा,  तो  उसकी  मुख्य  बातें
 क्‍या  है?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  नौवहन  शोर

 परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  होम

 मेहता):  (क)  और  (ख).  जिन  व्यक्तियों
 ने  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसो  को
 क्षति  पहुचाई थी  उनसे  निगम  ने  अभी तक
 कोई  मुआवजा  बजुज़  नहीं  किया  हे  ।
 उन  मामलों  में  जहां  कि  किसी  विशेष
 कालेज  के  विद्याथियों  को  बसों  के

 अपहरण  करने  जौर  क्षति  पहुंचाने  के  लिये
 जिम्मेदार  पाया  गया  था  उस  कालेज  |के
 प्रिंसीपल  से  निगम  द्वारा  उठाई  गई  हानि
 को  पूरा  करने  के  लिये  प्रतिरोध  किया  गया
 था।  परन्तु  बहुतसे  मामलों  में  श्रपरात्रियो
 को  बूढ़ा  नहीं  जा  सकता  था  यद्यपि  निगम
 की  सम्पति  को  होने  वाली  क्षति  के
 प्रत्येक  मामले  मे  निश्चित  रुपये  पुलिस के
 पास  शिकायत  बजे  करा  दी  गई थी।

 फसल  बीमा  के  बारे  में  विधेयक  तथा  उसके

 लिए  केन्या  सहायता

 3893.  श्री  मूल  याद  बाना  :  क्‍या  कृति
 मली  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय
 सरकार  को  पत्न  लिखें  हैकि  फसल  बोला
 से  सम्बन्धित  विधेयक  स्वयं  केन्द्र  द्वारा  तैयार

 किये  जाये  और  यदि  हां,  तो  उन  राज्यों  के

 नाम  क्‍या  है  तथा  इस'  बारे  में  सरकार  का

 क्या  विचार  है  ;

 (च)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों को
 इस  कार्य  (फसलों  का  बीना)  के  कभि

 वितीय  सहायता  देते  को  हम  है;  ale
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 कितनी  है  तथा  यह  सहायता  किस  प्राकार
 पर  दी  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भी
 झण्जासाहिब  पी0  शिन्दे  )  :  (क)  इससे
 पहले  प्ननिवार्य  फसल  बीमा  के  सम्बन्ध
 में  एक  नमुने  की  योजना  भौर  एक
 सम थे कारी  नमूने  का  विधेयक  समस्त
 राज्य  सरकारो  को  उनकी  राय  जानने  के
 लिये  भेजे  गये  थे  -  दस  राज्य  और  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  से  जिनसे  उत्तर  प्राप्त  हुये  थे,
 ऑ्ॉधघ  प्रदेश,  महाराष्ट्र,  मध्यप्रदेश  तथा
 राजस्थान  चाहते  थे  कि;  सम्पूर्ण  लागत
 केन्द्र  सरकार  वहन  करे  ।  इस  मामले  पर
 विचार  करने  के  पश्चात  भारत  सरकार
 ने  इस  प्रश्न  को  पूरी  जांच-पड़ताल  करने  के
 लिये  एक  विशेषज्ञ  समिति  को  सौपने  का
 निर्णय.  किया।  तदनुसार,  ग्राफिक,  प्रशा-
 सैनिक  शौर  बीमा  के  हिसाब  सम्बन्धी  कोठी-
 नाइयों की  जांच  के  लिये  कृषि  मूल्य  प्रयोग
 के  प्रत्यक्ष  की  ग्रध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  समिति
 का  गठन  किया  गया था  यहाँ  विशेषज्ञ
 समिति  हूँ  इस  निष्कर्ष  पर  ॥पहुंची|  कि
 देश  की  वर्तमान  परिस्थितियो ंमें  अनिवार्य
 रूप  से  फसल  बीमा  आरम्भ  करना  व्यय-

 तारीक  नहीं  होगा  ।  किन्तु  समिति/ ने
 ऐच्छिक  फसल  बीमा  के  नमने  की  योजना
 की  ओर  1.  ध्यान  प्रभावित 11  किया
 जिसे  जीवन  बीमा  निगम  ने  गुजरात  राज्य
 के  बड़ोदा  जिले  में  संफर-4  कपास  के  लिये

 लागू  किया  है  ।  समिति  ते  सुझाव  दिया
 कि  इस  परीक्षण  के  निष्कर्षों  पर  कुछ  समय
 लक  नजर  रखी  जाये  ।  सरकार  ने  निर्णय
 किया  है  कि  सामान्य  बीमा  तीस  की
 स्थापना  होते  ही  उससे  अनुरोध  किया
 जायेगा  कि  वह  परीक्षण  के  तौर  पर  चुनिंदा
 क़ातलों  के  सिये  चूतें  हुए  जिलों  में  फसल

 धीमा  की,  एक  मार्गदर्शी योजना  श्याम  करे,
 बैसिकी  जीवंत  बीमों  निभ  गुजरात  में
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 संकर-4  कपास  के  लिये  पहले  से  ही
 कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।

 नख)  शौर  (ग).
 उठता  ।

 प्रश्न  ही  नही

 Setting  up  of  Guila  of  Authors

 3894,  SHRI  B.  K.  DASCHOW-
 DHURY:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  pro-
 posed  to  set  up  a  guild  of  authors  to
 get  a  fair  deal  from  publishers  in  the
 country;  and

 (b)  if  so,  the  galient  features  of  the
 proposal  and  the  steps  taken  by  Gov-
 einment  in  this  regard?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THES
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THB
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAV):  (a)  and  (b)  Govern-
 ment  has  received  a  proposal  that  an
 Authors’  Guild  may  be  set  up,  which
 should  look  after  the  professional  in-
 terestg  of  the  Indian  authors.  The
 matter  ig  under  examination.

 Scheme  to  encourage  Science  talent
 among  children

 3895.  SHRI  B  K.  DASCHOW-
 DHURY:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION  AND  SOCIAL  WELFARE  be
 Pleased  to  gtate:

 (a)  whether  any  gcheme  has  been
 chalked  out  by  Government  to  en-
 courage  Science  talent  among  children
 in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  there-
 of  and  the  progress  achieved  in  this
 regard?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION

 7
 ARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI

 DP.  YADAV):  (४)  The  Nationa
 Council?  of  and
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 Training,  New  Delhi,  an  autonomous
 Organisation  set  up  by  Government,
 ig  operating  a  scheme  since  963  call-
 ed  “National  Science  Talent  Search
 Scheme”  to  encourage  science  talent
 among  children  in  the  country.

 (b)  A  maximum  of  350  scholars  are
 awarded  the  scholarship  every  year
 on  the  basis  of  a  written  examination
 and  interview.  Any  boy  or  girl  study-
 ing  in  the  final  year  of  the  higher
 secondary  school  or  equivalent  school
 can  appear  for  the  examination  pro-
 vided  the  applicant  had  secured  at
 least  55  per  cent  marks  in  the  aggre-
 gate  in  the  science  subjects  in  the
 preceding  annual  examination.  ‘A
 student  can  appear  only  once  in  the
 test.  The  examination  consists  of  a
 science  aptitude  test,  an  essay  test,  a
 project  report  on  a  scientific  topic  and
 interview.  The  venues  of  the  exami-
 nation  in  each  State  are  decided  in
 consultation  with  the  Director  of
 Education  concerned.  Usually  exami-
 nations  are  held  at  the  district  head-
 quarters.  After  selection  for  the
 award,  the  candidate  must  join  a
 degree  course  in  basic  or  agricultural
 sciences.  Each  winner  of  the  award
 will  have  to  give  an  under-taking  that
 he  or  she  will  study  in  a  recognised
 and  approved  university  or  college.
 The  award  will  commence  from  the
 first  year  of  the  B.Sc,  course  gnd  will
 continue  till  the  end  of  M.Sc.  course
 provided  the  scholar  gets  first  division
 in  the  8.50.  After  the  M.Sc.  course,
 the  scholar  will  have  to  face  an
 Interview  Committee  for  continuing
 the  scholarship  for  the  Ph.D.  degree
 which  will  be  for  3  years.  As  regards
 agricultural  sciences,  the  award  will
 be  given  from  the  first  year  of  the
 degree  course  and  will  continue  till
 the  end  of  the  Ph.D.  The  rate  of  the
 scholarships  are:—

 (a)  BSc.  Rs,  50  per  month.
 (2)  MSe,  Rs,  200  per  month.
 (8)  Doctorate  88,  300  per  month.

 level  In  addition  Rs.  1,500
 will  be  given  for
 contingent  expendi-
 ture,

 Students  selected  for  the  award  will
 be  provided  special  courses  at  Sum-
 mer  Schools.  The  examination  is
 being  conducted  in  the  State  languages
 since  1968.

 The  scheme  is  quite  popular  and  the
 first  batch  of  students  has  reached
 Ph.D  level,

 National  Plan  for  Forestry

 3896,  SHRI  NIMBALKAR:
 SHRI  K.  KODANDA  RAMI

 REDDY;

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there.  is  a  National
 Plan  for  Forestry;  and

 (b)  if  so,  the  salient  points  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  and  (b).
 Forestry  is  a  State  subject.  However,
 the  Ministry  of  Agriculture  coordi-
 nates  all  the  Plan  Development  Sche-
 mes  in  the  forestry  sector.

 There  are  three  main  objectives  in
 the  Fourth  Five  Year  Plan  namely  to
 increase  the  productivity  of  forests,  to
 link  up  forest  development  with  vari-
 ous  forest  based  industries  and  to
 develop  forests  as  a  support  to  rural
 economy.  This  is  being  achieved
 through  2l  State  Forestry  Schemes,
 one  Centrally  Sponsored  Scheme  and
 four  Central  Sector  Schemes.

 e
 Difficulty  in  Grain  Trade  take  over

 3897.  SHRI  0.  K.  PANDA:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleas-
 eq  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  news  ap-
 peared  in  the  Hindustan  Times  dated
 28th  October,  972  under  the  caption
 “Grain  trade  take  over  difficult  now,
 Shinde”,  and  e

 (9)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  on  it?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  In  accordance  with  the  decision
 already  taken  by  Government  in  con-
 sultation  with  the  State  Chief  Minis-
 ters  to  take  over  wholesale  trade  in
 wheat  and  rice,  necessary  steps  are
 heing  taken  by  the  State  Governments
 to  implement  of  the  decision  by  giv-
 ing  public  agencies  a  more  dominant
 t0le  in  the  procurement  and  distribu-
 tion  of  these  commodities,  thereby  eli-
 ninating  the  role  of  middlemen.

 Price  of  coarse  graing  in  different
 regions

 3898.  SHRI  D.  K.  PANDA:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleas-
 ed  to  state  that  latest  recorded  prices
 in  respect  of  different  varieties  of
 coarse  foodgrains,  especially  grams,
 gram-dal,  bajra,  jowar  and  millet  in
 different  regions?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P,  SHINDE):  A  state-
 ment  giving  the  required  information
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-3986|

 72).

 Shortfall  in  production  of  cereals  and
 pulses  in  1913-74  due  to  drought  and

 plans  to  mect  shortage
 3899.  SHRI  8,  ए.  SAMANTA:  Will

 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  likely  shortfall  in  the  pro-
 duction  of  cereals  and  pulses  in  the
 ‘1973-74  as  a  result  of  drought  condi-
 tions  in  many  States;

 (b)  the  plans  of  the  Government  to
 meet  the  shortage;  and

 (९)  the  quantity  of  and  the  price
 at  which  these  are  to  be  baported  and
 from  what  countries?  +

 MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 ui
 TRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI

 AXNASAHER  Pr  SHINING);  (a)  Pre-

 sumably,  the  question  befery  $e  .  the
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 drought  conditions  during  the  current
 agnioultural  season  ‘1972-78  and  their
 effect  on  production  of  cereala  and
 pulses,  ~

 Due  to  deficient  and  erratice  rainfall
 in  the  current  year,  production  of
 Kharif  crops,  including  cereals  and
 pulses,  hag  been  affected  in  several
 States.  After  a  dry  spell  in  July,  i972,
 considerable  loss  to  kharif  crops  was
 apprehended.  Since  then,  conditions
 of  crops  have  improved  in  a  number
 of  States  ag  a  result  of  widespread
 tains.  However,  the  total  production
 of  kharif  crops  is  likely  to  be  less  than
 last  year.  It  ig  too  early  to  give  a
 precise  estimate  uf  either  total  kharif
 production  or  of  the  shortfaJl  in  kharif
 production  during  1972-73,

 (b)  To  make  up  the  shortfallg  in
 kharif  foodgrains  production  caused
 by  the  unseasonal  monsoon  this  year,
 State  Governments  have  undertaken
 programmes  for  mounting  an  intensive
 production  drive  for  raising  foodgrains
 production  during  the  rabi|summer
 season  1972-73,

 The  strategy  being  implemented  by
 the  States  to  increase  production  con-
 sists  of:

 (i)  bringing  additional  areas
 under  the  cultivation  of  rabi

 +  crops,  mostly  from  the  areas
 which  remained  fallow  during
 the  kharif  season  on  account
 of  the  deficient  and  erratice
 monsoon,

 Gi)  substantial  expansion  in  the
 coverage  of  high-yielding
 varieties,  specially  of  wheat.
 Besides,  lacge  areas  are  plan-
 ned  to  be  brought  under
 ‘package  of  practices’;

 (ili)  providing  irrigation  from  all
 available  sources  and  creating
 additional  irrigation  facilities
 hrough  implementation  of

 qpectal  minor  invigntion  pro-
 grainties;  and

 dv)
 ening

 e  maximum  eddi-
 amar  geciection  from  the
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 quantities  of  chemical  fertili-
 serg  available  by  using  recom-
 mended  mixtures  and  dosages,
 evolved  by  the  I.C.A.R.

 .  The  Government  of  India  have,  so
 far,  accorded  administrative  approval
 for  a  loan  of  Rs.  47.29  crores  for
 minor  irrigation  programmes  which
 could  be  completed  by  35  March,
 873  so  that  they  could  benefit  the  rabi
 and  summer  crops  Out  of  Rs.  47.29
 Crores  sanctioned  for  minor  irrigation
 programmes,  Rs.  54985  crores  have
 been  already  released.  Further  re-
 leases  are  being  made  on  the  basis  of
 the  performance  of  the  programmes
 Besides,  a  total!  amount  of  Rs.  80.60
 crores  has  been  released  to  the  State
 Governments  as  short-term  loans  for
 purchase  and  distribution  of  inputs
 like  seeds,  fertilisers  and  pesticides

 The  State  Governments  have  geared
 up  the  implementation  machinery  at
 all  levels  to  ensure  ७009  completion
 of  the  emergency  production  program-
 mes  within  the  stipulated  period.
 Senior  officers  of  the  Ministry  of  Agri-
 culture,  disignated  as  Area  Officers,
 are  keeping  themselves  in  the  closest
 touch  with  the  respective  State  Gov-
 ernments  tu  ensure  close  supervision
 over  field  implementation  of  the  pro-
 grammes,

 (९)  The  matters  relating  te  impoit
 of  foodgrains  including  pulses,  the
 countries  of  import,  etc.  are  under
 consideration.

 Prospects  of  production  of  ground-nut
 and  soyabean  and  taking  over  of

 Vanaspati  Trade

 3900,  SHRI  8,  6,  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 fa)  the  prospects  of  the  production
 of  grouwnd-nut  and  soyabeans,  the  raw
 materisis  for  the  production  of  Vanas-
 pati;

 (be)  whether  the  prices  of  Vanaspati
 are  likely  te  come  down  in  the  near
 futur

 (c)  whether  repeated  increase  in
 prices  of  vanaspati  due  to  fluctuation
 in  groundnut  prices  after  the  crop
 season  benefits  the  traders  and  not  the
 producers;  and

 (d)  whether  there  is  any  possibility
 of  taking  over  the  trade  in  Govern-
 ment  hand  to  reduce  the  chances  of
 off  the  season  rising  of  prices?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):,(a)  Produc-
 tion  of  groundnut  during  (1972-73  is
 expected  to  be  around  47  lakh  tonnes,
 and  that  of  soyabeans  about  47,000
 tonnes

 (9)  This  would  largely  depend  on
 the  prices  of  the  raw  vegetable  oils,
 (mainly  groundnut,  cottonseed  and
 seasame  oils)  used  in  its  manufacture.

 (e)  Inerease  or  decrease  in  prices
 of  vanaspati  allowed  from  time  to  time
 with  reference  to  the  prevailing  price
 of  raw  vegetable  oils  used  in  its  manu-
 facture,  benefits  or  affects,  as  the  case
 may  he,  both  the  traders  and  the  970-
 ducers.

 (d)  No  such  proposal  is  under  the
 Government’s  consideration.

 Proposal  te  construct  8  road  at
 Tuticorin  Port

 3901.  SHRI  s.  C.  SAMANTA:  Wil
 the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Rs.  30  crores  proposal
 has  been  sanctioned  to  Construct  a
 road  at  Tuticorin  Port  as  the  Railway
 line  constructed  proved  useless;  and

 (b)  if  so,  whether  any  survey  has
 been  made  for  road  traffic  movement
 in  that  area  and  whether  it  is  neces-
 sary  to  spend  Rs.  30  crores  for  that
 roag  construction?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  PARLIAMEN.
 TARY  AFFAIRS  AND  IN  THE  MIN-
 ISTRY  OF  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  (SHRI  OM  MEHTA):  (a)  and
 (b).  The  Government  of  India  have
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 not  sanctioned  any  such  project.  How-
 ever,  in  March  1972,  they  declared
 Tuticorin  Palayankottai  road  ag  a
 National  Highway  and  the  entire  ex-
 penditure  on  itg  development  and
 maintenance  will  now  be  met  by  the
 Government  of  India.  It  is  already  an
 existing  State  Highway  with  total
 jength  of  98]  Kms,  of  which  22  Kms.
 are  double  lane,  the  balance  of  29
 Kms,  being  single  lane.  At  the  time
 of  declaring  the  road  as  a  National
 Highway  it  was  assessed  that  develop-
 ment  of  roads  a  single  lane  National
 Highway  would  cost  about  Rs,  .00
 crores  only.  This  might,  however,
 undergo  some  change  in  the  light  of
 the  actual  surveys  and  investigations.

 Allocation  of  Posts  of  Teachers  to
 minimise  unemployment  among  Train-

 ed  Teachers  in  Delhi

 3902.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Central  Govern-
 ment  have  allocated  about  4I3  posts  of
 teachers  to  the  Delhi  Administration
 to  minimise  unemployment  among
 trained  teachers  in  ‘1972;

 (b)  whether  these  posts  were  distri-
 buted  among  the  categories  of  Train-
 ed  Graduate  Teachers  (Genl.)  and
 Trained  Graduate  Teachers  (Hindi);

 (c)  whether  a  new  panel  is  being
 prepared  from  the  old  lists  of  these
 two  said  categories;  and

 (d)  whether  any  post  hag  also  been
 allocated  to  other  categories  of  Draw-
 ing  and  Music  teachers;  and  if  not,
 the  reasons  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI
 D.  P.  YADAY):  (a)  and  (b),  Under
 the  Scheme  of  providing  employment
 to  the  Educated  Unempl  Govern-
 ment  have  sanctioned  ore posts  of
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 the  New  Delhi  Municipal  Committee
 and  5  to  the  Cantonment  Board.  The
 remaining  365  posts  were  distributed
 among  the  categories  of  Language
 Teachers  (Hindi),  Trained  Graduate
 Teachers  (General)  and  Trained  Gra--
 duate  Teachers  (Science).

 (c)  No,  Sir,

 (d)  No,  Sir.  The  distribution  of  the
 posts  was  made  according  to  the  re-
 quirements  of  the  schools.  Since
 Hindi,  General  subjects  and  Science
 are  the  most  offered  subjects,  the  posts
 were  filled  from  the  teachers  in  these
 subjects,  Drawing  and  Music  subjects
 form  a  very  small  part  of  the  total
 subjects  and  no  requirements  in  these
 subjects  were  placed  by  the  schools.

 Project  for  development  of  tribal  areas
 in  MP.

 3903.  SHRI  com  JANARDHANAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Government
 has  allotted  two  projects  to  Madhya
 Pradesh  under  the  scheme  for  inten-
 sive  development  of  tribal  areas  in  the
 country;

 (b)  the  areas  in  Madhya  Pradesh
 where  the  schemes  would  be  imple-
 mented;  and

 (९)  the  list  of  such  schemes  State-
 wise  which  are  being  implemented
 under  Central  Government?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF,  SHER  SINGH):  (a)  and  (b).

 Yes  Sir.  It  is  a  fact  that  the  Govern-
 ment  of  India  have  recently  ganction-
 ed  in  the  Central  sector  of  the  Five
 Year  Plan,  two  projects  in  south

 (९)  The  Government  of  India  have
 sanctioned  six  projects  in  total  includ-
 ing  the  above  two  projects  of  Madhya
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 Pradesh.  These  Tribal  Development
 Projects  are  located  in  (1)  Srikakulam
 District  of  Andhra  Pradesh,  (2)  Singh-
 bhum  District  of  Bihar,  (3)  Konta,
 (4)  Dantewada  Tehsils  of  Bastar  Dis-
 trict  of  Madhya  Pradesh,  (5)  Ganjam

 ‘and  (6)  Koraput  Districts  of  Orissa
 State.  These  projects  are  being  im-
 plemented  through  a  Tribal  Develop-
 ment  Agency  set  up  for  each  project.

 W.H.0,  Seminar  to  tackle  Small  Pox

 3904.  SHRI  C.  JANARDHANAN:
 SHRI  B.  K.  DASCHOW-

 DHURY:

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  World  Health  Orga-
 nisation  held  in  New  Delhi  a  special
 inter-country  seminareto  tackle  small-
 pox;  and

 (b)  if  so,  the  gist  thereof  and  main
 conclusions  of  the  Seminar?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  Yes.

 (b)  Recommendations  of  the  Semi-
 nar  afe  given  in  the  statement  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Inbrary.  See  No.  LT-3987!72].

 Review  of  implementation  of  Crash
 Programme  for  Rabi  production

 3905.  SHRI  C.  JANARDHANAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Prime  Minister  has
 given  directive  to  review  immediately
 the  implementation  of  the  crash  rabi
 production  programme  in  the  country
 and  for  its  effective  procurement  and
 distribution  system;

 (b)  if  so,  the  salient  points  thereof;
 and

 (९)  what  is  Government's  position
 at  present  on  food  front?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P,  SHINDE):  (a)  and
 (b).  There  has  been  no  such  directive.
 However,  the  implementation  of  the
 emergency  agricultural  production
 programme  for  Rabi-Summer  ‘1972-73
 is  constantly  being  reviewed  with  the
 respective  State  Governments  by  the
 Area  Officers  assigned  to  different
 States.  These  reviews  indicate  that
 concerted  efforts  are  underway  to
 achieve  the  targets  set  forth  for  each
 State.  Efforts  have  also*been  intensi-
 fied  for  the  procurement  of  kharif
 cereals  and  for  their  proper  distribu-
 tion.

 (c)  To  meet  the,  increased  demand
 for  foodgraing  arising  on  account  of
 widespread  drought,  the  stocks  of  food
 grains  available  with  the  Government
 are  being  issued  to  the  State  Govern-
 ments  to  meet  their  reasonable  requ-
 irements.  The  stocks  are  being  reple-
 nished  through  procurement  andljor
 otherwise,

 Admission  of  students  to  the  Medical
 Colleges  of  Delhi

 3906.  SHRI  MADHUKAR:
 DR  LAXMINARAYAN

 PANDEYA:

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  arrangements  have
 been  made  to  give  admission  to  33
 pre-medical  students  in  Delhi  Medical
 Colleges  this  year;

 (b)  whether  the  Ministry  had  pro-
 mised  to  take  some  steps  in  this  con-
 nection;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  in
 the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  to  (०).  596  students
 had  passed  the  pre-medica!  examina~
 tion  of  the  Delhi  University  this  year
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 in  the  first  division  out  of  800  students
 who  had  appeared.  438  of  them  got
 admission  to  the  M.B.B.S.  course  in
 medical  colleges  in  Delhi  and  outside
 including  50  students  sent  to  Medical
 College,  Meerut.  25  more  are  being
 admitted  at  the  Delhi  University
 Medical  College.  The  University  of
 Delhi  was  persuaded  to  reserve  00
 seats  in  the  Second  Year  B.Sc,  (Hons.)
 courses  in  Zoology  and  Botany  for
 facilitating  the  admission  of  the  rest
 of  the  33  students  of  this  category.
 Besides  this,  they  had  the  option  of
 joining  the  B.Sc,  (General)  course,  in
 any  case.

 The  demand  for  providing  admis-
 sion  in  M.B.B.S.  to‘*all  the  first  divi-
 sioners  has  been  considered  in  great
 detail  by  the  Health  Ministry  over
 the  past  few  months  in  consultation
 with  all  the  authorities  concerned.
 The  following  specific  suggestions  were
 gone  into:—

 qd)  Securing  seats  in  medical  col-
 leges  of  other  States;

 (2)  Distributing  the  residual  first
 divisioners  among  the  four
 medical  colleges  in  Delhi,  in-
 eluding  the  All  India  Institute
 of  Medical  Sciences,  New
 Delhi.

 (3)  Starting  a  second  shift  in  the
 Maulana  Azad  Medical  Col-
 lege;  and

 (4)  Opening  of  a  new  medical
 college.

 These  were  discussed  with  Vice-Chan-
 cellor,  Delhi  University,  representa-
 tives  of  the  Ministry  of  Education,
 Chief  Executive  Councillor,  Delhi,
 Chief  Secretary,  Delhi  Administration,
 Chairman  University  Grants  Commis-
 sion  and  Director  of  the  All  India
 Institute  of  Medical  Sciences,  New
 Delhi.  The  first  possibility  was  also
 discussed  and  taken  up  officially  with
 the  State  Governments  of  Uttar  Pra-
 desh,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan
 ang  Himathal  Pradesh.  After  thoro-
 ugh  examination  of  their  pros  and

 e
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 cons,  none  of  these  alternatives  was
 found  feasible.  However,  in  order  to
 continue  its  efforts  to  help  the  con-
 cerned  students  in  any  possible  man-
 ner,  the  Ministry  of  Health  placed  the
 matter  before  the  Union  Cabinet  with
 the  request  to  set  up  a  _  high-power
 committee  to  examine  the  possibilities
 of  admission  to  the  M.B.B.S.  course  of
 the  33  first  division  pre-medical  stu-
 dents  who  had  not  been  able  to  secure
 admission  in  the  medical  colleges.
 Accordingly,  the  Cabinet  set  up  a
 High  Power  Committee  consisting  of
 Secretary,  Health  Ministry,  Secretary,
 Education  Ministry,  Secretary,  Finance
 Ministry,  Secretary,  Planning  Com-
 mission,  Chairman,  University  Grants
 Commission,  Vice-Chancellor,  Delhi
 University,  Chief  Secretary,  Delhi  Ad-
 ministration,  Director,  Postgraduate
 Institute  of  Me@cal  Education  and
 Research,  Chandigarh,  and  Dr,  K.  L.
 Wig,  Ex-Director,  All  India  Institute
 of  Medical  Sciences,  New  Delhi.

 After  careful  consideration  of  the
 report  of  the  Committee,  the  Cabinet
 decided  that  there  was  no  necessity  to
 take  any  further  steps  in  the  matter.
 In  view  of  this  decision  of  the  Cabinet
 no  further  steps  are  required  to  be
 taken  in  the  matter,

 बिदार  में  पेयजल  को  लिये  कनड्ीय  सहायता

 3907.  श्री  मधुकर  :  क्‍या

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  irl
 क्ष

 (क)  क्‍या  इस  वर्ष  बिहार  में  पेय

 जल  का  भारी  अभाव  रहा  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  केन्द्रीय  सरकार

 ने  बिहार  में  पेय.  जल  की  समस्या  के  सर्वे-

 क्षण  के  सम्बन्ध  में  बिहार  सरकार  से  कोई
 रिपोर्ट  मांगी  है  अथवा  कया  बिहार  सरकार

 ने  स्वयं  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  कोई  योजना  भेजी  है  ;  यदि  हां,  तो

 उसका  व्यौरा  क्या  है  ;  और

 (ग)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार

 का  कोई  योजना  तैयार  करने  तथा  उसे
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 लागू  करने  का  विचार  है;  ौर  यदि  हां,  तो
 इस  प्रयोजन  के  लिये  बिहार  को  कितनी

 सहायता  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  यह
 सहायता  कब्र  तक  दे  दी  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (प्रो०  शेर

 सिंह)  :  (क)  से  (ग).  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध
 स्वास्थ्य  तथा  प्रतिचार  नियोजन  मंत्रालय

 सेहत  ।  उस  मंत्रालय से  इस  सिलसिले
 में  अनुरोध  किया  गया  है  और  वह  मता लय
 सम्बन्धित  सूचना  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत
 करेगा  |

 बिहार  के  लिए  उर्वरकों  की  प्रा वश्य कता

 3908.  जी  मधुकर  ?  कया  कृषि  मती

 मह  बताते  की  कपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार
 सरकार को  उर्वरकों  की  कमी की  समस्या
 को  सुलझाने  का  सुझाव  दिया  है  ,  कौर

 (ख)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  चालू
 यं  के  लिये  विहार  की  उबे  को  की  आवश्यकता
 का  कोई  अनुभाग  लगाया  है  कौर  इस  बात
 पर  भी  विचार  किया  है  कि  उसे  यह  सप्लाई
 कैसे  किया  जायेगा  ;  कौर  यदि  |,  7
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मिल  में  राज्य  मंत्री  (भी  बढया-
 साहिब  कभी  सिम्ते  )  :  (क)  उनको
 की  झावश्मकता  के  अनुसार  उपलब्धि
 मे  कुछ  बाधाएं  है  ।  मत  राज्य

 सरकारो,  जिसमे  बिहार  ची  शामिल

 है,  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उपलब्ध
 उर्वरकों  को  उच्च  सत्पादनशील  तथा
 निर्यात  उन्मृद्वी  प्राथमिकता  वाली  फसलों
 में  वितरित कर  दे  शल्य  सरकारों  को

 यह  भी  सलाह दी  गई  हैकि  वे  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  बचाने  गये
 सा्गंवर्की  सिद्धांतों  के  अनुसार  उपलब्ध

 उर्वरकों  के  प्रधिकतम  प्रभावशाली  उपयोग
 के  लिए  अन्य  उपाय  भी  करे  |

 (@)  जी  हा  I  मई,  i972  में  खरीफ
 मौसम  से  पहले  कौर  दुबारा  सितम्बर,
 972H  रबी  मौसम  से  पहले  आवश्यकता

 का  अनुमान  लगाया  गया  था  बौर  स्रप्लाई
 योजना  बनाई  सी  थी  ।  रबी  1972-73
 में  राज्य  के  लिये  स्‍प्रन्तिम  रूप  से  कुल
 53,400  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  की  श्रावश्य-
 कता  थी  ।  इसके  लिये  लगभग  37,000
 मीटरी  टन  नाइट्रोजन  पूल  से  और  शेष
 16,400  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  केन्द्रीय

 उर्वरक  पूल  से  सप्लाई  किया  जायेगा  ।
 Extension  of  Operation  o¢  F.CJ.  to

 Jammu  and  Kashmir

 3909.  SHRI  VARKEY  GEORGE:
 Will  the  Minster  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  ex-
 tended  or  propose  to  extend  the  ope-
 ration  of  Food  Corporation  of  India  to
 Jammu  and  Kashmir;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  there-
 of  and  the  steps  taken  by  Govern-
 ment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  and  (b),  The  Food  Corporation  of
 India  has  been  permitted  to  operate
 in  the  State  of  Jammu  and  Kashmir
 as  an  agent  of  the  State  Government
 tall  the  Food  Corporation’s  Act,  964
 is  extended  to  that  State.  A  bill  to
 extend  the  Food  Corporation’s  Act,
 964  to  Jammu  and  Kashmir  has  al-
 ready  been  passed  by  both  the  Houses
 of  Parliament,

 Reported  complaints  about  Conference
 Lines  for  net  providing  Spare  om

 Cochin  Port

 3910.  SHRI  K.  ह  UNNIKRISHNAN:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  ta  state:

 (a)  whether  there  have  been  géri-
 oug  complaints  about  the  Conference
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 Lines  for  not  providing  space  at
 Cochin  Port;

 (b)  if  so,  whether  the  Ministry  has
 taken  it  up  with  the  Conference  Lines;
 and

 (c)  what  measures  are  being  con-
 templated  to  stop  the  Conference
 Lines  from  acting  against  our  Ship-
 ping  interests?
 *

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  RAJ
 BAHADUR):  (a)  ta  (ec).  Some  com-
 plaints  have  been  received  about  lack
 of  adequate  shipping  space  for  export
 cargoes  from  Cochin  Port.  Confer-

 ence  Lineg  and  particularly  ita  Indian
 members  have  been  approached  to
 meet  the  requirement  of  shipping
 space.  It  has  recently  been  decided
 to  set  up  a  branch  of  the  Freight  In-
 vestigation  Bureau  at  Cochin  to  pur-
 sue  the  problems  of  shippers  there
 more  vigorously  with  the  shipowners.

 Duel  Market  in  Sugar  Trade

 39f3.  SHRI  P,  VENKATASUB-
 BAIAH:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  desirability  of  «o-
 ing  away  with  the  duel  market  in
 sugar  has  been  considered;

 (b)  if  so,  with  what  results;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken
 in  this  direction?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 ‘THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  to  (c),  It
 is  not  proposed  to  revise  for  the  pre-
 sent  the  existing  policy  of  statutory
 ‘partial  control  of  sugar,  whith  is  in-
 tended  to  serve  the  Iong-term  interest
 of  augmenting  suger  production.

 Semidar  at  Lacknow  regarding
 balanced  wee  of  Ferdilleer

 394  SHRI  P,  VENKATASUB-
 BAIAH:  Will  the  Minister  of  AGRI-

 DECEMBER  i,  972  Written  Answers  220

 CULTURE  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  a  seminar  was  held

 recently  in  Lucknow  regarding  ba-
 lanced  use  of  fertilisers;

 (b)  if  so,  the  recommendations
 made  at  the  Seminar;  and

 (c)  the  reaction  of  Government
 thereto?

 गुफा  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  main  recommendations  are
 28  under:—

 (1)  Soil  Testing  Laboratories
 should  be  opened  in  each  dis-
 trict  and  should  have  staif
 and  facilities  for  Rhizobium
 culture  preparation,  A  hos-
 tel  and  farm  where  farmers
 could  be  imparted  training
 in  package  of  practices  on
 fertiliser  usage,  was  also  to
 be  set  up.

 Steps  should  be  taken  by  all
 the  States  to  formulate  ferti-
 liser  promotion  programme
 for  implementation  in  the
 Fifth  Five  Year  Plan  to  cover
 all  the  districts.

 (2  ~

 (3)  The  efficacy  and  economics
 of  foliar  spray  of  various
 plant  nutrients  on  different
 crops  should  be  worked  out
 quickly.

 (4)  Schemes  should  be  drawn  up
 for  the  reclamation  of  Saline
 and  alkaline  soils  during  the
 Fifth  Five  Year  Plan,  and  for
 which  Central  assistance
 should  be  made  available.

 (5)  Fertiliser  mixtures  with  soil
 amendments,  micronutrients
 for  various  soil  types  should
 be  worked  out  through  in-
 tensive  research,

 (6)  More  sale  pointe  in  remote
 villages  specially  in  dry  areas
 be  opened,
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 (7)  Separate  staff  for  implemen-
 tation  of  Fertiliser  Control
 Order  for  at  least  five  years
 be  provided  in  each  States,

 (8)  Preparation  of  films  on  the
 use  of  fertilisers  and  a  pro-
 vision  of  a  film  library  at
 each  State  Headquarters
 should  be  taken  up  imme-
 diately.

 (9)  A  post  of  the  rank  of  Joimt
 ५  Director/Additional  Director

 of  Agriculture  should  be
 created  in  each  State  to  look
 after  the  fertihser  promo-
 tion  work,

 (९)  The  recommendations  are  un-
 der  consideration  of  the  Government

 Fxpecteg  Sugar  production  during
 next  crushing  season

 ‘3915.  SHRI  P.  VENKATASUB-
 BAIAH:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  bz  pleased  to  state:

 (a)  the  total  production  of  sugar
 expected  during  the  next  crushing
 stason;

 (b)  how  far  it  is  going  to  meet  the
 needs  of  the  country;  and

 (c)  whether  Government  have  gon-
 sidered  the  desirability  of  nationalis-
 ing  the  sugar  industry  in  view  of  the
 fluctuating  position?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  About  36
 lakh  tonnes,  ag  per  present  estimates

 (9)  By  suitably  regulating  the
 monthly  releases  of  sugar,  the  con-
 sumption  will  be  contained  within
 the  limits  of  its  availability,

 (c)  A  decision  in  this  regard  will
 he  taken  on  receipt  of  the  recommen-
 dations  of  the  Sugar  Industry  Enquiry
 Commission,  which  hag  been  set  up
 to  undertake  a  detailed  and  compre-
 hensive  study  of  the  sugar  industry,
 2867(Ai)LS—8.

 particularly  in  the  context  of  the
 demand  for  its  nationalisation.

 Representation  from  Unregistered
 Medical  Professioners

 3916,  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Mmister  of  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  unregistered  Medical
 Professioners  have  made  several  rep-
 iesentations  to  Government  for  re-
 cognition  of  their  services;  if  so,  the
 nature  and  purpose  of  their  *epresen-
 tations,  and

 (b)  whether  they  were  assured  by
 Government  that  a  law  will  be  passed
 fo  utthse  their  services;  af  so,  the  rea-
 sms  for  delay  thereabout?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THF
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D,  P.  CHATTOPA.
 DHYAYA):  (a)  The  private  Medical
 Practitioners’  Association  as  well  as
 unreyistered  medical  practioners  have
 been  representing  for  regularisation
 of  their  practice  to  save  them  from
 prosecution  under  section  ‘15(3)  of  the
 Indian  Medical  Council  Act,  1956.

 (b)  Since  registration  of  medical
 Practioners  is  done  by  the  State  Medh-
 cal  Councils  the  State  Governments
 have  been  advised  to  make  necessary
 provision  for  enlistment  of  such  un-
 qualified  medical  practioners  in  their
 own  State  enactments,  if  they  so  de-
 sire.

 Opening  of  more  Medical  Schools  and
 Cilleges  in  the  Country

 3917,  SIRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  PLANNING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  admission  in  Medical
 Colleges  has  become  a  great  problem
 even  for  qualified  students  all  over
 the  country;

 (b)  if  so,  whether  Government  will
 take  steps  for  increase  of  M&dical
 Schools  and  Colleges  all  over  the
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 country  in  view  of  need  for  Doctors
 in  the  rural  aress  and  charging  of
 capitation  fee  by  private  Medical
 Collages;  and

 (e)  if  so,  the  steps  taken  or  propos:
 ed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  With  an  increase  in
 the  facilities  for  education  in  the  coun-
 try  and  improvement  of  socio-econo-
 mic  conditions  the  number  of  students
 seeking  admission  to  various  courses
 on  higher  education  has  been  on  the
 rise.  There  ig  thus  a  widening  gap
 between  the  number  of  seats  available
 and  the  number  of  students  seeking
 admission  in  institutions  of  higher
 learnings.  This  is  true  of  medical
 colleges  as  well.  Competition  for
 higher  education  is  becoming  keen  in
 all  branches  of  studies.  It  is  perhaps
 comparatively  more  acute  to<lay  in
 the  field  of  medical  education,

 (b)  and  (c).  Government  is  consci-
 ous  of  the  need  for  increasing  the
 number  of  medical  seats  all  over  the
 country  in  view  of  the  need  for  more
 doctors  in  rural  areas.  This,  how-
 ever,  has  been  engaging  the  éarnest
 attention  of  the  Government  of  India
 ever  since  Independence.  Facilities
 for  medical  education  have  increased
 many  fold  during  the  past  25  years.
 In  950-8l  there  were  30  miedicai
 colleges  in  the  country  with  an  an-
 nual  intake  capacity  of  2,500.  To-
 day,  there  are  99  medical  colleges
 with  an  amrual  intake  capacity  of
 about  12,000.  Of  these  69  medical
 colieges  set  up  between  960-8i  and
 97i-72,  42  were  set  up  during  the
 First  Five  Year  Plan,  48  during  the
 Second  Five  Year  Pian,  30  during  the
 Third  Five  Year  Plan  and  6  during
 the  Internangnum  period  between  the
 end  of  the  Third  Five  Year  Pian  and
 the  commencement  of  the  Fourth
 Five  Yeer  Plan  ie.,  between  ‘1908-67
 and  ‘1908-69,  Of  the  0  medical  Colle-
 #en  envienged  to  be  set  up  during  the
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 Fourth  Five  Year  Plan,  six  have  al-
 ready  been  set  up  and  4  more  are
 expected  to  be  established  before  the
 end  of  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 The  Scheme  for  setting  up  of  new
 medical  colleges  and  improvement
 and  expansion  of  the  existing  medi-
 cal  colleges  is  in  the  State  Sector.
 The  Medical  Education  Conference
 held  in  July,  1970,  while  considering
 the  Report  of  the  Medical  Education
 Committee  set  up  by  the  Government
 of  India  in  968  resolved  to  increase
 the  number  of  medical  colleges  as  far
 as  resources  would  permit.

 The  Health  Survey  and  Planning
 Committee  96]  headed  by  Dr.  A.  L.
 Lakshmanaswami  Mudaliar  had  re-
 commended  the  ideal  norm  for  this
 country  for  sometime  to  come  as  one
 medical  college  of  00  admissions  for
 a  population  of  50  lakhs,  In  other
 words  it  meant  one  medical  seat  for
 a  population  of  50,000.  Since  some
 of  the  medical  colleges  admit  more
 than  00  students  every  year  the  pre-
 sent  national  ratio  of  seat:  population
 is  about  A  45,000  which  is  better  than
 that  recommended  by  the  Mudaliar
 Committee.  Since,  however,  the  popu-
 lation  of  the  country  has  been  increas-
 ing  at  the  rate  of  about  2  million
 per  year,  it  needs  at  least  two  medi-
 cal  colleges  of  00  admissions  to  be
 set  up  annually  to  maintain  the  seat
 population  ratio  mentioned  above.  The
 question  as  to  how  many  medical  col-
 leges  should  be  set  up  during  the  Fifth
 Five  Year  Plan  is  at  present  under
 consideration  of  the  Government.

 So  far  as  the  charging  of  capitation
 fees  by  private  medical  colleges  is
 concerned  the  policy  of  the  Govern-
 ment  of  India  is  to  disapprove  of  this
 practice  and  to  discourage  the  setting
 up  of  such  medical  colleges  under
 private  initlative.  Government  of
 India  had  suggested  the  taking  over
 of  such  medical  colleges  to  the  con-
 cerned  State  Governments  after  exa-
 mining  the  economies  of  the  issue  as
 medical  education  is  in  the  State  Sec-
 tor.  Accordingly  one  private  medica:
 coBege  in  Ceicutta  was  taken  over
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 sometime  back  by  the  West  Bengal
 Government  and  another  private
 medical  college  in  Kerala  hag  recent-
 ly  been  taken  over  by  the  Kerala
 Government,

 Use  ef  English  Numerals  on  Vehicles
 along  with  Hindi  or  Regional  Nume-

 rals

 3918,  5खतरा  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  mn  many  Hindi-speak-
 ing  States  various  vehicles  use  only
 Hindi  numerals;

 (b)  whether  according  to  Constitu-
 tional  provision,  along  with  the  Hindi
 or  regional  numerals,  English  nume-
 rals  should  be  used;  and

 (c)  if  so,  whether  Government
 propose  to  take  steps  to  see  that
 English  numerals  are  also  used  by
 cars,  bus,  trucks,  taxies  and  other
 vehicles,  along  with  Hindi  or  regional
 numerals,  if  so,  used?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  OM  MEHTA):
 (a)  to  (c).  Under  section  24(3)  of  the
 Motor  Vehicles  Act,  1989,  the  regis-
 tration  marks  on  motor  vehicles  are
 required  to  be  displayed  in  English
 alphabets  and  the  numbers  in  the  in-
 ternational  form  of  Indian  numerals
 conforming  to  the  requirements  of  the
 Sixth  Schedule  thereto  read  with
 Article  843()  of  the  Constitution.
 However,  according  to  the  informa-
 tion  available  with  the  Government
 of  India,  some  vehicles  have  been
 displaying  the  registration  mark  in
 Devnagari  or  regional  languages  in
 Madhya  Pradesh,  Bihar,  Punjab,
 Orissa,  Uttar  Pradesh,  Haryana,
 Rajasthan,  Assam  etc.  Such  use  of
 regional  scripts  is  extra  legal  at  pre-
 sent.  Considering,  however,  the
 nature  of  the  problem,  the  Govern-
 ment  of  India  have  appointed  a

 Working  Group  to  make  recommen-
 dations  regarding  the  script  to  be
 used  on  the  motor  vehicles  for  the
 display  of  registration  marks.  The
 position  will  be  reviewed  after  receipt
 of  the  report  of  this  Group.

 Writing  of  Name  Plates  of  National
 Highways  in  English  along  with  Hindi

 or  Regional  Language

 3919,  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  SHIPRING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  name  plates  of  Na-
 tional  Highways  are  written  in  many
 States  only  either  in  Hindi  or  regional
 language;  and  °

 (b)  if  so,  whether  the  Government
 propose  to  enquire  and  take  measures
 to  see  that  name  plates  of  National
 Highways  are  written  in  English
 also?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  OM  MEHTA):
 (a)  and  (b).  The  instructions  re-
 garding  inscription  of  place  names
 on  informatory  sign  posts  along
 National  Highways  provide  for  the
 simultaneous  use  of  Roman  (English),
 Hindi  (Devnagari)  and  the  local  ian-
 guage  where  the  same  is  not  Hindi
 (Devnagari).  In  the  case  of  Kilo-
 metre  stones  inscriptions  are  to  be  in
 Roman  (English),  Hindi  (Devnagari)
 and  the  local  language  ig  the  laid
 down  order.  Figures  in  every  case
 are  to  be  marked  in  international
 form  of  Indian  numerals.  There  have
 been  no  major  deviations  from  this
 policy.  However,  whenever  any
 departure  has  come  to  the  notice  of
 Government  of  India,  the  matter  has
 been  taken  up  with  the  State  Gov-
 ernment  concerned  for  corrective
 action.

 Criticism  of  Rural  Health  Scheme
 3920,  SHRI  K.  KODANDA  RAMI

 REDDY:  Will  the  Minister  of  HEALTH
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 AND  FAMILY  PLANNING  be  pleas-
 ed  to  state.

 (a)  whether  the  Indian  Medical
 Association  had  critiosed  the  Rural
 Health  Scheme  proposed  by  Central
 Government,

 (b)  the  provisions  in  the  Scheme
 against  which  the  criticism  has  been
 made  and

 (0)  the  reaction  of  Government
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMl-
 LY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (PROF  D  P  CHATTOPA-
 DHYAYA):  (a)  Yes,  Sir

 (b)  The  criticism  is  mainly  direct-
 ed  against  the  employment  of  unqua-
 “ified  practitioners  of  Indigenous  Svs-
 tems  of  Medicine  and  the  “mixed”
 training  in  all  the  systems  which  was
 proposed  to  be  given  to  them.

 (९)  The  original  scheme  was  dis-
 cussed  with  the  State  Governments
 on  many  occasion,  and  taking  into
 account  the  views,  expressed  by  the
 State  Governments,  the  Indian  Medi-
 cal  Association  and  others,  it  has
 been  decided  to  reformulate  the
 scheme  making  it  sufficiently  flexible
 no  that  the  States  can  utilise  M.B.BS
 doctors/doctors  in  Indigenous  Systems
 of  Medicine/Integrated  Medical  Prac-
 tiouers/Para-medical  personnel  as
 sulted  to  Jocal  conditions.  Training
 of  the  Rural  Medical  Practitioner
 wil]  also  be  confined  only  to  the  res-
 pective  system  to  which  he  belongs,

 Repor,  of  British  Consultants  on  the
 expansion  of  Hindustan  Shipyard

 3821,  SHRI  है,  KODANDA  RAMI
 REDDY:  ,  Will  the  Minister  of  SHIP-.
 PING  AND  TRANSPORT  be  pleased
 to  state:

 (a)  ewhether  there  is  any
 psa to  expand  the  Hindustan  pyard

 at  Vizag;
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 (b)  whether  the  team  of  British
 Consultants  had  completed  their  tech-
 nical  study  and  submitted  their  re-
 port;  and  -

 (९)  uf  so,  the  salient  features  of  the
 report  and  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  DEPARTMENT  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  OM  MEHTA):
 (ay  An  mtegrated  development  pro-
 giamme  custing  Rs  766  crotes  for
 ¢xpansion  of  existing  facilities  in  the
 Hindustan  Shipyard  Limited  is  under
 implementation

 (b)  Not  yet

 (c)  Does  not  arise

 View  of  National  Commission  on
 Agriculture  regarding  Crash  Plan  to

 Develop  Forest

 3922  SHRI  K  KODANDA  RAMI
 REDDY:  Will  the  Muster  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  National  Commis-
 sion  on  Agriculture  hag  made  any
 suggestions  with  regard  to  crash  plan
 to  develop  forests  m  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  ‘thereon?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  The
 National  Commussion  on  Agriculture
 hag  submitted  an  Interim  Report  on
 Production-Forestry-Man-made  For-
 ests.  Considering  the  advantages  of
 aggressive  Man-made  forestry  pro-
 grammes,  it  has  been  suggested  there-
 in  amongst  other  recommendations
 that  the  future  production  programme
 should  concentrate  on  clear  felling  of
 valuable  mixed  forests,  mixed  quality
 forests  and  inaccessitile  hardwood
 forests  and  planting  these  areag  with
 suitable  fast-growmg  species  yielding
 high  return  por  unit  area,  It  has  also
 been  suggested  that  production  fores
 try  programme  should  be  taken  up
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 from  the  beginning  of  974  and  funds
 should  be  found  for  an  investment  of
 Rs.  773  cror2s  during  the  Fifth  Year
 Pion  for  clear  felling,  plantation  and
 maintenance  and  that  Instructional
 sources  be  tapped  for  meeting  a  sub-
 stantial  part  of  this  amount.

 (b)  The  Report  is  presently  under
 wxamination  in  the  Ministry  of  Agri-
 culture.

 Development  Programme  for
 Tungabhadra  Project

 Area

 3923.  SHRI  K.  KODANDA  RAMI
 REDDY;  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleascd  to  state:

 (a)  whether  any  amount  has  been
 sanctioned  under  the  ‘Area  Devclop-
 ment  Scheme’  of  Tungabhadra  Pra

 ject,  for  that  area  in  Andhra  region,
 and

 (b)  if  so,  the  total  amount  that  has
 been  sanctioned?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF.  SHER  SINGH):  (a)  No  sane-
 tion  under  area  Development  Pro-
 gramme  his  so  far  been  issued  four
 Tungabhadra  command  area  falling
 in  Andhra  Pradesh.

 (b)  Does  not  arise.

 Assessment  of  Crash  programme  for
 Rural  Employment

 3924.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  review  or  assess~
 ment  has  been  made  regarding  the
 implementation  and  the  results  of
 the  Crash  Programme  for  rural  em-
 ployment;  and

 (b)  if  so,  the  findings  and  conciu-
 sions  arrived  at?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF,  SHER  SINGH):  (a)  and  {b),,
 The  Scheme  is  continuously  under

 review  through  monthly  and  other
 progress  reports  which  have  been
 prescribed  jor  the  purpose  According
 to  the  latest  reports  available  for  the
 year  I67I-72,  against  a  revised  bud-
 get  provision  of  Rs  35  crores,  an  ex-
 penditure  of  Rs.  3l26  crores  was  in-
 curred,  resulting  m  the  generation  of
 84.05  lakh  mandays  of  employment.
 It  ७  considered  that  this  progress  in
 the  very  first  year  of  the  scheme  is
 quite  satisiactory,  especially  when  it
 is  remembered  that  the  Scheme  envi-
 saged  an  expenditure  of  Bs.  50  crores
 and  the  generation  of  875  lakh  man-
 days  of  employment  in  a  full  working
 season  of  0  months,  whereas  during
 thia  year  only  «ix  working  months
 were  available  becatise  the  first  six
 months  were  taken  up  in  formulating
 projects  for  execution  and  in  making
 the  requisite  administrative  and  other
 arrangements  coupled  with  prolonged
 monsoons,

 Agaimst  a  budget  provision  of  50
 crores  for  ‘1972-73,  the  expenditure
 reported  so  far  is  of  the  order  of
 Rs.  47  2)  crores,  resulting  in  the  genz-
 ration  of  477.99  Jukh  mandays.  It  is
 expected  that  the  sum  of  Rs.  50  crorea
 provided  tor  durmg  1972-73  will  be
 fully  utilised.

 ~
 Furthermore,  3  Research  Institu-

 tions  have  been  asked  to  study  in
 depth  the  operation  of  the  Crash
 Scheme  for  Rural  Employment  in  the
 field  and  to  access  its  impact.  Reports
 have  started  coming  in,  It  is  propos-
 ed  to  prepare  an  All-India  Coordi-
 nated  Report,  on  the  basis  of  these
 individuals  reports.  It  is  hoped  that
 this  All-India  Coordinated  Report
 would  provide  inter-alia  a  comprehen-
 sive  and  comparative  picture  of  the
 nature  and  pattern  of  rural  unemploy-
 ment  in  the  selected  districts.

 CORRECTION  OF  ANSWER  TO
 USQ  NO.  40  DATED  15-11-72  RE.
 MORTALITY  OF  FISH  BY  D.D.T.

 FACTORY  IN  DELH]  कै

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
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 FAMILY  PLANNING  AND  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS.-
 ING  (SHRI  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA):  In  reply  to  the  Unstarred
 Question  No.  40  in  the  Lok  Sabha
 asked  by  Shri  B.  K.  Daschowdhury
 on  the  45th  November,  i972,  it  was
 stated  that  the  Delhi  Administration
 and  the  Delhi  Water  Supply  and
 Sewage  Disposal]  Undertaking  had  in-
 formed  that  no  such  enquiry  was  con.
 ducted  and  therefore  the  action  on
 the  findings  of  enquiry  did  not  arise.

 Subsequently,  it  was  reported  by
 the  Ministry  of  Petroleum  and  Che-
 micals  that  in  ‘1961,  a  Government
 Team  assisted  by  .the  Central  Public
 Health  Engineering  Research  Insti-
 tute,  conducted  an  enquiry  into  the
 matter  of  the  mortality  of  fiah  by  the
 D.DT.  factory  located  by  the  Najaf-
 garh  Nallah  which  drains  _  into
 Jamuna,  The  findings  of  the  enquiry
 team  was  that  the  acidity  of  effluents
 from  the  D.DT.  factory  was  unlikely
 to  be  a  contributory  cause  of  the  pol-
 lution  of  Jamuna  River  and  that  in
 view  of  the  fact  that  Najafgarh  Nallah
 leading  to  the  river  Jamuna  was  run-
 ning  through  a  highly  industrialised
 area  and  received  effluents  from  a
 number  of  industries  as  well  as  qoames-
 tic  sewerage  from  numeroug  outfalls,
 it  was  difficult  to  incriminate  any  one
 or  the  other  of  these  wastes  ag  res-
 ponsibte  for  fish  mortality.

 The  Team  fecommended  certain
 measures  for  improving  the  position
 further  such  as  analysis  of  composite
 samples,  measurement  of  quantity  of
 effluent,  modification  of  the  treatment
 plant  and  settling  tanks  in  the  D.D.T.
 factory  etc,  The  Hindusten  inesecti-
 cides  Limited  has  ensured  that  all
 these  suggested  micasures  have  been
 duly  implemented  by  the  D.D.T.  fac-
 tory.

 ‘The  factual  information  from  the
 Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals
 was  received  in  the  Ministry  on
 lat  Decem#er,  297i.  Clarifications  on
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 Hindustan  Insecticides  Limited  and
 Central  Public  Health  Engineering
 Organisation.  As  such  the  statement
 for  correcting  the  reply  given  earlier
 could  not  be  made  earlier.

 नी
 42.02  hrs.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diaa-
 mond  Harbour):  May  I  seek  your
 permission  to  make  a  submission,  Sir?
 The  Delhi  University  has  been  closed.
 There  are  five  States—Haryana,
 Punjab,  Bihar,  Andhra  Pradesh  and
 Delhi  where  education  has  come  to  a
 stand-still....

 MR  SPEAKER:  No,  please.  The
 only  bad  thing  is  that  you  rise  out

 of  order.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  87,  I
 have  given  an  jadjuornment  motion
 but  you  have  declined  to  admit  it.  In
 that  context,  I  want  to  make  a  sub-
 mission,

 att  weer  विहारों  वाजपेयी  (ग्वालियर  )
 ग्रध्यक्ष  महोदय,  आप  ने  कहा  है  कि  आप
 दिल्ली  यूनिवर्सिटी  के  बारे  भें  चर्चा  करने  का
 प्रचार  देंगे  1

 अध्यक्ष  महोदय  जो  आइंद  भाई  दि
 विजिलेंस  एशेज  किया  ह्भ्रा  है,  उस  में
 क्वेश्चन  आवर  के  बाद  कालिंग  गु टेन्शन
 नोटिस  है  ।  उस  के  बाद  माननीय  सदस्यों
 ने  जो  कुछ  कहना  है,  वह  कहें  ।  भ्रमर  श्राप
 रूल  में  चेंज  करना  चाहते  हैं,  वो  कर  दीजिए
 लेकिन  लव  तक  ध्यार्डर  पेपर  के  मुताबिक
 जिये  |

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Just,  I
 wanted  to  draw  your  king  attention.

 MR.  SPEAKER:  At  the  proper
 time  and  not  before  the  Calling
 Attention  Motion.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE
 (Rajapur):  Adjournment  motion
 comes  before  calling  attention.

 MR.  SPEAKER:  So  far  ag  the
 order  fixed  in  concerned,  it  comes  after
 calling  attentian,



 233  Reports  by

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 Rules  clearly  state  that  it  is  after
 the  Questions.  So,  kindly  allow  me.

 "MR.  SPEAKER:  So  long  as  it  is
 there,  we  have  to  abide  by  it.

 12,03  hrs.
 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE
 REPORTED  REQUESTS  BY  WEST  BENGAL
 GOVERNMENT  TO  THE  CENTRAL  GOVERN-
 MENT  FOR  PERMISSION  TO  PURCHASE
 Dats  FROM  Foop  Corporation  oF

 Inpra

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY
 (Cooch-Behar):  I  call  the  attention
 of  the  Minister  of  Agriculture  to  the
 following  matter  of  urgent  public
 importance  and  I  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon.

 “The  reported  requests  by  the
 West  Bengal  Government  to  the
 Central  Government  for  permission
 to  purchase  Gram-Dal,  Moong-Dal
 and  Matar-Da)  from  the  Food  Cor-
 poration  of  India’s  stock  for  distri-
 bution  to  consumers  through  the
 public  distribution  system  in  order
 to  arrest  the  runway  movement  of
 prices  m  these  commodities.”
 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-

 TURE  (SHRI  F.  A.  AHMED):  The
 Food  Corporation  of  India  purchased
 certain  quantities  of  gram  and  mis-
 cellaneous  pulses  on  commercial  basis
 for  meeting  the  requirements  of  Army
 Purchase  Organisation  and  the  Minis-
 try  of  Rehabilitation.  After  meeting
 the  requirements  of  these  organisa-
 tions,  certain  stecks  of  gram  and
 pulses  were  left  with  them,  which
 normally  were  expected  to  be  dispos-
 ed  of  by  the  Corporation  at  the  best
 prices  obtainable  in  the  ‘market.  Gram
 and  pulses  were,  therefore,  gold  in
 the  Sale  Centres  of  the  Food  Cerpo-
 ration  of  India  from  the  end  of  March
 to  the  early  August,  1972.  In  the
 context  of  the  drought  situation  pre-
 veiling  in  .the  country  and  rising
 trend  in  prices  of  foodgraina,  a  deci-
 sion.  was  taken  by  the  Government  of
 India  towards  the  end  of  July,  1972,

 AGRAHAYANA  20,  894  (SAKA)  West  Bengal  Govt.  234 to  purchase  Dals
 from  F.C.I.  (CA)

 that  stocks  of  pulses  should  also  be
 offered  to  the  State  Governments|
 Administrations  for  issue  through  the
 public  distribution  system.  The  Food
 Corporation  of  India  fixed  uniform
 issue  prices  for  gram  and  various
 pulses  applicable  throughout  the
 country  taking  into  account  the  ave-
 rage  purchase  price,  pool  freight,
 storage,  etc.  and  communicated  the
 same  to  the  Regional  Offices  88  well
 as  to  the  State  Governmtnts  on  the
 25th  August,  1972,  In  pursuance  of
 these  instructions,  the  Regional  Mana-
 ger,  FCI,  Calcutta,  discused  with  the
 West  Bengal  Government,  the  ques-
 tion  of  sale  of  gram*®  and  miscellane-
 ous  pulses  and  reported  that  the  West
 Bengal  Government  were  inclined  to
 accep,  the  same  at  certain  prices.  In
 the  meanwhile,  representations  were
 received  from  some  of  the  State  Gov-
 ernmentgs  that  the  prices  fixed  by  the
 FCI  were  higher  than  the  market
 prices.  These  were  examined  and
 it  was  decided  that  the  stocks  of  gram
 and  pulses  with  FC]  should  be  issued
 to  the  State  Governments  as  per
 allotments  issued,  at  prices  mutually
 settled  between  the  FCI  and  the  State
 Governments  taking  into  account  the
 market  prices  prevailing  in  the  States
 ang  the  quality  of  the  stocks.  The
 FCI  issued  instructions  ,  accordingly
 advising  the  Regional  Offices  to  get
 into  touch  with  the  State  Govern-
 ments  and  intimate  the  results  of  the
 negotiations  to  Head  Office  for  appro-
 val.  The  approval  of  the  Head  Office
 has  since  been  communicated  to  the
 Regional  Manager,  Food  Corfpora-
 tion  of  India,  Calcutta  and  stocks  are
 now  being  lifted  by  the  State  Gov-
 ernment.

 SHRI  B,  K.  DASCHOWDHURY:
 The  statemem  seems  to  be  very  much
 peculiar  and  strange  to  the  very  con~-
 cept  of  the  formation  of  the  Food
 Corporation  of  India.  The  FCI  has
 started  it  activities  in  965  with  the
 idea  that  they  will  procure  f
 make  arrangements  for  storage  and
 distribution  in  order  to  satisfy  the

 growing  demand  of  the  cOngumers.
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 But,  Sir,  from  the  opening  sentence
 of  the  hon.  Munister's  statement,  it
 appears  that  he  is  referring  only  to
 the  pulses  and  other  foodstuffs  that
 are  being  procured  only  for  the
 requirements  of  the  Army  Purchase
 Organisation  and  the  Minisiry  of
 Rehabilitation,

 Section  B  of  the  Food  Corporation
 of  India  Act  ig  very  much  clear  on
 the  point.  Jt  is  the  base  responsibi-
 lity  of  the  FCI  to  see  that  the  food
 articles,  foodstuffs  and  pulses  and
 other  things  must  be  procured  by
 them  as  far  as  possible.  They  have
 to  make  arrangements  ior  the  proper
 storage  and  distribution.  They  must
 make  it  available  at  reasonable  prices,
 not  very  high  prices  The  decision
 was  taken  in  view  of  the  grave  situa-
 tion  and  the  trend  towards  rising
 prices  on  the  25th  of  August.  But
 from  the  last  sentence  of  the  hon.  Mi-
 nister's  statement  it  is  seen  that  only
 recently  the  State  Governments  were
 asked  to  lift  the  stocks.  Now  I  would
 like  to  know  what  happened  in  bet-
 ween,  that  is,  from  the  25th  of  August
 till  the  middle  of  December.  It  is  a
 fact  that  decision  was  taken  and  ins-
 tructions  issued  to  the  FCI  authorities
 concerned,  they  did  nothing  in  bet-
 ween.  It  is  also  a  strange  type  of
 price  which  was  offereq  by  the  re-
 gional  managet's  othe  at  Calcutta.  I
 have  got  here  a  copy  of  the  letter,
 The  Ministery  may  verify  this  parti-
 cular  point  which  I  have  mentioned,
 if  he  is  not  in  a  position  to  reply  to
 it  just  now.  The  price  offered  to  the
 Government  of  West  Bengal  for  gram
 was  Rs.  25.62  whereas  the  market
 price  wag  Rs.  120,  In  respect  of
 Gram  dai,  the  issue  price  to  State
 Government  was  Rs.  57.4  whereas
 the  market  price  was  Rs  785  pdr
 quintal.  In  respect  of  moong  dal  the
 Price  offered  to  State  Government
 Was  Re.  25.62  whereas  the  market
 price  wily  Rs,  195,  This  fs  the  position.
 I  do  not  know  what  the  basic  contept
 is,  fot  the  formation  of  the  Food’  Cor-
 Poration  of  India,  Is  it  to  have  a
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 monopolistic  tendency?  Is  it  to  create
 such  condition  that  prices  may  be  go
 up  higher  ang  higher?  Ig  it  to  help
 the  monopolist  or  the  capitalist  en-
 gaged  in  the  trade?  Is  it  to  help
 those  who  only  accumulate  huge
 stocks  of  foodstuffs  and  exploit  the
 consumers?  Is  it  a  correct  policy  to  be
 toilowed  by  the  Food  Corporation  of
 India?  If  it  is  not,  why  such  a  letter
 singed  by  one  Narasamha  Rao  a  very
 responsible  officer  of  the  Food  Cor-
 poration  of  Indla,  25th  August,  issued
 to  the  Joint  Secretary,  Manistry  of
 Agniculture,  Department  of  Food  and
 a  same  copy  given  to  all  the  State
 Governments’  civil  supphes  depart-
 ment?  The  hon  Muanister  has  kindly
 accepted  and  agreed  here  those  prices
 were  objected  to  by  various  State
 Guvernments,  not  only  by  the  State
 ot  West  Bengal.  What  made  this
 Food  Corporation  of  India’s  officers  to
 quote  such  prices,  prices  which  aie
 not  in  conformity  with  market  prices
 at  the  time?  There  is  all  things
 bungling  going  on.  As  a  matter  of
 fact  the  position  of  West  Bengal  Gov-
 ernment  m  respect  of  food  supplies  38
 very  peculiar,  Larger  areas  have  been
 covereg  by  statutory  rationing  and
 the  rest  areas  are  covered  by  modified
 rationing.  The  citizens  of  West
 Bengal  continue  to  supply  rice  to  the
 statutdry  rationing  system,  both
 wheat  and  rice  and  pulses  as  far  as
 possible  algo,  to  the  modified  ration-
 ing  areas,  The  entire  State  of  West
 Bengal  must  be  covered.  That  system
 probably  is  not  prevailing  in  any  part
 of  the  country.  The  State  Govern-
 ment  is  facing  a  chronic  problem  of
 deficiency  in  food  supply  ang  even
 the  attitude  of  the  Food  Corporation
 of  India,  I  must  say  seems  to  be  very
 peculiar  and  very  strange.  Why  has
 it  been  60?  The  West  Bengal  Govern-
 ment,  State  Minister  in  charge  of
 Food  arid  Agriculture,  they  are  send-
 ing  telegram,  and  letters  repeatedly
 but  no  action  wag  taken.  I  am  told
 on  the  3990  September  the  State  Food
 Minister  personally  met  the  hon.
 Food  Minister  here;  he  categorically
 stated  that  instructions  had  deen
 given  to  the  officials  that  these
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 rice  and  wheat  and  all  these  things
 will  be  supplicd.  Even  then  nothing
 was  done.  I  woulg  ask  the  hon.
 Minister  to  go  through  it  very  seri-
 ously,  Why  this  gort  of  delay  and
 procrastination  forms  part  of  the
 administration  of  the  FCI?  For  what
 reasons  West  Bengal  had  been  made
 to  suffer  for  the  last  three  Or  four
 months?  What  was  the  price  of  these
 pulses?  Moong  dal  costing  Rs,  2.0
 or  Rs.  2.20  in  the  Calcutta  market,  its
 price  had  gone  up  to  Rs,  3.50  or
 Rs.  3.75  per  kg,  that  means,  on  an
 average  all  these  pulses  varieties,
 prices  have  gone  up  to  the  extent  of
 Re.  l  to  Rs.  .80  or  Rs.  1.50,  oh  an
 average.  The  State’s  requiremen;  of
 pulses,  my  humble  estimate  is  to  the
 extent  of  10,000  metric  tonnes.  Due
 to  this  bungling  procedures  of  FCI
 officials,  the  West  Bengal  people  and
 the  consumers  of  West  Benga)  are
 made  to  suffer  to  the  extent  of  Rs.  0
 crores  each  month.  Rs,  30  crores  each
 ‘month  Conversely  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  hag  their  stocks  in  vari-
 ous  centres  of  West  Bengal  to  the
 extent  of  4,000  to  5,000  metric  tonnes.
 Now  they  claim  it  is  for  rehabilitation
 and  for  the  army  requirements,  army
 purchase  organisation.  There  are
 stocks.  Tnese  are  being  maintained
 for  the  last  three  or  four  years  There
 are  reports  these  are  being  declared
 ag  unfit  for  human  consumption.  As
 a  matter  of  fact  prices  were  quoted
 here.  One  item,  gram  dhal,  not  as
 whole,  when  prices  were  quoted  the
 State  Government  categorically  said
 this  gram  dhal,  is  absolutely  unfit  for
 human  consumption;  we  are  not  going
 to  take  it.  Thousands  and  thousands
 of  metric  tonnes  of  these  pulses,
 muster  seeds,  oil  seeds  and  other  arti-
 cles  have  been  taken  in  the  storage
 by  the  FCI  and  are  being  allowed  to
 deteriorate  and  declared  later  on  as
 undt  for  human  consumption.

 This  is  the  state  of  affairs.  Consi-
 dering  the-  peculiar  food  position  of
 West  Bengal,  the  State  Government
 decided  that  there  should  be  a  State
 Fdod  Corporation.  Under  section  7  of
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 the  Foog  Corporation  Act  there  is  no
 bar  to  having  a  Food  Corporation  of
 this  type.  I  do  not  know  why  the
 Central  Government  has  not  given  its
 clearance  or  consent  to  a  State  Food
 Corporation  in  West  Bengal.  Since
 the  State  Government  has  got  its  com-
 mitment  to  supply  food  to  the  people
 under  statutory  oy  modified  rationing,
 it  is  only  fit  and  proper  to  have  a  State
 Food  Corporation  to  deg!  with  this
 problem  I  go  not  see  anything  wrong
 in  the  demand  of  the  State  Govern-
 ment  and  I  do  not  know  why  it  has
 not  been  agreed  to.

 e
 In  view  of  the  fact  that  West  Bengal

 is  the  only  State  where  the  Food  Cor-
 poration  of  India  is  working  as  an
 agent  of  the  State  Government  in  res-
 pect  of  orocurement  of  wheat  and
 paddy,  a  situation  which  is  not  allow-
 ed  in  any  other  State,  and  in  view  of
 the  fact  that  each  and  every  year  on
 an  average  2}  lakhs  to  44  lakhs
 metric  tonnes  of  foodgraing  costing
 Rs.  300  crores  to  400  crores  are  pro-
 cured,  enabling  the  Food  Corporation
 to  make  a  huge  profit  of  Rs,  8  crores
 to  340  crores  annually  according  to
 my  humble  estimate  (even  though  it  is
 reported  that  they  are  making  losses),
 will  the  government  consider  giving
 a  special  subsidy  at  least  to  the  extent
 of  the  profits  earned  by  the  Food
 Corporation  in  the  procurement  of  foog
 articles  from  West  Bengal?

 Secondly,  will  the  Centyal  Govern-
 ment  agree  that  the  State  Government
 should  be  given  a  clean  clearance  to
 have  a  State  Food  Corporation  within
 the  framework  of  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  Act,  1964,  so  that  these
 troubles  will  not  recur  in  future?
 Also,  will  the  Central  Government.
 agree  that  there  must  be  a  proper
 enquiry  into  the  affairs  of  this  bung-
 ling  for  the  last  three  or  four  months”
 in  the  purchase  of  pulses  for  which  the
 West  Bengal  consumer:  have  been
 made  to  suffer?  Also,  in  view  of  the
 recommendations  of  the  Public  Ac-
 counts  Committee,  will  the,  Govern-
 ment  agree  that  in  all  the  district  and
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 local  brancheg  of  the  Food  Corporation
 of  India  there  should  be  an  advisory
 board  because  it  is  reported  that  the
 loca)  officials  are  working  ip  league
 with  the  local  monopolists  and  creating
 conditions  where  the  prices  of  food
 articles  go  up?  Otherwise  ,it  will  be
 felt  hy  the  people  of  West  Bengal
 that  under  these  processes  the  people
 of  West  Bengal  are  being  exploited
 and  that  they  are  being  made  to  pur-
 chase  their  food  articles  at  higher
 prices.

 SHRI  ह  A.  AHMED:  I  have  already
 explained  in  my  statement  that  gene-
 rally  the  Food  Corporation  of  India
 does  not  purchase  gram  ang  pulses
 for  the  purpose  of  distribution  through
 the  public  distribution  system.  It  was
 only'for  the  purpose  of  the  army  pur-
 chase  organisation  and  the  Rehabili-
 tation  Ministry  that  some  quantity  of
 gram  ang  pulses  were  purchased  last
 year.  As  the  hon.  Member  is  aware,
 whatever  was  intended  for  the  army
 purchase  organisation  was  supplied  to
 them.  Of  the  purchases  made  on
 behalf  of  the  Relief  and  Rehabilitation
 Ministry,  nearly  40  per  cent  remained
 in  the  various  States.  From  the  begin-
 ning  of  this  year  till  the  beginning  of
 August  972  it  was  being  disposed  of
 in  open  sale,

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY:
 What  is  the  mode  of  public  auction?

 SHRI  F,  A.  AHMED:  At  that  time,
 the  Government  of  India  took  a  geci-
 sion  that  because  of  the  drought
 situation  in  the  country  whatever
 stecks  were  available  with  the  Food
 Cerperatioy,  of  India  should  be  dispos-
 ed  of  through  the  public  distribution
 system  of  the  State  Government  con-
 cerned.  80,  the  matter  was  negotiated
 with  the  State  Government  for  the
 purpese  of  prive  which  the  State
 Government  will  have  to  pay  to  the
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 market,  the  transport  charges  and
 other  incidental  charges.

 When  the  issue  price  was  fixed,  it
 was  considered  to  be  very  high  by the  West  Bengal  Government  and  also
 by  other  State  Governments.  Then, the  matter  was  referred  to  ug  and, after  we  looked  into  the  matter,  we
 again  decided  that  this  question  of
 price  should  be  reviewed  and,  after
 review,  further  issue  price  was  fixed
 by  the  Foog  Corporation  of  India
 which  wag  also  not  acceptable  to  West
 Bengal  Government  and  to  other
 State  Governments,

 When  the  matter  was  brought  to
 the  notice  ot  the  Government,  we
 issued  a  direction  that  these  stocks
 should  be  disposed  of  to  the  State
 Governments  at  the  price  mutually
 settleg  between  the  State  Government
 and  the  Food  Corporation  of  India.
 Accordingly,  it  5४  now  being  disposed
 of.  It  is  in  these  negotiations  and
 these  terms  which  had  to  be  settled
 between  the  State  Government  and  the
 Foog  Corporation  of  India  that  some
 months  had  elapsed.  Now,  it  is  being
 distributed  in  Calcutta  through  the
 State  Government....

 SHRI  5.  K  DASCHOWDHURY:  At
 what  price?

 SHRI  F.  A.  AHMED:  I  will  give
 you  the  price  also.

 There  is  a  quantity  of  3800  tonnes
 of  gram  and  the  prevailing  market
 price  is  Re,  25  to  Re.  40  per  quintal.
 It  is  acceptable  to  the  State  Govern-
 ment  at  Ra,  i00  per  quintal.  That  is
 being  offered  to  them.  Similarly,  in
 the  case  of  Moong  dal,  there  is  a  quan-
 tity  of  80  tonnes  and  the  price  is  Rs.
 340  te  Re,  950  per  quintel.  But  it  is
 being  offened  to  the  State  Government
 at  Rs.  i9  per  quintal,  Then,  there
 ig  a  very  little  quantity  of  Matar  dal,
 that  is  .7  tonnes  which  is  being  given
 at  Re  80  per  quintal.  Therefore,  the
 hon.  Mlembér  will  realise  that  some
 mibsidy  in  the  form  of  easistance  has
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 been  given  so  far  as  West  Bengal
 Government  other  State  Governments
 are  concerned.  I  hope,  the  small
 quantity  which  is  now  available  with
 the  Food  Corporation  of  India  will  be
 made  available  to  State  Governments
 for  distribution  through  public  distri-
 bution  system.  We  have  not  got  a
 very  big  quantity.  The  quantity  indi-
 cated  by  me  is  the  only  quantity  avail-
 able  with  the  Food  Corporation  of
 India  and  that  will  be  given  to  them
 for  distribution.

 SHRI  B  छू,  DASCHOWDHURY:  My
 question  has  not  been  replied,  whe-
 ther  the  Government  will  allow  the
 State  Government  to  have  the  State
 Food  Corporation.

 SHR]  #  A.  AHMED:  Thig  is  with
 regard  to  distribution  of  pulses  and
 gram  by  the  Food  Corporation  of  India.
 Another  question  has  bean  raised  about
 the  proposal  of  the  State  Government
 of  West  Bengal  to  set  up  a  subsidiary
 of  the  Foog  Corporation  of  India.
 Even  though  this  has  no  relevance,  I
 may  inform  the  House  that  the  matter
 ig  under  consideration  and  this  is  not
 only  on  the  basis  of  one  State  but  on
 the  basis  of  other  States  also.  This
 matter  has  to  be  considered.

 SHRI  S.  C.  SAMANTA  (Tamluk):
 Sir,  we  are  bit  relieved  to  learn  from
 the  hon.  Minister  that  approval  of
 the  ‘head-office  of  the  Food  Corporation
 of  India  has  since  been  communicated
 to  the  Regional  Manager,  Food  Cor-
 poration  of  India,  Calcutta  to  dispose
 of  the  stocks  and  the  stocks  are  now
 being  lifted  by  the  State  Government.
 This  will  give  relief  to  the  poor  man.

 After  so  many  controversies,  the  hon.
 Minister  has  come

 foewans
 with  the

 explanation,  that  thi  Was  pur-
 chased  for  the  Army  Purchase  Organi.
 sation  and  the  Ministry  of  Rehabili-
 tation.  I  would  like  to  know  if  it  is
 trae  that  the  stock  wae  for  these
 organisations  and  why  so  much  stock
 waa  at  Calcutta.  In  the  ,
 the  hon.  Minister  has  said  that  it  was
 to  be  use  for  drought  areas  also.  But
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 the  State  Government  ‘has  repeatedly
 asked  the  F.C.I.  to  arrange  for  some
 gram  dal,  moong  dal  ang  matar  dal
 for  the  people  of  that  area.

 Four  telex  messages  were  sent  to
 the  FCI  and  copies  were  endorseg  to
 the  hon.  Agriculture  Minister.  They
 were  received  by  the  FCI,  ang  after
 receiving  the  telex  messages,  no  action
 was  taken  by  the  FCI  or  the  Ministry.
 What  was  the  dithculty?  How  to  pro-
 cure  grams  ordinarily  from  other
 States?  Is  a  State  allowed  to  pur-
 chase  from  other  States  without  Cen-
 tral  intervention?  This  thing  should
 be  finally  settled  whéther  the  State
 Government  can  deal  with  the  other
 State  Governments  in  spite  of  the  FCI?
 The  FCI  is  there,  but  they  were  not
 prompt  in  answering  to  the  four  telex
 messages.  What  were  the  answers,  I
 would  like  to  know  from  the  hon.
 Minister,  to  those  telex  messages?
 What  was  the  information  given  py
 the  hon.  Minister  to  the  State  Gov-
 ernment  for  not  being  able  to  supply
 grams  of  all  kinds  You  will  be
 astonished  to  hear,  Sir,  that  in  most
 of  the  districts  in  West  Bengal,  moong
 dal,  though  it  wag  in  the  stock  of
 FCI  in  Calcutta,  was  not  available  to
 the  public.  These  complaints  have
 come  to  us  and  have  also  appeareq  in
 the  newspapers.  Why  are  such  food  ar-
 ticles  not  being  supplied?  What  is  the
 procedure  of  the  Central  Government?
 If  it  should  be  done  through  FCI,  let
 it  be  done  by  the  FCI.  What  is  the
 procedure?  How  is  it  that  a  State
 Government,  trying  to  buy  these,
 cannot  get  them?  Sir,  I  would  refer
 to  the  news  that  appeared  in  Amrit
 Bazar  Patrika  on  7th  December  last
 and  would  ask  for  an  explanation
 from  the  hon.  Minister.

 SHRI  F.  A.  AHMED:  I  have  already
 pointed  out  that  it  is  not  generally
 done  by  the  Food  Corporation  of
 India—to  go  in  the  market  and  pur-,
 chase  grams  and  pulses  for  States  for
 distribution  through  public  distribu-
 tion  system.  It  was  only  for  two  pur-
 pases,  one  for  Army  Purchase  Grgani-  |
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 sition  and  the  other  fo:  the  Relabih-
 tation  Ministry  that  some  purchases
 weic  made

 The  hon  Member  has  askeq  the
 question  why  there  was  so  much  of
 stock  in  Calcutta  I  have  already  ex-
 plained  that,  so  far  as  the  Army
 Purchase  Organisation  is  concerned
 they  had  taken  over  al)  the  stocks
 whith  weré  purchased  on  their  behalf
 But  so  far  ag  the  Rehabilitation  Minis
 tty  was  concerned  only  about  40  or
 50  per  cent  was  utilised  by  them  and
 the  :est  was  kept  in  stock  for  the
 purposc  of  giving  to  the  refugees  who
 had  come  from  Bangladesh—and  fm
 whith  purpose  7  was  purehased  When
 the  .efugecs  had  to  go  back,  the  stock
 was  thcre  with  the  FC!  and  then  the
 question  arose  how  that  stock  should
 be  disposed  of  Formerly  it  was  being
 disposed  in  open  market  but  later  on
 an  August  Government  decided  that  3t
 should  be  distributed  through  the
 State  Government,  which  will  utihse
 the  public  distribution  system  for  dis-
 tribution  to  the  people  Some  time
 was  tiken  by  the  FCI  and  the  State
 Government  to  fix  the  price  and  the
 quantity  which  they  will  take  from
 the  FCY  As  I  have  already  pointed
 out  at  took  two  or  three  months  These
 negotiations  have  been  completed  and
 the  stocks  are  now  being  lifted  by  the
 West  Bengal  Government  As  I  have
 already  mdicated  the  stock  there  is,
 whole  gram  1,500  tonnes,  moong  dal
 80  tonnes,and  matar  dal  11  tonnes,
 and  that  is  bemg  lifted  by  the  West
 Bengal  Government

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diantond
 Harbour):  I  thought  that  after  the
 s¢athing  attack  on  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  in  the  last  session,  they
 would  go  through  a  sort  of  spring-
 cleaning  and  pull  their  socks  up,  but
 when  I  got  a  telex  from  West  Bengal,
 it  really  shocked  me  The  telex
 Meskage  says:

 “GOVERNMENT'S  (West  Bengal
 Governmetit's)  DECISION

 pd  cl CHA
 ्

 ONE  THOUSAND  c
 .  TONNES  OF  GRAM  DAL,  ONE
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 HUNDRED  METRIC  TONNES  OF
 MOONG  DAL  AND  EIGHTY  MET
 RIC  TONNES  OF  MATAR  DAL
 LYING  WITH  FCI  IN  WEST  BEN-
 GAL  AT  NEGOTIATED  PRICES

 Then  ॥  gves  along
 ‘  THESE  STOCKS  ARE  LYING

 WITH  FCI  OVER  A  LONG  PERIOD
 OF  TIME  SEVERAL  TELEPRIN-
 TLR  MESSAGES  SLNT  FROM  ‘HE
 FOOD  &  SUPPLILS  DEPARTMENT
 0  FCI

 But  the  FC]  were  unmoved
 ‘  FC]  COULD  NOT  TAKE

 DECISION  IN  THIS  REGARD
 AND  ULTIMATELY  THE  STORES
 WOULD  DETERIORATE  AND  BE-
 COME  UNFIT  FOR  HUMAN  CON-
 SUMPTION  RESULT  IN  COLOS-
 SAL  LOSS  ,

 All  this  loss  will  ultimately  fall  on  the
 consumer

 “FCI  NOT  TO  ALLOW  HUGE
 STOCKS  OF  PULSES  GO  WASTE
 RATHER  THAN  DELIVER  THE
 STOCKS  TO  THE  WEST  BENGAL
 FOOD  DEPARTMENT  FOR
 DISTRIBUTION  THROUGH  PUB-
 LIC  DISTRIBUTION  SYSTEM  TO
 OUR  CONSUMERS  WHO  ARE
 AFFLICTED  BY  THE  RUNAWAY
 MOVEMENT  OF  PRICES  OF
 ESSENTIAL  COMMODITIES  क

 Then  it  says  it  goes

 “AGAINST  THE  GRAIN  OF
 CENTRAL  GOVERNMENT'S  POLI-
 CY  DECISION  RECENTLY  AN-
 NOUNCED  CHIEF  MINISTERS
 AND  FOOD  MINISTERS’  CONFE-
 RENCE  ON  THIRTISTH  SEPTEM-
 BER  LAST  HAD  TAKEN  UP  THE
 MATTER  WITH  THE  UNION  MI-
 NISTER  OF  FOOD..  mm

 Then  it  says  that  the  Food  Minister
 had  given  a  categorical  assurance  and
 that  a  decision  has  already  been  com-
 munoated  ii  the  month  of  September,
 to  the  Zonal  Manager,  FCT,  Calcutta
 Airedtiniy  thei  to  deliver  the  stocks
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 at  the  then  market  prices  by  negotia-
 tions  with  the  State  Government.  It
 say:

 ह  “STOCKS  HAVE  NOT  BEEN  DE-
 LIVERED  AND  NO  DECISION
 ACCEPTING  THE  RATES  QUOTED
 BY  THE  STATE  GOVERNMENT
 HAS  BEEN  COMMUNICATED  TO
 US.”

 In  the  meantime  they  have  also
 a  teleprinter  message  to  the  headquar-
 ters  soliciting  immediate  decision.
 Already  considerable  stocks  of  mustard
 oil  have  become  deteriorated  and  it
 has  become  unfit  for  human  consump-
 tion  Then,  they  went  to  the  traders
 and  unscrupulous  traders  got  it  and
 xold  it  after  adulteratiny  tt  and  that  is
 why  how  they  are  delaying  the  matter
 ‘They  are  talking  so  much  about  the
 public  distribution  system  but  actually
 trom  the  Reserve  Bank  figures,  the
 supplies  through  the  public  distribu-
 tion  system  have  actually  come  down:
 968-69—0.l  lakh  tonnes,  969-70—
 95  lakh  tonnes,  970-7l—8.8  lakh
 tonnes  and  97l-72—77  lakh  tonnes.
 Although  they  ure  shedding  croco-
 dile  tears  for  the  poor  consumer,  here
 from  the  Reserve  Bank  figures,  every
 year  the  supplies  to  the  public  distri-
 bution  system  have  been  dwindling.

 Then,  there  is  a  report  by  the  Com-
 mittee  on  Public  Undertakings  which
 Zives  the  losses  due  to  family  storage.
 It  says  in  1965-66,

 MR.  SPEAKER:  Please  come  down
 to  the  motion.  It  is  too  wide  a  dis-
 cussion  you  are  starting.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  is
 about  storage  losses.  I  am  saying  how
 it  is  happening.  It  is  one  of  your
 committees.  You  were  once  the
 Chairman  of  this  committee.  It  was
 published  in  1972,  it  might  have  been
 that  it  was  drafted  while  you  were
 the  Chairman.

 MR.  SPEAKER:  I  do  not,  know  that
 it  will  come  to  your  hands,

 ~
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 SHRI-  JYOTIRMOY  BOSU:  I  am
 sure  you  are  happy  in  your  heart  of
 hearts.

 It  says  about  the  losses  due  to  fami-
 ly  storage: —

 1965-66  Value  of  stocks  R.  7896
 1966-67  7  Rs  469
 1967-68  7  Rs  30,440
 ‘1968-69  कि  Rs  WAKREL

 1969-70  मर  Rs.  6.08,550
 1970-71  "  है  LI,86,74]

 You  see  how  the  losses  are  mounting
 Up  every  year.

 In  spite  of  the  fact  that  West  Bengal
 produces  a  lot  of  things  from  which
 you  are  earning  a  lot  of  foreign  ex-
 change,  why  this  unkindly  attitude?
 West  Bengal  earns  40  per  cent  of  your
 expott  earnings.  Prices  are  soaring
 but  they  are  quarrelling  on  this  petty
 price  fixation.  It  was  revealed  in  the
 last  debate  how  the  internal  draw-
 backs  are  causing  havoc  and  I  have
 talked  about  the  mustard  oi!  which
 had  to  be  thrown  away  almost.  Why
 this  discrimimation  and  monopoly  pro-
 curement  of  rice  and  wheat  upto  the
 wholesale  level  by  FCI  is.  confined  only
 to  West  Bengal  and  make  a  profit  of
 Rs.  6  crores?  The  real  problem  to-
 day  is  that  the  rationing  system  is
 going  to  break  down.

 I  seek  your  indulgence  for  g  min-
 ute.  West  Bengal  wanted  a  total  of
 175,000  tonnes  of  rice  and  wheat.  Out
 of  this,  10,000  tonnes  would  be  wheat
 and  the  rest  65,000  tonnes  rice.  This
 was  their  need-based  minimum  de-
 mand.  The  Centre  arbitrarily,  without
 assessing  the  need,  reduced  this  to
 80,000  tonnes  of  wheat  and  40,000
 tonnes  of  rice.  Calcutta  rationing  alone
 requires  40,000  tonnes  of  wheat  per
 month.  Flour  mills  in  Calcutta  for
 minimum  working  require  30,000  to-
 nnes  of  wheat.  You  have  left  only
 10,000  tonnes  for  the  entixe  popfula-
 tion  of  over  45  million  people  there.
 Rice  for  Calcutta  alone  would  be  need-
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 ed  to  the  extent  of  37,000  tonnes  per
 month.

 MR,  SPEAKER:  Why
 go  off  the  point?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  This  is
 a  serious  matter;  otherwise  the  entire
 rationing  system  will  break  down.
 How  can  you  eat  dal  without
 chapate?  How  can  you  eat  dal
 without  rice?  I  will  just  touch  the
 point.  You  have  been  kind  enough.

 MR.  SPEAKER:  Not  kind  enough,
 but  I  am  forced  to  hsten  to  it.  I  am
 working  under  compulsion,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  hate  to
 do  anything  like  that  Rice  need  for
 Calcutta  is  to  the  extent  of  37,000
 tonnes  per  month  The  figures  in
 respect  of  non-rationing  suburbs  and
 rura]  areas  for  public  distribution
 through  fair-price  shops  would  be
 10,000  tonnes.  West  Bengal  procure-
 ment  was  very  late  and  the  procure-
 ment  was  low.  That  is  only  from  West
 Bengal  procurement  Soon  this  will
 be  exhausted  and  you  will  be  forcing
 them  to  eat  parboiled  rice  which  is
 most  unwelcome  This  is  a  very  se-
 rioug  situation  They  should  =  give
 25,000  tonnes  of  Punjab  wheat,  espe-
 cially  Taran  Taran.

 should  you

 MR.  SPEAKER:  Don’t  think  ]  will
 hold  it  relevant.  Don't  do  it,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  We
 cannot  take  dal  without  chapati  or
 rice.  I  am  just  touching  that  point.
 That  is  all.

 MR.  SPEAKER:  You  want  fish
 algo...

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No,  Sir.
 I  will  confine  myself  to  this  one  point.
 In  the  statement  it  hag  been  stated
 that  the  approval  of  the  head  office
 has  gince  been  communicated  to  Re-
 gional  Manager,  FCI,  Calcutta.  On
 wkat  date  was  this  done?  After  this
 Calling  Attention  was  tabled?  What
 ig  the  cost  of  procurement?  What  is
 the  cost  ef  storage  per  month?
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 SHRI  ¥F.  A.  AHMED:  The  head
 Office  instruction  was  issued  on  the
 2nd  December.  The  Regional  Manager
 has  taken  action  and  I  am  told...

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  That  was
 on  9th,

 SHRI  F.  A.  AHMED:  About  पा  or
 9th.  After  this  order  was  issueq  on
 the  2nd  December,  it  takes  a  few
 days  before  action  is  taken  by  the
 local  othcers.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  know
 that  this  was  done  after  the  Calling
 Attention  notice  was  admitted,

 SHRI  ्  A.  AHMED:  The  hon.
 Member  is  not  prepared  to  give  the
 credit  that  as  soon  as  the  matter  come
 to  my  notice,  action  was  taken.  I
 was  in  Calcutta  in  the  month  of
 August  or  September,  I  decided  that
 this  stock  left  with  the  FCI  should  be
 handed  over  to  the  State  Government.
 FCI  is  an  autonomous  body,  they
 should  consider  issue  price  and  ail
 that.  They  had  to  reconsider  and
 fix  the  price.  This  matter  was  re-
 ferred  to  us.  I  asked  them  to  review
 the  price.  The  State  Government  was
 not  satisfied  with  that  review.

 After,  that,  we  decided  that  the
 matter  should  be  taken  up  by  the
 West  Bengal  Government  and  the
 Food  Corporation  of  India  and  they
 should  reach  a  settlement  as  early  as
 possible.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  is
 a  long  telex  maesage.  It  ig  three  days
 old.

 SHRI  Ff.  A.  AHMED:  After  the
 settlement  had  been  reached  between
 the  State  Government  and  the
 FCI,  it  has  not  taken  much  time  for
 delivery  of  the  stock.  As  I  have
 already  said,  it  is  not  generally  done
 by  the  FCI  that  pulses  or  grams  are
 procured  from  other  States  and  de-
 livered  to  West  Bengal  or,  any  other
 State.  It  is  only  the  balance  left
 from  the  Rehabilitation  Ministry's
 requirement  indent  which  is  now  in

 D
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 stock  with  the  FCI,  and  that  is  a  very
 small  quantity  compared  to  the  needs
 and  requirements  of  West  Bengal
 Government,  but  even  that  is  being

 seleased  at  a  subsidised  rate  for  help
 and  assistance  to  the  people  concern-
 ed,

 SHRI  8,  K.  DASCHOWDHURY:
 What  is  the  balance  left?

 SHRI  F.:A.  AHMED:  As  I  have
 already  said,  the  quantity  is  500
 tonnes  of  gram,  and  80  tonnes  of
 moong  dal  and  .7  tonnes  of  matar
 dal;  so  far  as  masur  dal  is  concerned,
 that  is  not  acceptable......

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY:
 That  is  only  in  Calcutta.  But  there
 are  several  other  districts....

 SHRI  F.  A  AHMED:  I  can  lay  a
 statement  on  the  Table  of  the  House
 so  far  as  the  balance  in  respect  of  the
 rest  of  the  counry  is  concerned..

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  What
 is  the  stock  position?  To  which  years
 crop  does  it  relate?  When  was  it  pro-
 cured?  What  were  the  storage  char-
 ges?

 SHRI  F.  A.  AHMED:  I  can_  give
 all  this  information  and  lay  a  state-
 ment  on  the  Table  of  the  House.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  only
 sought  some  very  relevant  informa-
 tion.  Which  year’s  crop  was  _  this
 dal?  What  was  the  date  of  procure-
 ment  by  the  FCI?  What  was  the  cost
 of  storage  per  month?  What  was  the
 money  blocked  in  the  stock?

 SHRI  F.  A.  AHMED:  This  infor-
 mation  can  be  obtained  and  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 MR.  SPEAKER:  The  hon.  Mem-
 ber’s  _calling-attention-notice  was
 cofined  purely  to  purchase  from  the
 FCI  and  distribution  to  {he  consu-
 mers,  about  which  the  hon,  Minister
 has  given  a  very  detailed  reply.

 SHRI  SYOTIRMOY  BOSU:  I  am
 told  that  the  dal  was  on  the  point  of
 getting  deteriorated  and  becoming

 to  purchase  Dals
 from  F.C.I.  (CA)

 unfit  for  human  consumption.  That
 was  why  I  wanted  to  know’  which
 year’s  crop  it  was,  when  it  was  pro-
 cured,  how  much  money  was  blocked
 in  the  storage  and  what  the  storage
 charges  were.

 MR.  SPEAKER:  Let  him  not  try
 make  everything  deteriorate....

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 hon.  Minister  is  willing  to  reply,
 Sir.....  be

 SHRI  F.  A.  AHMED:  I  have  al-
 ready  said  that  the  dal  was  being
 sold  in  the  open  market  sale,  and  it
 had  not  deteriorated,  and  it  was  fe-
 tching  a  better  price  than  what  it  is
 now  fetching  in  west  Bengal.  They
 were  asked  to  go  and  inspect  it,  and
 whatever  they  want  is  being  placed
 at  their  disposal;  only  those  stocks
 which  were  such  that  they  could  be
 given  to  the  West  Bengal  Govern-
 ment  are  being  given  to  them.  So  far
 as  masur  dal  is  concerned,  they  did
 not  want  it...

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY:
 Because  it  igs  unfit  for  human
 consumption.

 SHRI  F.  A.  AHMED;  They  did  not
 want  masur  dal.  But  that  is  also  sale-
 able  in  the  open  market,  and  since
 it  is  fetching  good  prices,  it  is  not
 such  bad  stock  as  the  hon.  Member
 makes  it  out  to  be.

 SHRI  JYOTIRMOY  ‘BOSU:  The
 reply  to  my  question  has  not  come.
 74.42  hrs.

 MISCELLANEOUS  MATTERS
 SHRI  K.  BALADHANDAYUTHAM:

 (Coimbatore):  I  have  a  submission
 to  make,  I  have  written  to  you  al-
 ready  under  rule  377  seeking  your
 permission  to  raise  the  question  of
 the  floods  and  cyclone  and  the
 devastation  caused  by  them  in  Tamil
 Nadu....  वि

 MR.  SPEAKER;  I  shall  admit  Some
 calling-attention-notice  on  that,  not
 tomorrow  or  the  day  after,  but  some
 time  after  that,
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  (Dia-
 mond  Harbour):  What  about  my  ad-
 jJournment  motion?

 ‘

 SHRI  S  M  BANERJEE  (Kanpur):
 About  the  closure  of  the  Banaras
 Hindu  University

 MR  SPEAKER.  Let  the  hon.  Mem-
 ber  not  make  adjournment  motion
 so  common  and  cheap  by  bringing  it
 up  every  day,  He  comes  forward  with
 one  or  two,  adjournment  motions
 every  day  i  they  are  allowed,  then
 no  time  will  be  left  for  any  other
 business,  nor  do  they  fall  within  their
 defimtoin  Let  him  please  not  make
 iW  So  cheap.  Adjournment  motion
 should  be  very  rare  things;  they  may
 be  there  once  or  twice  probably
 in  years  When  an  adjournment
 motion  comes,  the  country  should
 know  that  it  is  coming.  But  if  an
 adjournment  motion  is  to  be  allowed
 every  day,  then  there  will  be
 365  adjournment  motions  in  a  year,
 and  no  time  will  be  left  for  any
 other  business  [I  am  sorry  Let  the
 hon  Member  take  my  advice  and  let
 him  not  make  it  so  cheap.

 ‘SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  shall
 listen  to  your  advice  a

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  (ग्वालियर)
 आप  ने  दिल्‍ली  के  बारे  में  यह  स्वीकार  किया
 था  कि  आप  इस  पर  चर्चा  करने  का  मौका
 दगें  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  वह  चर्चा  करने
 करा  श्राप  प्रचार  दे।  बनारस  हिन्दू  विश्व-
 विद्यालय  के  नारे  में  कॉलिंग  टेंशन  नोटिस

 एडमिट  कर  दिया  जाये  ।  बह  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  है  ny

 MR.  SPEAKER:  I  have  already
 allowed  one  Calling  Attention  on  that.
 One  ‘call  attention  came  to  me  this
 motning  rabout  the  Banaras  Hindu
 University;  so  l  have  allowed  that

 Regarding  the  other  discussion,  I
 have  no  objection,  if  you  are  pre-
 pared  to  have  a  discussion.  As  I  said
 the  other  day,  we  can  have  it  any
 time.  We  had  this  discussion  thrice
 already.  The  more  we  discussed,  the
 more  the  trouble  grew.  .

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE:
 Trouble  has  nothing  to  do  with  dis-
 cussion

 MR  SPEAKER,  The  discussion
 had  no  effect  on  the  students  It  is
 my  opinion  The  more  we  discussed,
 the  more  the  trouble  grew  If  you
 want  trouble  to  come  up  again,  I
 have  no  objeetion,  if  you  are  inte-
 rested  in  that.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  have
 given  notice  under  rule  377.  The
 State  Government  non-gazetted
 officials  have  marched  to  Parhament
 House  and  assembled  at  the  Boat
 Club;  they  have  come  from  the  en-
 tire  country,

 MR.  SPEAKER  What  has  Parhia-
 ment  to  do  with  NGOs?  It  ts  not  our
 junsdiction,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU‘  It  is
 the  bonus  issue  involving  Mr.
 Khadilkar..  (Interruption).

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE
 (Howrah):  They  are  squatting  be-
 fore  the  Secretariat  of  the  Prmie  Mi-
 nister;  they  have  come  from  all  over
 India

 MR.  SPEAKER:  This  House  cannot
 discuss  States’  NGOs....

 AN  HON.  MEMBER;  It  is  the  bonus
 issue--638  per  cent.

 “MR.  SPEAKER:  Whatever  it  be,
 we  cannot  discuss  such  matters  here.
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 wt  wee  बिहारी  बाजपेयी  :  फिर
 दिल्‍ली  धुमिवरलिटी  के  देरे  वहां  पर  चर्चा
 करने  के  बारे  में  क्या  हुमा है

 ~  शायद  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यहां
 उस  के  बारे  &  डिस्कस  कर  लें  मुझे  कोई

 ऐतराज़  नहीं  है  1

 शी  टले  बिहारी  वाजपेयी  शाप
 मती  महोदय  से  बातचीत  करके  उस  के  लिए
 समय  तय  कर  दीजिये  |

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  RAJ
 BAHADUR):  I  made  a  statement  the
 other  day.  This  matter  had  been
 discussed  thrice.  You  rightly  observed
 that  the  more  we  discuss,  the  more
 it  complicates......  (Intterruptions)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  is
 very  objectionable.  (Interrup-

 tions).

 ot  wee  बिहारी  बाजपे पो  :  आप
 पार्लियामेंट  को  ताला  लगा  दीजिये  ।  क्या  हम
 लोग  चर्चा  करते  हैं  इसलिए  वहां  मामला
 बिगड़ता  है  ?  वहां  मामला  बिगड़  रहा  है
 इसलिए  हम  यहां  पर  चर्चा  करने  की  इजाजत
 चाहते  हैं  t

 दि  e

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  दाप  ने  गलत  समझा  ।
 मैंने  उनको  यह  कहा  कि  इस  हाउस  में  तीन
 दफे  हम  डिस्कस  कर  चुके  हैं  और  जितनी
 दफ़  भी  डिस्कस  किया  उसका  कोई  ख़ास
 फायदा  नहीं  निकला  और  बह  उसी  तरह
 उलझा  हुआ  है  q

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 (Begusarai):  What  fits  in  your  mouth,
 does  not  necessarily  fit  in  the  mouth
 of  the  hon.  Minister,  He  also  speaks
 the  same  language.

 Teepe  महोदय  :  ग्रुप  कंपनी  बतलाइये  t
 झगर  भाप  ,इस  पर  फिर  और  डिस्कशन

 'करता  चाहते  हैं  तौ  एक,  दी  दिन  बह्र  कर.
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 देख  लीजिये  ।  कल  श्राप  बनारस  हिन्दू
 धुतिवरसिट्टी  को  डिस्कस  कर  लीजिये  भर
 दिल्ली  यूनिवर्सिटी  के  लिए  एक,  दो  दिन
 देख  लीजिए  हो  सकता  है  इस  बीच  बहां  की
 स्थिति  में  कुछ  सुधार  हो  जाए  लेकिन  झगर
 इसे  सें  में  कोई  सुधार  नहीं  होता  है  तो  उस
 पर  भी  बाद  में  डिस्कशन  कर  लीजिये  ।

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Last
 session  in  the  Business  Advisory
 Committee  it  was  decided  that  every
 week  there  will  be  two  sich  things
 under  93  and  184.  We  have  done
 three  week,  sittings  in  this  session;
 yet  we  have  done  only  three,  and  not
 six.  Therefore  we  are  fully  entitled
 to  have  another  three  this  week.
 About  the  remaining  two  weeks,  it  is
 quite  different.

 MR,  SPEAKER:  We  shali  look  into
 it,

 PROF.  MADHU  DANDAVATE
 (Rajapur):  I  was  seeking  your
 permission  to  raise  the  issue  of  mal-
 practices  regarding  the  distribution
 of  relief  materials  for  Bangla  Desh
 refugees  focussed  by  the  resignation
 of  the  Joint  Secretary  of  the  Red
 Cross  Organisation  Mrs.  Leila  Fer-
 nandes.  You  have  pointed  out  that
 it  could  not  be  raised  through  an  ad-
 journment  motion.  I  did  nop  insist
 on  the  adjournment  motion,  though
 it  is  a  major  failure  of  the  Govern-
 ment.  Could  you  suggest  some  other
 method  for  discussing  this  very  im-
 portant  issue  which  has  appeared  in
 different  papers  all  over  the  world,
 we  Shall  be  happy.  5

 MR,  SPEAKER:  It  should  come
 in  the  form  of  a  motion.  Somebody
 resigning  from  the  Red  Cross  and
 there  should  be  an  adjournment
 motion  and  discussion  here—how
 could  it  be?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  It
 is  a  major  sisue—the  malpractices
 which  had  been  highlighted  by  the
 resignation  of  Mrs.  Leile  Fernehdes.
 We  are  prepared  to  regast  the
 working.  Some  form  of  discussion
 should  be  permitted.
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 [SHRI  MADHU  DANDAVATE]
 You  may  suggest  the  modus

 operandi  for  discussing  this,
 MR,  SPEAKER:  You  may  send

 your  remarks  to  the  Minister.  Let
 Us  see  what  happens.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  What
 about  my  point?

 MR.  SPEAKER:  No  commitment
 to  Shri  Besu.

 SHRI  s.  M.  BANERJEE:  A  state-
 ment  was  made  by  an  hon,  Member
 of  this  Howse,  who  is  the  General
 Secretary  of  the  AICC,  that  a  Bill
 on  a  ceilling  on  urban  property  would
 be  introduced  in  this  House,  I  would
 like  to  know  whether  it  would  be  in-
 troduced  in  this  ‘House  this  week.

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  All  that
 the  hon.  Member  has  said  is  that  the
 Bull  is  ready.  In  fact,  he  has  already
 issued  a  clarification  in  the  press  to
 the  effect  that  only  the  principles
 on  which  the  Bill  was  formulated
 have  been  discussed  (Interrup-
 tions).

 SHRI  S.  M  BANERJEE  We  are
 interested  in  this  Bill,  We  want  to
 know  whether  it  will  be  introduced
 in  this  session  or  not?

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  I  will  have
 to  consult  the  Minister  of  Works  &
 Housing  who  has  to  sponsor  the  Bull.
 We  are  very  Keen  to  bring  the  legis-
 lation  as  soon  as  possible.

 it  रामावतार  शास्त्री  (पटता):
 भ्रध्यक्ष  महोदय,  मैं  इस  सवाल  को  न[|उठाता,
 लेकिन  इसका  द. क  जी०  सी०  से  ताल्लुक
 है,  इसलिये  ढाना  चाहता  हू  ।  भाप  जानने
 है  कि  बिहार  मे  कालेज  टीचर्स  की  स्ट्राइक
 नवल  रही  है।  वहा  इसको  ले  कर  बड़ी
 मह वही  हो  रही  है  ।  चूंकि  इस  का  सम्बन्ध

 हद  जी०  सी०  से  है  इसलिये  मैं  चाहता  हूं
 कि  शिक्षा  मंत्री  महोदय  कालेज  टीचर्स

 स्ट्राइक  के  बारे  में  कोई  स्टेटमेंट  दें  |
 सहित  महोदय:  भाई  लिख  कर  दें

 तब  दिखाना  q *
 aft  पस  एम०  आम्र  पंजाब के  लिये

 मैं  आप  को  बधाई  देता  हूं  4
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 wees  महोदय  शब  किसी  और  जगह
 न  स्ट्राइक  करवा  दीजियेगा  q

 12,52  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE
 AccouNTs  OF  ‘VISAKHAPATNAM  PorT

 TRustT

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  RAJ
 BAHADUR):  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  Annual  Accounts
 (Hind:  and  English  versions)  of  the
 Visakhapatnam  Port  Trust  for  the
 year  970-7l  and  the  Audit  Report
 thereon,  under  sub-section  (2)  of  sec-
 tion  03  of  the  Major  Port  Trusts
 Act,  963  ८

 [Placed  ह:  hbrary  See  No  LT-
 3965[72]
 FERTILIsen  (CONTROL  ‘SRD  Amt,  ORDER,
 972  AND  A  NOTIFICATION  UNDER

 EssenriaL  Commonprrizs  Act,  955
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (SHRI  ANNASAHEB  P.  SHINDE):

 I  beg  to  lay  on  the  Table—
 reo)  A  copy  of  the  Fertiliser  (Con-

 trol)  Third  Amendment  Order,  4972
 (Hindi  and  English  versions)  pubhis-
 hed  in  Notification  No.  G.S.R.  47(E)
 in  Gazette  of  India  dated  the  27th
 September,  ‘1972,  under  sub-section
 (6)  of  section  3  of  the  Essential  Com-
 modities  Act,  1955.

 (2)  A  copy  of  Notification  No.
 G.S.R.  428  (EZ)  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  6th  October,  ‘1972,
 under  sub-section  qy  of  section  l2A
 of  the  Essential  Commodities  Act,
 1955.

 [Placed  in  Wbrary,
 3968 (72).
 80045  (Price  Daremarnation  ror  1972.
 78  provucrion)  Orpen  &  ANNUAL  Rep.
 or  Devaxormayr  Couyen,  708  Sucar

 Innustry

 See  No.  LT-

 THR  MINISTER  OF
 STATS

 IN
 THE  MINISTRY  OF  AG  TURE
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 (PROF.  SHER  SNGH):
 on  the  Table—

 qa)  A  copy  of  the  Sugar  (Price
 Determination  for  ‘1972-73,  production)
 Order,  972  (Hindi  and  English  ver-
 sions)  published  in  Notification  No.
 GS.R.  458(E)  in  Gazette  of  India
 dated  the  7th  November,  1972,  under
 sub-section  (6)  of  section  3  of  the
 Essential  Commodities  Act,  955

 [Placed  m  library.  See  No.  LT-
 3962/72).

 (2)  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindi  and  English  versions)  of  the
 Development  Council  for  Sugar  In-
 dustry  for  the  year  1971-72,  under
 sub-section  (4)  of  section  7  of  the
 Industries  (Development  and  Regula-
 tion)  Act,  95i

 beg  to  lay

 [Placed  in  brary  See  No  LT-
 3964/72].
 Report  (1972)  or  Tartrr  Commis-

 SION,  GOVT  RESL.  ON  THE  REP.,  NOTIFI-
 CATIONS  AND  STATEMENTS

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  A,  C.  GEORGE):  I  beg  to

 Jay  on  the  Table—

 q@  A  copy  each  of  the  following
 papers  under  sub-section  (2)  of  sec-
 tion  6  of  the  Tariff  Commission  Act,
 95l:—

 (i)  (a)  Report  (1972)  of  the  Tariff
 Commission  on  the  continuance
 of  protection  to  the  Dye-Inter-

 mediates  Industry.
 [Placed  in  library.

 3969/72].
 (b)  Government  Resolution  No,

 2(2)-Tar|72  dated  the  4th
 December,  972  (Hindi  and  En-
 glish  versions)  notifying  Gov-
 ernment’s  decisions  on  the
 above  Report.

 (ii)  Notification  No.  2(2)-Tar/72-
 I  published  in  Gazette  of  India
 dated  the  4th  December,  972
 (Hindi  and  English  versions)
 increasing  duties  of  customs  on
 certain,  articles,

 (iii)  Notification  No.  2(2)-Tar|72-
 If  published  in  Gazette  of  India

 See  No.  LT-

 Rajya  Sabha
 dated  the  4th  December,  972
 (Hindi  and  English  versions)
 decreasing  duties  of  customs  on
 certain  articles,

 (iv)  Notification  No.  2(2)-Tar!72-
 III  published  in  Gazette  uf  India
 dated  the  4th  December,  972
 (Hindi  and  English  versions)
 Jevying  duties  of  customs  on
 certain  articles.

 [Placed  in  hbrary,  See  No.
 3967/72].

 (2)  A  statement  (Hind?  and  Eng-
 lish  versions)  showing  reasons  as  to
 why  the  documents  mentioned  at  ay
 (i)  above  could  not  be  laid  on  the
 Table  within  the  period  prescribed
 in  sub-section  (2)  of  section  6  of  the
 said  Act,

 (3)  A  statement  (Hindi  and  Eng-
 lish  versions)  explaining  the  reasons
 for  not  laying  the  Hindi  version  of
 the  Report  mentioned  at  (I)  (i)  (a)
 above  simultaneously.

 {Placed  in  lhbrary.
 3968/72],
 Accounts  or  LIT..  KHARAGPUR  AND  A

 STATEMENT  RELATING  THERETO
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE
 (SHRI  0.  P.  YADAV):  I  beg  to  lay

 on  the  Table—
 )  A  copy  of  the  Certified  Accounts

 of  the  Indian  Institute  of  Technology,
 Kharagpur  for  the  year  1969-70  along
 with  the  Audit  Report  thereon,  under
 sub-section  (4)  of  section  23  of  the
 Institute  of  Technology  Act,  1961.

 (2)  A  statement  (Hindi  and  Eng-
 Vish  versions)  showing  reasons  for
 delay  in  laying  the  above  Accounts

 [Placed  in  library.  See  No.  LT-
 3966/72].

 LT-

 See  No.  LT-

 दा
 33.53  hrs,

 MESSAGES  FROM  RAJYA
 SABHA

 SECRETARY:  Sir,  I  have  to  report
 the  following  messages  received  from
 the  Secretary  of  Rajya  Sabha:

 (i)  “In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  rule  1237  of  the
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 [Secretary]
 Rules  of  Procedure  and  Conduct
 of  Business  in  the  Rajya  Sabha,
 IT  am  directed  to  inform  the  Lok
 Sabha  that  the  Rajya  Sabha,  at

 its  sitting  held  on  the  7th
 December,  1972  agreed  without

 “any  amendment  to  the  Carriage
 by  Air  Bill,  1972  which  was
 passed.  by  the  Lok  Sabha.  at
 its  sitting  held  on  the  28th
 November,  1972”,

 &
 (ii)  “In  accordance  with  the  pro-

 visions  of  rule  Il  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of
 Business  in  the  Rajya  Sabha,
 I  am  directed  to  enclose  a  copy

 “of  the  Seaward  Artillery  Prac-
 tice  (Amendment)  Bill,  972

 “which  has  been  passed  by  the
 Rajya  Sabha  at  its  sitting  held
 on  the  ‘7th  December,  _  19727,

 12.54  hrs.

 SEAWARD  ARTILLERY  PRACTICE
 (AMENDMENT)  BILL

 As  PASSED  By  RasyA  SABHA

 SECRETARY
 Table  of  the:  He
 Artillery  Practice  (Amendment)  Bill
 i972,  as  passed  -by  Rajya  Sabha

 CORRECTION  OF  ANSWER  TO  8.0.
 No,  030  DATED  29TH  MAY,  972
 RE.  SUPPLY  OF  FULL  QUANTITY
 OF  MILK  BY  D.M.S.  TO  CATERING
 ESTABLISHMENTS  IN  ~“PARLIA-

 *“MENT  HOUSE

 MR.  SPEAKER:  Prof.  Sher  Singh
 has  to.make  a.  statement.  .He  may.
 lay  it  on  the  Table,

 THE  ‘MINISTER  OF  STATE  IN
 THE.  MINISTRY  OF”  AGRICULTURE
 (PROF...  SHER  SINGH):  I  beg’  to  lay
 a  statement  on  the  Table.

 Ph
 Statement

 In  part  (b)  of  Starred  “Quéstion
 No.  030  answefed’  in  thé  Lok  Sabha
 on  29-5=I972'  it  was  stated  that  Govt.
 is  not  aware  whether these  -Establish-

 ©

 ments  (Catering  Establishments  like
 the  Railway  Catering  service,  Coffee
 Board  and  Tea  Board  in  the  Parlia-
 ment  House)  also  make  purchase  ,of
 milk  from  agencies  other  than  the
 Delhi  Milk  Scheme.  My  _  attention
 was  then  drawn.  by  Shri  K.  Surya-
 narayana,  Member,  Lok  Sabha  to  the
 replies  given  to  two  earlier  Ques=
 tions  as  stated  below:—  :

 (a)  Unstarred  Question  No,  8i8
 on.  4-421972,  by  Deputy  Minister
 of  Foreign  Trade  that  the  Coffee
 Buffet  also  obtained  some
 quantities  of  milk  from  Public
 Milk  Supplies,  Karol  Bagh,  New
 Delhi,  and

 (b)  Unstarred  Question  No.  2426
 on  11-4-1972  by  the  Minister  of
 Railways  stating  that  the  milk
 for  use  in  the  Railway  Canteen
 in  Parliament  House  is  being
 procured  partly  from  Delhi
 Milk  Scheme  and  partly  from
 Keventers  in.  sealed  .-bottles.  .-

 2.  In  the  light  of  the  replies  given
 earlier  to  the  two.  Unstarred  Questions
 whieh  have  since  been  verified,  it
 is  necessary  to  amend  the  reply  given
 to  parts  (b)  and  (c)  of  the  starred
 Question  No.  030  ©  on  29-5-1972  -as
 under:.—

 “(b)  Government  is  aware  that
 some  of  these’  Establishments
 also  make  ‘purchase  of  milk
 from  agencies  other  than  Delhi
 Milk  Scheme.”

 “(c)  Does.  not.  arise  in.  view.  of  the

 reply  given  to  part  (a)  of  the
 Question

 “3  The  incorrect  infotmation  given
 previously  in  part  (b)  of  Starred
 ‘Question  No,  3080  on  29-5=1972,  was
 occasioned  by  the  fact  that  the  Minis-
 try  of  Agriculture  was  not  aware  of
 the  earilér  replies  given-by  the  Deputy
 Minister  of  Foréign  “Trade  and  the
 Minister  of  Railways.  This  inadver-
 tent  efror  is  regretted.

 be  mig
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 22.544  hes.

 STATE  FINANCIAL  CORPORA-
 TIONS  (AMENDMENT)  BILL*

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI-
 MATI  SUSHILA  ROHATGI):  I  beg
 to  move  fer  leave  to  introduce  a  Bill
 further  to  amend  the  State  Financial
 Corporations  Act,  1951.

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  leave  be  granted  to  intro-
 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 State  Financial  Corporations  Act,
 95i.”

 The  motion  was  adopted,

 SHRIMATI  SUSHILA  ROHATGI:
 I  mmtroducet+  the  Bull.

 2.55  hrs.

 RE.  BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 MR.  SPEAKER:  A  suggestion  has
 eome  that  the  discussion  on  STC
 should  be  for  four  hours  instead  of
 two  hours.  The  BAC  has  fixed  two
 hours  for  it.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harhour):  It  is  under  Rule
 84  It  is  substantive  Motion.

 MR.  SPEAKER:  Why  don’t  you
 put  that  before  the  Business  Advisory
 Committee?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 a  feeble  attempt.

 MR.  SPEAKER:  In  my  very  pre-
 sence  it  happed,

 sh  द्यासतत्वर  लाभ  (बेगूसराय)
 टाइम  फिक्स  महीं  झा  था

 MR.  SPEAKER:  The  time  fixed
 for  Motion  under  rule  64  js  2  hours.

 जी  झील  बिहारी  बाजपेई  (  ग्वालियर)  :

 इस  को  ही  चलाइये  हाफ  ऐन  नंबर  डिस्कशन

 के  बजाए  ।

 I  made

 (Amdt.)  Bilt
 wean  महोदय'  हाफ  ऐन  प्रवर  के

 बजाए  इस  को  ही  रख  लेगे  ।

 श्री  एस०  एम०  अनाजों  (कानपुर  )
 इस  के  बारे  मे  श्री  समर  गृह  से  पूछ  लीजियेगा  ।
 नहीं  तो  मुश्किल  हो  जायेगी  i

 MR.  SPEAKER:  I  do  not  think  he
 has  come  today.  Is  Mr.  Samar  Guha
 here?  No.  That  is  all  right.  I  will
 try  to  accommodate  the  request  made
 by  the  hon,  Members.  Of  course,
 you  will  have  to  persuadg  Mr.  Samar
 Guha  to  postpone  his  Half-An-Hour
 discussion  to  some  other  day.  Prof.
 Madhu  Dandavate  will  persuade  him.
 Of  course,  I  can  do  it  on  my  own  also.

 PROF,  MADHU  DANDAVATE
 (Rajapur):  I  can  do  it  provided  he

 is  given  some  time  some  other  day.
 MR,  SPEAKER:

 accommodate  him.
 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  He

 is  quite  accommodative.  You  have  a
 wrong  impression  about  him.

 MR.  SPEAKER:  He  is  your  party
 Member.  It  should  be  your  headache,
 not  my  headache.

 PROF,  MADHU  DANDAVATE:  #
 will  be  my  pleasure,  not  my  headache.

 I  will  certainly

 2.58  hrs.

 INDIAN  RAILWAYS  (AMENDMENT)
 BILL—contd.

 MR.  SPEAKER:  We  will  now
 take  up  further  consideration  of  the
 Indian  Railways  (Amendment)  Bill.
 ‘We  have  only  १  hour  ard  5  minutes
 left.  We  have  to  try  to  finish  it  with-
 in  that  period,

 Shri  Ambesh  to  continue  his  speech.

 भी  हिमेश  (फिरोजाबाद  )'  अध्यक्ष

 महोदय,  मैं  उस  दिन  जिक्र  कर  रहा  था  कि
 राज  से  दस  वर्ष  पूर्व जो बेली की  लायबिलिटी
 थी  उस  को  हटा कर  आप  से  फारमर्स  साय-
 वालिटी  में  कर्चर्ट कर दिया था कर  दिया  था।  मैं  कहना

 ePublichéd  in  Gesette  of  India  LExtreordinery,  Part  I,  section  $
 .  Gated  2«)2-]978,

 fIntroduced  with  the  récommenda  tion  of  the  President.
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 चाहता  हूं  कि  बजाय  इसके  कि  मंत्री  महोदय
 इस.  प्रमेंडमेंट  को  लाते  वह  सारे  के  सारे
 ऐक्ट  में  ही  भमेंडमेंट  लाते  क्योंकि  वह  राज
 से  80  वर्ष  पूरे  बना  था,  तो  ज्यादा  बरच्छा

 होता  बहू  केवल  व्यक्तिगत  राय  महीं
 है  ,  मैं  समझता  हूं  कि  हाउस  के  बहुत  से

 a  मानती  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे
 कविराज  की  परिस्थितियों  में  जो  बिल  68
 बर्ष  पूर्व.  बना  था  उस  में  मामूल  परिवर्तन
 करने  सेही  रेलवे  में  सुधार  हो सकता  है  ।

 "OB  Andian,  Railways _
 mat

 ...राज  रेलवे  ऐक्ट  में  कितने  ही  सुधार
 आवश्यक  हैं।  एक  व्यापारिक  संस्थान  होते  हुए
 भी  जो  फायदे  की  मरीज  थी  बह  ग्राम  नुक्सान
 में  कन्सर्ट  हो  गई  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जहां
 इसके  लिये  भ्र ौर  कारण  हैं,  एक  कारण  यह्‌
 भी  है,  कि  हमारे  यहां  जो  नियम  -उप-
 नियम  राज से  वर्षों  पहले  से  बने  हुए  थे  हम
 राज  तक  उन्हीं  पर  चलते  भा  रहे  हैं
 आज  की  परिस्थितियों  के  अनुसार
 हम  उनको  बदलने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं।

 राज  रेलवे  मैं  जो  घाटे  की  समस्या  जाती

 है  उसका  प्रभाव  इस  देश  की  प्रति-
 व्यवस्था  पर  भी  पड़ता  है  तथा  राष्ट्र  के
 जीवन  पर  भी  पड़ता  है  ।  प्राय  हर  दूसरे
 आ  तीसरे  वर्ष  किराया  बढ़ाते  हैं,  इस  लिये
 रेलवे को  क्षति  हो  रही  है  ,  रेलवे  चठे
 में  चल  रही.  है  -  मैं  प्रभुत्व  करता  हूं
 कि  यदि  रेलवे  में  कुछ  सुधार  हो  जायें तो  कोई

 वजह  नहीं  हैकि  वह चाट ेमे ंबले।  रेल-
 जैज  वह  चीज:  हैं  जिस के  हारा  भाप के  बजट

 की  अच्छी  है.  हो  सकती  है.  बचतें  किस  .

 “की-व्यवस्था-ठीक-  कर दी  जाये।

 मैं  आहत  हूं
 ः

 मंदी  महोदय,  इस
 ;  आमेंडबिंट  स्कोलनरर  तक  जा दायें  परन्तु

 बह  Ey  ताकत--को.  जंकर  ETT.  fin
 me

 दिन  भरते  से  कहीं  ब्यावर  वह्य  की
 शक शाज़िया  हो  नहीं  करती  २८  हैं;  जानता. . जानता

 _DRCEMERR  ii;  797

 स्टाफ  |
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 हूँ  कि  वह  चाहते  हैं  कि  क्  बैग  का  जो
 अभाव  है वह  ह. 4  पहा  बैगेज  उपलब्ध हों

 यह  हम  भी  चाहते  हैं  भौर  व्यापारी  भी
 -  चाहते  हैं।  लेकित  वेग  उनको  भाल  लादने
 नके

 :लिए  नहीं.  मिल  रहे  हैं।  में  जिस  जिले
 से  जाता  हूँ  वहां  हम  को  रोज  सुनने  को  मिलता |
 है  कि  हमें

 अध्यक्ष  महोदय  श्राप  कितना  समय
 शरीर  लेना  चाहते  हैं  ?

 शी  झम्बदा:  यही  पांच  सात  मिनट  t

 सप् यवस  सहोदय  :  तब  ड्राप  लंच  के  बाद
 झपना  भाषण  जारी  रखें।

 We  adjourn  for  Lunch  to  reassemble at  2.00  p.m,

 3.00  hrs,

 The  Lok  Sabha  adjourned  for Lunch  til,  Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok  Sabha  reassembled  after Lunch  a¢  Five  Minutes  past  Fourteen
 of  the  Clock.

 (Ma.  Derury-Sreaxen  in  the  Chair.

 INDIAN  RAILWAYS  (AMEND-
 MENT)  BILL—contd,

 oft  परिवेश  (फिरोजाबाद  ):  उपाध्यक्ष
 महोदय मै ंमैं.  कभी  कहू  रहा  था  कि  (लबे
 में  इस  बारे  में  कूछ  सुधार  होना  चाहिए  कि
 व्यापारियों को  बैगेज  उपलब्ध हो  कौर वे  बिता
 किसी  कारण  अ्रविश्चित  .काल  के  लिए  कहीं

 “न  सके।  मंत्री  महोदय के  पास  इतना  बड़ा

 रेलवे  बोर्ड  है  1  उन्होंने एक  [्  बड़ा
 हाथी  पाल  रखा  है  उस  में  बहुत  ज्यादा

 है।  में  समझता  हैं  कि  दसवे  की

 6  v  प्रमेंडमेंट  लाने.  से  पहले

 :आशिएकिंग  कारणों  से  बेगराज  मूक,  नहीं

 हो  है।
 कया

 "  महोदय  से  कभी  इस
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 जिम्मेदारी  स्टाफ़  कौर  अ्रधिकारियों  पर
 डालने  की  बात  सोची  हैं  और  बैगन्ज़ के

 मूव  ने  करने  पर  उन  के  खिलाफ़  कोई
 छक शन  लिया  है?  कुछ  समय
 पहले  सरकार  ने  बेलिज़  लायबिलिटी  को
 कैरियर  लायबिलिटी  में  कन्सर्ट  किया  था  और
 किराये के  रेट  बढ़ाये  थे।  जब  मंत्री  महोदय
 ब्हाफ़ेज  शर  डेमरेज  के  रेट  बढ़ाने  जा  रहे  है  ।
 इस  तरह  बह  व्यापारियों  की  असुविधा  को
 बढा  रहे  हैं।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  वह
 अपने  स्टाफ़  केप्री  उदासीन  हैं  और  यह
 नहीं  सोचत ेहै  कि  इस  विषय  में  उनकी  भी
 कोई  जिम्मेदारी  है  मेरा  विश्वास  है  कि
 जब  तक  स्टाफ  पर  इस  की  जिम्मेदारी  नही
 डाली  जायेगी  और  उनके  साथ  सती  नही
 बरती  जायेगी,  तब  तक  रेलवे  मे  एफ़िशेंसी
 नहीं  बढ़ने  वाली  है  ।

 कई  बार  ऐसा  होता है  कि  शार०  करार
 में  गलत  डेसक्रिप्णन  होता  है।  कभी
 किराये  मे  कुछ  गलती  या  हेरा  मेरी

 होती  है  [  इस  सिलसिले  में  व्यापारी  को

 महीनों  चक्कर  लगाने  पड़ते  हैं  ।  वह  कहता
 है  कि  मेरे  भराइए  मे  फ़ला  चीज़  है  कौर
 इस  पर  जो  रिमार्क  दिया  हुआ है  ,
 वह  ग़लत  है।  इन  गलतफहमियों  मे

 महीनों  गुजर  जाते  हैं।  मंत्री  महोदय  को
 ये  सब  बातें  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  सात  दिल  का  समय
 व्यापारी के  लिए  बहुत  कम  है  ।  इस  के  बाद
 रेलवे की  एफ़िशेंसी बढ़ेगी  ,  मुझे  इस  में  सन्देह
 है  t  मुझे इस  मे  शक  है  कि  रेलवे को  पै गन्ज
 मिल  सकेंगे  इसका  कारण  यह  है  कि  रेलवे
 नोटिस  देगी  कौर  उस  के  बाद  लोग  कानून
 की  शरण  लेंगे  और  कोर्ट में  जायेंगे  ।  पोस्ट
 झाफिसिजध  का  हाल  यह  है  कि  महीनों  तक

 चिट्ठियां  नहीं  पहुंचती  हैं।  जहां तक  बैंकों
 को  सं स्कन्ध  है  ,  मंत्री  महोदय  को  भली-
 आती  मालूम”  है  कि  नैशनलाइजेक्षत  के
 बाद  बैंकों  की  समस्‍यायें  कौर  बढ़  गई  हैं;

 (Amdt.)  Bill

 बाप  बैक  में  जाइए,  वहां  का  कर्मचारी  यह
 समझता  है  कि  राज  मेरी  ड्यूटी  नहीं  है
 व्यापारी  की  गज  है  ।  प्यार  इस  की
 गज  होगी  जाएगा,  बड़ी  भ्रच्छी  बात  है  1

 सुबह  से  शाम  तक  आप  खड़े  रहिए  ।  व्यापारी

 बह  समझता  है  कि  ठीक  है  काम  हो  ही
 जायगा  t  वह  कहते  हैं  लंच  टाइम  है,  भाप
 में  देखा  नही,  तीन  बजे  रुपया  जमा  करना

 है  ,  ड्राप  एक  एक  के  नोट  ले  जाए  हैं।  तो  ये
 सब  बातें  व्यापारी  के  हित  मैं  नहीं  होती।

 इस  देश  का  एक  बात  में  बड़ा  दुर्भाग्य  है
 कि  यह  व्यापारी  इनक्रम  टैक्स  में  जाय  तो

 वहां  यह  समझा  जाता  है  कि  चोर  है,
 बेईमान  है  ।  सेल  टैक्स  में  जाय  तो  वहां  भी

 यही  समझा  जाता  है  ।  जहां  कहीं  भी
 जाय  व्यापारी  के  प्रति  एक  ऐसी  घारणा  बना
 रखी  है  कि  कछ  पूछिए  मत  i  और  मैं
 एक  बात  बताऊं  कि  अगर  व्यापारी  के  पास

 अन एकाउंट  फार  मनी  होगा  तो  बहू
 किसी  दिन  सामने  ा  जायगा  :  परन्तु  जो
 इस  विभाग  के  लोग  या  दूसरे  लोग  इस
 से  सम्बद्ध  हैं  उन  का  भनएकाउंट  फार  और
 एकाउंट.  फार  भी  मनी  मार्केट  में  कभी

 नहीं  भाता।  तो  इस  दृष्टि से  भी  इस  चीज़
 को  देखना  चाहिए  कि  व्यापारी  जो  उत्पादन
 कर  रहे है,  इस  देश  की  एक  बड़ी  भारी  जिम्मे-
 दारी  सम्भाले  हुए  है  ,  देश  के  उत्पादन  में,
 कौर  देश  में  उन  का  एक  बरच्छा  स्थान  होना:
 चाहिए  था  |  यह  राज  नहीं  है  ।  मैं
 मंत्री  जी  से  दो  चार  बातें  पूछना
 चाहता  हूं  ।  आज  वह  श्रमेंडमेंट  बिल  ले

 आए  हैं  ।  बड़ी  अच्छी  बात  है,  श्रमेंडमेंट
 करेंगे।  मैं  जानता हूं  कि  वह  दृढ़  संकल्प हो
 कर  पाए  हैं  कौर  वह  शायद  हम  लोगों  की  बात

 सुनना  तो  चाहेंगे  लेकित  इस  मामले में  वह
 कोई  रू  रियायत  करेंगे,  इस  की  आशा  नहीं
 है,  ।  लेकिन  मैं  बह  कहता  चाहूंगात कि कि
 वह  दोबारा  इस  बात  को  सोचें  ,इस  दुष्टि-
 कोण  से  सोचें  कि  क्‍या  बह  केवल
 व्यापारी  है  जिसकी  बजह के देरी सकी  है  ॥
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 व्यापारी  की  यदि  कुछ  परसेंट  जिम्मेदारी

 है  तो  ज्यादा  जिम्मेदारी  ड्राप  के  स्टाफ
 की  और  आप के  विभाग  की  है।  भाष

 यह  देखें  कि  यह  पानी  कहां  भरता  है
 औरत  स्थानों पर  ?  अगर  अप  ते
 उस  पानी  भरने  के  दूसरे  स्थान  नहीं  भा लूस
 किए  तो  यह  बात  तो  जरूर  है  कि  भाल  की
 दिक्कत  व्यापारी  के  लिए  हो  (जायगी।  उस
 को  |उस  से  परेशानी  ही  जायगी

 परन्तु  इससे  बैग  के  मिलने  की  जो  आप  की
 झभिलादा  गस्राइच्छा  है  भौरजोंझाप  की
 नेकनीयत  बैग  के  सिलने  की  है  उसकी

 पूति  हो  सकेगी,  मुझे  इस  भें  बड़ा  भारी
 सन्देह  है  ।  कौर  यह  पिछले  दस  वर्षों
 में  आपने  देख  लिया  है,  बेलिज़  की  लाय-
 अबिलिटी  जिस  बक्स  कन्सर्ट  की  थी  कियास
 लायबिलिटी  मे,  श्राप को  बड़ा  भारी  विश्वास
 था  कि  30  दिन  का  समय  भमिर्धाश्ति
 करने  के  बाद  पता  नहीं  क्या  श्राप  भारी  परि-
 वर्कर कर  देगे  ,  मामूल  परिषदें  कि

 हम  को  बैंगल्स  मिलने  शुरू  हो  जाएंगे।

 लिंकित,  |  आप  |ने  परिणाम  ,  भी  देख  लिया।
 मह  आप  का  एयर  दूसरा  परीक्षण  है।
 श्राप  ;  इस  परीक्षण  में  भी  देख  लीजिए  कि
 शाप  कितने  सफल  होते  है।  मेरा  ऐसा  ही
 विश्वास; &  कि जब  तक  कि  आपे  जिससे-
 दारी  (रेलवे  ,  के  प्राधिकारियों  प्र  नहीं  रखेंगे
 कोई  कल्याण  होने  बाला  नहीं  है  ।

 एक  बात,  मैं  कौर  भ्रनुभव,  करता  हूँ।
 सभ्य  कंग  मिलने  से  रेलवे  के  अंदर  शौरी
 बहँगी,  भष्टाचार  बढ़ेगा,  ऐसा  शैरा  कुछ
 विश्वास  है  लंगर  चौरी  होती  है  तो

 Amat)  Bill

 मैं  मंत्री  भोंदू से  कहूँगा ,  केवल  दो
 तीन  पहलू  हैं  जिनका  वह  विचार  करें
 कि  कहां  तक  इस  में  रेलवे  के  कर्मचारी  जिनमें-
 दार  हैं,  एक  तो  उन  की  देखें,  दूसरे भर
 कौन  से  ऐसे  स्रोत  हो  सकत ेहैं.  जिसको
 झगर  हम  टैप  करे  तो  हमारे  बैग  की
 एफिश्पेन्सी  बढ़  जायेगी  ।  यह  भी
 देखा  जाय  कि  बैग  से  माल  के  वहा

 पहुंच.  जाते के  बाद  कही  ऐसा न  हो  कि
 उस  की  चोरी  हो।  इस  सब  बातों को
 देखा  जाय  तब  भी  इस  में  सुधार  होगा
 वरना  रातदिन  कर  देने  से  कोई  सुधार
 नहीं  हो  सकेगा  इस  में  मुझे  विश्वास नही
 हैँ  1

 क्रि  रास क़ंबर  (टोक)  उपाध्यक्ष

 महोदय,  भारतीय  रेल  सशोधन  विधेयक
 का  झोर  संशोधन  करने  के  लिए  जो  रेल  मंत्री
 जी  ने  विधेयक  रखा  मैं  उस  का  विरोध
 करता  हू  ।  विधेयक  मे  जो  संशोधन  रखा
 गया  है  7  दिन  का  यह  व्यापारियों  के  लिए

 बहुत  ही  भारी  समस्या  हे  व्यापारियों  को  पहले
 तो  कठिनाई  सबसे  बड़ी  यह  है  कि  जिस  तारीख
 को  उन  का  माल  उस  स्टेशन  पर  जाता  है

 वह  तारीख़  उन  को  पहले  से  ,  दो  चार  दिन

 पहले  नहीं  बताई  जाती  ।  उन  में  काफी
 घोटाला  होता  है  धौर  सात  दिन  मे  व्यापारी
 माल  की  पूरी  जो  रकम  चुका  देता  है,
 उस  का  भुगतान  करने  मे  भी  बड़ी  भारी

 कठिनाई  होती  है।  मैं  समझता  हूं  कि  स्त्री
 जी  इस  की  जगह  पर  माल  गोदामों
 की  संद्या  बढ़ा  दें  तो  ज्यादा  भ्रण्छा  है  ।
 जो  रेलवे  के  ध्रंदर  साल  की  बोरी  इत्यादि

 होती  है  उस  के  लिए  भी  सरकार  मे  एक
 तरीका  बना ग्रा  इस  के  अंदर  लेकिन  मैं

 समझता  हूं  कि  गृह  चोरियां  ६...  के  के जाय

 सौर  मांदा  हों  बकती  ages  दिल  करने
 से  ।  इस  में  सरकार  ते  आपकी  खिद्देदारी,  को
 हाला  है  I  को  चौकियां  बॉर  होती  है
 नं  में  सगर  प्रशासन,  श्वास  के भर्ती

 1हर हु  से  उन  का प्रभ  हो  तो  ठीक  तरह  से
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 चंज,सकता  है।  भाज  व्यापारियो ं|  के  सामने
 साबा  प्रकार  की  कठिनाईयां  हैं।  ब्य पारी

 गयाह  कितनी ही  ईमानदारी  से  चलें  लेकिन

 सूमझा  यही  जाता  है  कि  पता  नहीं  यह
 लाखों  का  घोटाला  कर  रहा  है  ।  इसलिए
 व्यापारियों  के लिए  विशेष  ध्यान  देना  आप
 के  लिए  प्रत्यावश्यक  है  1  रेलवे  प्रे  बो
 माल  गोदामों  के  प्लेटफार्म  हैं  वे  ,भी  बहुत
 छोटी  जगह  में  हैं।  उन  को  भी  बढ़ाना
 चाहिए  q  tat  मे  जो  घाटा  होता  है  उसके

 लिए  कहां  जाता  है  कि  बहुत  से  यात्री  बिना
 टिकट  यात्रा  करते  हैं  -  लेकिन  बहू  टिकट
 का  पैसा  उन  से  लें  लिया  जाता  है  क्‍यों
 कि  जो  रेलवे  प्रशासन  की  तरफ  से  टिकट
 बेक  करने  वाले  हो  ते  हैं  त्रेहन  से  पैसे  ले  लेते

 हैं।  लेकिन  यह  पैसा  रेलवे  के  पास  न
 जो  कर  उन  कर्मचारियों  की  जेब  में  चला
 जाता  है।  इसलिए  इस  बिल  मे  जो  सात
 दिन  की  अवधि  रखी है  उस  को  बढ़ा  कर
 30  दिन  नहीं  तो  पन्द्रह  दिन  या  20  (दिन
 अवश्य  होना  चाहिए  ।

 मत  मे  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  बात
 भी  कहना  चाहूंगा  मैं  हर  सेशन  में  कहता

 हूं  लेकिन  मंत्री  महोदय  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  टोंक  में  कोई  रेलवे  लाइन

 नहीं  है।  इस  के  अलावा  कोटा  से  भ्रमर
 शौर  देवड़ा  से  केकड़ी  तक  भी  रेलवे  लाइन

 चालू  की  जानी  चाहिए  ।  उस  का  सर्वे  कभी
 का  हो  चूका  है।  लेकिन  कभी  तक  कुछ
 काम  नहीं  हुआ  ।  मंत्री  महोदय  को  हलधर
 भी  थोड़ा  ध्यान  देना  चाहिए;।  इस  बात

 वहाँ  अकाल  की  स्थिति  चल  रही  है  ।

 इसलिए  इन  का  ब्रह्मा  और  भी  जरुरी  है
 रेल  में  जो  थर्ड  क्लास  के  डिक  हैं  उन  के

 लिए  जातियों  को  बड़ी  भारी  कविताई  है
 42  क्लास  के  डिब्बे  भी  हर  एक्सप्रेस

 बाड़ी में में  बढ़ने  ऋत्विक  ।  इतना  ही  कह
 +कर  मैं  प्रगति  वात  समाप्त  करता  हूं  ।

 Wg  MINTCTER  OF  RAILWAYS
 ‘que:  ९.  A  (PAT):  Str,  I  have  bem

 (Amdt.)  Bitl
 listening  to  the  observations  made
 by  the  hon.  Members  on  what  I  con-
 sider  to  be  an  innocuous  suggestion
 to  amend  the  Act  to  improve  the
 efficiency  of  both  the  railways  as  well-
 as  the  trade  in  this  country.  Per-
 haps,  if  my  employees  also  had  a
 chance  to  expres;  their  views,  they  too
 would  have  come  out  with  an  oppo-
 sition  to  this  measure.  As  some  of
 us  have  observed  the  trade  requires
 some  protection  in  the  inefficiency
 that  we  are  now  facing  in  this
 country,

 What  is  this  measure?  I  have  sim-
 ply  said  that  after  the  goods  arrive
 at  the  station,  pltase  clear  them
 within  seven  days,  after  which  we  do
 not  hold  ourselves  responsible  for
 their  safety.  Now,  all  the  other  argu-
 ments  that  the  goods  reach  late,  that
 the  wagons  get  misdirected,  the  in-
 efficiency  of  the  railways  for  which
 the  trade  38  bemg  punished,  all  these
 do  ont  come  into  the  picture  because
 no  trader  is  being  punished  for  all
 this  It  is  only  after  the  goods  arrive
 at  the  station  that  we  say  “please
 clear  them  within  seven  gays”.

 Now  I  would  like  the  hon.  Mem-
 bers  to  consider  one  proposition.
 What  is  the  responsibility  of  the  rail-
 ways  in  this  country?  It  is  to  carry
 goods,  Now,  when  you  entrust  goods
 to  us,  we  have  the  carrier’s  respon-
 sibility.  When  we  reach  the  destina-
 tion  ,up  to  five  hourg  our  responsi-
 bility  is  of  the  carriers,  Now  you
 want  us  to  look  after  your  goods  for
 thirty  days.  And  what  do  you  pay
 us  for  it?  You  want  us  to  exercise
 all  the  prudent  care  that  a  reason~
 able  man  would  exercise  in  respect  of

 ping  companies.  In  the  case  of
 ping  companies,  by  infernational
 agreement  the  lisbility  that  sach
 shipping  company  1 श  in  respect  af
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 a  particular  consignment  ig  restrict
 ed,  The  truck  companies  are  not
 willing  to  accept  any  responsibility
 even  for  the  goods  that  they  carry.  But
 ‘only  the  railways  in  this  country  are
 expected  to  take  some  responsibility
 for  it  and  nobody  feels  any  concern
 for  it.  Therefore,  it  is  time  that  the
 railways  also  look  into  this  because
 as  a  public  carrier  they  are  being
 put  to  a  serious  disadvantage.  The
 trucks  hava  the  option  to  pick  up
 any  loag  they  like  and  so  you  do  not
 expect  them  to  take  goods  of  low
 value  at  all.  It  is  also  open  to  them
 io  quote  any  fare  they  like.  But  the
 railways  have  no  such  option.  The
 trader  can  choose  the  railways  to
 carry  the  goods  when  it  suits  him.
 But  the  railways  cannot  refuse  to
 carry  whatever  is  entrusted  to  them.
 At  the  same  time,  we  are  told  to
 carry  the  goods  at  the  lowest  possible
 rate  and  not  io  make  any  losses,

 Now,  take  the  case  of  some  traffic
 like  bamboos.  Maybe,  at  one  time
 we  used  to  carry  bamboos  at  a  very
 concessional  rate.  Today  it  cost  us
 Rs  23.9]  to  carry  bamboos  for  2,400
 km  but  our  tariff  ig  only  Rs.  99.70
 That  means,  in  respect  of  some  com-
 modities  we  are  making  losses.  Now
 the  time  has  come  when  we  have  to
 reconsider  all  this,  because  the  rail-
 ways  have  not  been  careful  enough
 to  make  this  adjustment  earlier.

 I  have  known  trade  very  well.  I
 have  also  been  very  keen  that  the
 trade  should  modernise  itself.  It  is
 not  on  idedlogical  grounds  that  I
 have  brought  this.  But  if  the  trade
 wants  wagons  to  be  supplied  ip  time,
 if  the  trade  wants  that  these  goods
 must  be  moved  in  time,  what  are  my
 options?

 I.  have  been  told,  “Why  don't  you
 place  further  orders  for  wagons?”.  I
 have  placed  the  maximum  ordery  that

 for  me  to  place,  for

 27%

 cuntortunately,
 sector  amg  in  the  private  sector,  we
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 Ore  70६  able  to  get  More  than  12,000
 wagons  delivered  to  us.  As  against
 that,  we  have  to  condemn  8060
 wagons  every  year.  They  go  out-of-
 date  and,  perhaps,  become  perfectly
 useless.  Therefore,  unless  I  am  able
 to  get  26,0000  wagons  every  year  for
 replacement  and  to  take  over  addi-
 tional  load,  I  shall  not  be  able  to
 take  the  load  that  is  prescribeg  for
 us  during  the  Fifth  Plan.

 Apart  from  that,  let  us  also  re-
 member  one  thing.  It  is  suggested,
 ‘Why  don’t  you  increase  your
 wagons?”.  How  much  doeg  a  wagon
 cost  today?  In  1962-63,  the  cost  of
 a  wagon  (4-wheeler)  was  Ra.  16,000.
 Now,  today,  it  is  hundred  per  cent
 more,  that  is,  Rs.  32,000  a  wagon.
 But  the  people  pay  me  the  same
 freight.  With  the  investment  that  I
 make  for  every  replacement  which  is
 at  a  higher  price,  I  am  not  able  to
 earn  more.  So,  I  think,  in  the  in-
 terest  of  the  people  of  thig  country,
 the  limited  resources  that  we  have
 must  be  put  to  the  maximum  use,  I
 am  sure,  nobody  will  object  to  that.

 What  wag  the  proposition  that  I
 had  phaced  before  the  House?  It
 was  to  increase  the  demurrage.  Now,
 demurrage  is  not  my  income.  In
 fact,  the  demurrage  and  wharfage
 that  we  are  earning  is  Rs.  12-13  cro-
 res  every  year.  As  a  result  of  my
 increasing  the  demurrage,  either  I
 must  earn  by  way  of  demurrage  or
 Now,  today,  it  is  hundreg  per  cent
 and  to  handover  wagons  to  us  so  that
 we  might  be  able  to  earn  more  by
 increasing  the  fleets.  I  am  interest-
 ed  in  earning  more  freight  by  mov-
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 try  to  earn  only  through  demurrage, I  will  be  doing  9  damage  to  the
 <conomy,

 »  I  have  known  also  one  thing,  that
 the  trade  knows  only  one  language. It  is  no  use  frightening  them  with
 fines  because  fines  are  passed  on  to
 the  consumer.  Ultimately,  they
 know  only  one  language  and  that  is,
 when  they  know  that  aftre  the  7th
 day,  the  responsibility  for  the  safety of  goods  will  not  be  looked  after  by the  Railways,  I  expect  the  trade  to
 take  delivery  of  the  goods  immedia-
 tely  because,  otherwise,  the  losges
 will  be  all  theirs.

 Much  hag  been  made  of  my  losses.
 I  have  een  told,  “Why  don’t  you
 plug  them?”.  I  am  anxious  to  plug
 them.  But  it  must  be  said  also  as  to
 what  are  the  losses  that  we  are
 making,  As  regards  grains  and  pulses.
 every  year,  we  are  moving  grains
 and  pulses  of  the  value  of  Rs.  399
 crores  ang  the  amount  of  compensa-
 tion  that  we  pay  ig  Rs.  2.83  crores
 which  is  0.20  per  cent.  Even  trans-
 porting  this  quantity  of  grains  and
 pulses,  is  it  posisble  for  us  to  make
 up  this  loss  however  efficient  we
 might  be?  Similarly,  for  transport-
 ing  sugar  worth  Rs,  442  crores,  the
 compenastion  that  we  pay  js  Rs  96
 lakhs.  For  transporting  coal  and
 coke  worth  Rs.  770  crores,  the  com-
 pensation  that  we  pay  is  Rs.  83  lakhs.
 In  fact,  for  transporting  iron  and
 steel  worth  Rs.  079  crores  the  com-
 pensation  that  we  pay  is  Rs.  77  lakhs.

 You  will  sez  from  thig  that  when
 you  take  into  consideration  the  total
 value  of  goods  that  we  transport
 every  year,  that  is,  Re,  7500  crores,
 the  damage  that  we  pay  by  way  of
 Pilferage,  theft,  etc.  does  not  emount
 to  more  than  Rs.  43  crores  and  the
 freight  that  we  collect  is  Ra  750
 ctores,  As  a  percentage,  I  would  not
 attach  much  importance  to  it.

 ;  But  ig  a  poor  country;  even
 #  I  can  save  Rs,  crore  out  of  these  a
 thefts,  it  will  be  all  right.  But  it
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 does  not  mean  that  I  must  allow  this
 theft  to  take  place;  it  goes  not  mean
 that  I  have  to  maintain  this  ineffi-
 ciency  even  if  it  exists  in  the  Rail-
 ways  Where  does  this  theft  take
 place?  Maybe,  at  the  time  of  loading
 where  the  trade  and  my  employees
 can  be  in  collusion;  if  out  of  00  bags,
 90  bags  are  loaded.  I  have  to  pay  at
 the  destination  the  loss  for  l0.  So,
 I  have  to  plug  wherever  it  is  human-
 ly  possible  provided  tha  cost  of  plug-
 ging  i3  not  more  than  the  cost  of  loss
 because  that,  too  will  have  to  be
 taken  into  consideration.  But  I  hope,
 the  trade  will  agree  with  me  that
 scrupulous  trade  ghould  not  suffer.

 It  has  been  pointed  out  to  me  that
 our  nationalised  banks  have  been
 inefficient

 SHRI  HAMENDRA  SINGH  BA-
 NERA  (Bhilwara):  It  is  a  fact,

 SHRI  T.  A.  PAI:  Any  way,  in  this
 respect,  I  will  explain  the  whole
 transaction  to  you.

 The  bills  that  are  given  to  them
 are  received  late  and,  therefore,
 people  have  difficulties.  It  is  a  great
 tribute  to  my  Railways  that

 Bnd wagons  move  faster  into  the  stations
 than  the  Railway  Receipts  in  this
 country.  At  least  it  must  be  admitted
 that  is  a  compliment—where  it  is  a
 compliment  I  am  prepared  to  take  it—
 that  the  wagons  in  this  country,
 contrary  to  whatever  has  deen
 expressed,  move  faster  than  the  hills
 of  lading.  It  is  also  aefact  that  the
 bill  of  lading  can  be  manipulated;
 there  can  be  delay  caused  in  the
 issue  of  bill  of  lading;  and  I  assure
 the  hon.  members  that,

 a  one
 is

 delay  on  the  part  ways
 in  temuing  the  bill  of  lading,  I  shall
 punish’  it  severely  because  [  know
 that  this  kind  of  manipulation  can
 take  place;  I  would  like  to  prevent
 it.  The  moment  your  goods  are

 *  delivered  to  us,  I  want  the  bill  of
 Jading  to.be  passed  on  to  you.  .

 I  wanted  the  period—not  even
 seven  “days—-to  he  redueéd  to  three
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 days.  I  met  all  the  bankers  in  this
 country  and  had  a  discussion  with
 them  about  this  whether  I  would  be
 justified  in  reducing  it  to  three  days.

 They  pointed  out  to  me  that  75  per
 cent  of  these  bills  of  lading  are
 discounted  by  the  banks  and_  the
 risk,  theréfore,  passed  on  to  them
 and,  therefore,  if  at  the  end  of  three
 days  they  did  not  take  delivery  of
 the  goods,  the  ‘banks  themselves
 would  suffer.  On  the  understanding
 that  the  batiks  will  take  care  to  take
 delivery  of  the  goods,  I  have  agreed
 to  give  seven  days,  and  I  am  sure,
 the  banking  system  will  also  co--
 operate  with  the  trade  in  trying  to
 see  that  difficulties  do  not  arise.  I
 am  also  anxious  that  the  banking
 system  and  the  Railways.  should
 coordinate  their  activities  and  try  to
 modernise  their  practices,  and  even
 in  case  the,  bill  of  lading  does  not
 reach,  the  customer  should  have  no
 difficulty  in  taking  delivery  of  the
 goods  on  a  simple  indemnity.  I
 assured  the  trade  that  the  -procedure
 would  be  simplified,  ‘please  give  me
 the  assurance  to  carry  out  the
 objective’;  all  that  I  had  in  mind  was
 to  sée  that  the  wagons  that  we  have
 are  put  to  the  maximum  use  so  that
 trade  itself  would  benefit.  Unfortu-
 nately,  it  was  pointed  out  to  me  that
 it  is  only  in  the  case  of  low  rated
 goods  that  people  are  now  prepared
 to  delay  the  wagon  and  that  there
 is  no  delay  in  respect  of  high-rated
 goods.  It  is  not  so.  In  West  Bengal,
 during  Puja  days,  it  was  the  usual
 complaint  ¢hat  the  wagons  were  not
 taken  delivery  of,  that  the  goods
 were  lying  on  the
 recently,  this  year,  the  West  Bengal
 Government,  under  the  Defence  of
 India  Act,  had  to  seize  our  wagons
 because  there  was  no  alternative  for
 them.

 Again  I  have  ‘been  told  that
 Railways  are  likely  to  lose  traffic  to
 the~  trucks,  if  I  introduce  ‘this.  I
 know  that  the  trucks  do  not  take

 “this  risk  and,  therefore,  there  would
 be:  unfair  competition-  ‘with  ‘them.

 ‘I  5  -days?

 platform,  and.
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 After  all,  the  Indian  Railways  system
 in  this  country  has  to  move  goods  even
 of  low-rated  traffic.  Hon.  members
 have  suggested,  why  do  I  amend  only
 one  section  of  this  9th  Century  Act.

 I  have  appointed  a  Special  Officer
 to  go  into  the  Railway  Act  and  I
 would  like  to  completely  overhaul  it
 so  that  the  Railways  have  a  most
 modern  organisation.  But,  when  I
 came  before  the  House  just  to  amend
 one  section  if  I  had  this  difficulty,
 I  do  not  know  how  long  this  Railway
 Act  will  take  to  get  amended.  Any-
 way  I  hope  that  I  will  -have  the
 fullest  support  because  under  the
 890  Act  so  much  of  vested  interests
 might  have  been  created  who  do  not
 want  any  change  and  they  want  the
 status  quo  of  inefficiency  to  continue.
 I  hope  the  House  will  give  me  the
 maximum  support.-  It  does  not
 matter  even  if  it  hurts  somebody  but
 it  is  not  meant  to  intentionally.  hurt
 anybody.  It  is  possible  for  us  to  get
 over  all  the  problems  because  the  Rail-
 ways  is  a  business  organisation  and  I
 would  like  to  move  all  the  goods  that
 we  get.  I  can  produce  very:  compli-
 mentary,  letters,.even  from  the  private
 sector  thanking  me,  to.move,.cement
 even/  faster  much  faster.than  in  the
 previous  years  and  I-think  it  will  be
 shared  by  others  also  who  are  interest-
 ed  in  trade.

 I  was  asked,  ‘Why  don’t  you  accept
 What  is  the  difference

 between:  0  days  and  5  days?’  .I  give
 three  days  also  in  advance  to  give
 notice  and  I  have  said  seven  days.
 So,  it  means  10  days.  Originally,  I
 intended  only  three  days  but  at  the
 instance  of  the  bankers,  I  have  made
 it  seven  days.  If  there  are  any
 inconveniences  caused  and  if  they  are
 genuine,  I  will  certainly  see  that  the
 Railway  administration  gets  into  the

 ‘habit  of  Iooking  into  the  difficulties
 and  solving  them

 क  ओ  श्रीकिशन  मोदी  (सीकर)
 इस  बिल  के  पास  होने  से  कितनी  पसेटेज  में

 लोडिंग  बढ़  जायेगी,  यह  बताने  की  कृपा

 करें  t

 7
 me
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 GERI  T.  A.  PAI:  I  am  unable  to
 say.  I  only  went  that  I  should  not
 take  the  responsibility  of  the  goods
 which  ia  fair  enough.  It  is  said  that
 there  will  be  more  thefts  if  I  deliver
 the  goods  after  seven  days.  Then,
 why  should  I  hold  the  goods  for
 30  days?  I  do  not  understand  this
 argument.  If  there  are  thefts,  the
 thefts  will  be  at  the  risk  of  the
 consignee  and  he  will  take  care  to
 see  that  there  are  no  thefts.  Now,
 if  I  take  the  responsibility  for  30  days,
 he  will  be  as  much  interested  in  the
 thefts  as  anybody  else.  Therefore,  I
 do  not  wish  to  argue  this  case.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Indian  Railways  Act,  1890,  be
 taken  into  consideration.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  2  (Amendment  of  Section  77)

 SHRI  T.  A.  PAI:  I  beg  to  move:
 Page  ,  line  4

 after  “section  77”  smsert—
 “and  in  sub-section  (3)  of

 section  770,"  (॥)
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:

 question  is:
 Page  1,  line  4,—  न

 after  “section  77”  tnsert—
 “and  in  sub-section  (3)  of

 section  TIC,”  (l)
 The  motion  was  adopted,

 SHRI  B.  R.  SHUKLA  (Bahraich):
 I  beg  to  move:

 Page  l,  line  5,—
 for  “seven  days”  substitute—

 “fifteen  days”  (2)
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:

 question  is:

 Page  1,  line  5,—
 for  “seven  days”  substitute--

 »  “fifteen  degre”  (2)

 The

 The
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  ‘The
 question  is:

 “That  clause  2,  as  amended,
 stand  part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  2,  as  amended,  was  added  te

 the  Bill,
 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and

 the  Title  were  added  to  the  Bill.
 SHRI  T.  A.  PAI:  I  mave:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  ‘The
 question  Is:  .

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”

 SHRI  M.  C.  DAGA  (Pali):  Just  one
 minute,  Sir.

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  If  you
 wanted  to  speak  in  the  Third  Reading,
 why  did  you  not  send  a  slip  to  me?..

 SHRI  M.  C.  DAGA:  Just  two
 minutes,  Sir.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  No,
 please.  I  have  already  put  the  ques-
 tion  Now  the  question  is:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”

 The  motion  was  adopted.

 44.428  hrs,

 INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  BANK
 OF  INDIA  (AMENDMENT)  BILL

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 House  will  now  take  up  Industrial
 Development  Bank  of  India  (Amend-
 ment)  Bill.  Shrimati  Sushila  Rohat-
 gi.

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI-
 MATI  su  ROHATGI):  Mr.
 Deputy,  Speaker,  Sir,  I  beg  to  move*:

 “That  the  Bill  to  amend  ‘the
 Industriel  Development  Bank  ef

 nid  tetanic
 *Moyed  with  the  recommendation  of  the  President.
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 India  Act,  1964,  be  taken  into
 consideration.”

 As  the  House  is  aware,  the  Indus-
 trial  Development  Bank  of  India
 commenced  its  operations  from  the
 Ist  of  July  964  as  an  All  India  Apex
 financial  institution  not  only  to  grant
 direct  assistance  to  industrial  con-
 cerns  but  also  to  refinance  other
 financial  institutions,  commercial
 banks  and  cpoperative  hanks  and  to
 coordinate  their  activities.  The  year
 ended  June  972  witnessed  a  substan-
 tial  increase  in  the  assistance  sanc-
 tioned  by  the  Development  Bank.
 The  total  assistance  sanctioned,  exclu-
 ding  guarantees  during  the  year  ws
 Rs.  68  crores  of  which  direct  assis-
 tance  amounted  to  Rs.  66  crores  as
 against  Rs.  3.3  crores  in  respect  of
 previous  year.  Of  the  37  projects  for
 which  direct  assistance  was  sanctioned
 during  the  year,  23  projects  envisaged
 the  setting  up  of  new  capacities  and
 expansion  of  the  existing  capacities.
 Of  the  new  projects  assisted,  8  were
 in  the  ‘core’  sector  of  industry.  Dur-
 ing  the  eight  years  from  July  964  to
 June  972  the  Industrial  Development
 Bank  of  India  has  sanctioned  assis-
 tance  to  67  projects  involving  Res.
 262.3  crores.  About  53  per  cent  of  the
 assistance  was  for  95  new  projects.
 About  28  per  cent  of  the  total  direct
 assistance  sanctioned  was  in  respect
 of  35  proects  located  in  industrially
 backward  districts  and  one  half  of
 this  assistance  has  gone  to  new  9705
 jects  in  those  areas.

 I  may  here  mention  some  pro-
 motional  activities  undertaken  by  the
 Industrial  Development  Bank  of  India,
 Being  an  apex  institution,  the  Deve-
 lopment  Bank  has  assumed  an  active
 promotional  role  and  is  identifying
 potential  projects  in  backward  areas

 by  undertaking  regional  surveys  in
 collaboration  with  other  All  India  anid
 State  tevel  term  lending  institutions
 and  the  ‘conserned  State  Governments

 and  the  lead  banks.
 It  has  so  far  completed  the  surveys
 of  Assam,  Arunachal  Pradesh,  Bibar,
 Jammu  and  Kashmir,  Madhya  Pra-
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 desh,  Manipur  Nagaland,  Orissa,
 Rajasthan,  Tripura  and  Utter  Pra-
 desh,  Chandigarh,  Gao,  Himachal
 Pradesh  and  Pondicherry.  The  sur-
 veys  of  other  areas  are  under-way
 and  will  be  completed  shortly.  In
 the  year  1971,  under  a  policy  decision
 taken  by  Government,  the  Industrial
 Development  Bank  of  India  was
 entrusted  with  the  task  of  promoting
 the  Industrial  Reconstruction  Cor-
 poration  of  India  Ltd.  with  hg.  at
 Calcutta  to  finance  the  reconstruction
 and  rehabilitation  of  sick  industrial
 units  and  the  new  Corporation  has
 made  a  promising  start.

 One  other  field,  the  Development
 Bank  has  ventured  is  in  the  sponsor-
 ing  of  a  Technical  Consultancy  Sur-
 veys  Centre  in  Kerala  called  the
 Kerala  Industrial  and  Technical  Con-
 sultanecy  Organisation.  With  the
 experience  gained  by  the  Consultancy
 Centre  in  Kerala,  the  Industrial
 Development  Bank  of  India  may  open
 sumilur  centres  in  other  State  capitals
 to  help  identification  of  projects,  pre-
 paration  of  projects  reports,  technical
 and  administrative  assistance  to
 entiepreneurs  for  promotion  and
 management  of  industry.

 The  experience  of  the  working  of
 the  Development  Bank  so  far  has
 inade  it’  necessary  to  amend  the  Act
 m  certain  respects  so  as  to  enlarge
 the  scope  of  its  operations  both  in  the
 field  of  refinance  and  in  direct  finance.
 Some  of  the  amendments  relating  to
 the  field  of  refinance  are  consequen-
 tial  to  the  amendments  proposed  in
 the  State  Financial  Corporations
 (Amendment)  Bill  1972,  The  State-
 ment,  of  Objects  and  Reasons  append-
 ed  to  the  Bill  explains  in  some  detail
 the  various  provisions,

 I  will  now  proceed  to  explain  the
 more  important  of  the  amendinents.

 To  enable  the  Developmert  Bank
 to  refinance  loans  granted  by  the
 State  Financial  Corporation’,  Schedul-
 ed  Banks  and  Co-operative  Banks  and
 also  to  grant  direct  assistance  to
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 industrial  concerns  engaged  in  cus-
 tomers  service  units  like  maintenance,
 repair  and  testing  of  machinery,
 vehicles  and  in  fishing  industry,  the
 definition  of  ‘industrial  concern’  is
 proposed  to  be  enlarged.

 It  is  also  proposed  to  authorise  the
 Development  Barik  to  refinance  loans
 given  by  the  institutions  mentioned
 above  for  the  establishment  of  indus-
 trial  estates,

 In  the  field  of  exports,  the  Deve-
 lopment  Bank  is  at  present  refinanc-
 ing  loans  given  to  industrial  concerns
 by  the  State  Finance  Corporations,
 the  Industrial  Finance  Corporation,
 the  commercial  banks  and  the  co-
 operative  banks.  It  is  now  proposed
 to  extend  the  refinancing  facilities  to
 loans  given  by  the  primary  lending
 institutions  to  any  agency  exporting
 the  manufactured  capital  goods
 abroad  and  to  concerns  in  India  exe-
 cuting  turnkey  jobs  in  foreign  coun-
 tries.  The  period  of  repayment  by
 the  borrowers  and  to  the  primary
 lending  institutions  eligible  for  re-
 finance  from  the  Development  Bank
 at  present  is  only  ten  years.  It  will
 now  be  liberalised  to  5  years  in  the
 case  of  persons  in  India  and  2  years
 in  the  case  of  persons  outside  India.

 In  the  field  of  direct  finance  for
 encouraging  exports,  facilities  will  be
 offered  by  the  Development  Bank  to
 parties  in  India  exporting  any  pro-
 duct,  not  necessarily  capital  goods,
 manufactured  by  industrial  concerns
 for  execution  of  turnkey  projects  out-
 side  India.  Buyers’  credit  to  parties
 in  foreign  countries  for  export  of
 capital  goods  from  India  and  for  any
 purpose  connected  with  it  will  also
 be  made  available  by  the  Develop-
 ment  Bank.  For  some  time  past,  we
 have  been  receiving  requests  from
 developing  countries  for  participation
 of  the  Industrial  Development  Bank
 of  India  in  the  capital  structure  of
 findticial  institutions  promoted  by
 them.  We  have  recently  helped  the
 promotion  of  the  Bank  of  Bhutan
 from  the  State  Bank  ‘of  India.  There
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 may  arise  occasions  for  the  Develop-
 ment  Bank  also  to  participate  in  such
 activities  outside  India.  It  has,  there-
 fore,  been  proposed  to  have  an  en-
 abling  provision  in  the  Act  for  the
 development  Bank  to  subscribe  to  the
 shares  and  debentures  of  financial
 institutions  promoted  outside  India
 which  may  be  notified  by  the  Central
 Government  from  time  to  time.

 In  the  State  Finance  Corporation
 (Amendment)  Bull  and  thg  Industrial
 Finance  Corporation  (Amendment)
 Bill,  it  has  been  proposed  to  include
 a  provision  to  debar  an  _  industrial
 concern  from  receiving  any  assistance
 from  respective  corpprations,  so  long
 as  a  director  of  the  concerned  corpo-
 ration  is  beneficially  interested  in  the
 industrial  concern  during  the  period
 of  his  directorship  in  the  corporation.
 A  similar  provision  is  proposed  in
 this  amending  Bill  as  well.  How-
 ever,  in  the  case  of  the  Development
 Bank,  some  modifications  in  the  res-
 trictive  provision  is  called  for.

 The  Development  Bank  is  the  only
 term-lending  institution  whose  char-
 ter  is  very  wide  and  covers  a  large
 number  of  diversified  fields  of  finan-
 cial  assistance  to  industrial  concerns.

 It  is  also  the  only  institution  which
 gives  large-sizeq  direct  loans

 x
 |

 advances  to  big  projects,  particular’
 in  the  form  of  core  and  heavy  imvest-
 ment  sectors  by  arranging  a  consor-
 tium  of  lending  institutions  and  com-
 mercial  banks.  In  view  of  these  special
 circumstances,  it  is  not  possible  to
 have  an  unqualified  prohibition.

 It  is,  therefore,  propased  that  while
 a  restrictive  provision  will  be  incor-
 porated  in  the  Act,  it  will  be  subject
 to  the  Development  Bank  being  satis-
 fied  that  it  is  necessary  in  the  public
 interest  to  enter  into  business  with
 such  concerns  and  that  it  shall  also
 be  in  accordance  with  and  subject,  to
 conditions  and  limitations  as  may  be
 prescribed  by  the  Development  Bank
 with  the  previous  approval  of  the
 Reserve  Bank  of  India.
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 Before  I  conclude,  I  would  like  to  लेकिन  साथ  साथ  कुछ  टिप्पणी  भी  मैं

 mention  one  other  provision  which  is
 similar  to  the  amendment  proposed  करना  चाहता  हु  ।  इसका  कारण  महू  है
 in  the  Industrial  Finance  Conporation  fis  भाप  स्टेटमेंट  साफ  ग्राईजेक्टस  एंड
 Amendment  Bill,  1972,  In  respect  of  रिजाज  में  यह्‌  लिखा  है foreign  currency  loans,  it  is  now  pro-
 posed  to  liberalise  the  provisions
 regarding  the  liability  to  be  borne  by  |  By  &  new  section  9A,  it  is  proposed
 the  borrowers  of  foreign  currency  ५०  #rohibit,  subject  to  certain  excep~
 loans  in  respect  of  fluctuations  in  the  tions,  the  Development  Bank  from
 rate  of  exchange  of  foreign  currency.  sfanting  assistance  to  industrial  con-
 The  Development  Bank,  however,  has  cerns  in  which  any  director  of  the
 not  so  far  borrowed  any  money  in  Development  Bank  may  be  having  a
 foreign  exchange,  but  at  is  likely  that  beneficial  interest.
 it  may  in  future  do  so

 As  the  provisions  of  the  Industrial
 Development  Bank  of  India  Act  and  7@  |  प्रोविजन  पहले  नहीं  था,  इसको
 the  Industrial  Finance  Corporation  भाप  भव  डालने  जा  रहे  है।  इस
 Act  are  similar  in  this  regard,  oppor-  बातो  ०आई  ०
 tunity  i8  being  taken  to  amend  the  तरह

 की  बातों  के  कारण
 ही  सी०पी

 ह
 Act  suitably  on  the  same  hnes  as  the  कौर सी  ०पी०एम०  के  लोग  आपकी  टिप्पणी
 Industrial  Finance  Corporation  Act.  करते  हैं,  आलोचना  करते  हैं  ।  आप  जो
 There  are  a  few  other  amendments  .
 which  are  minor  or  of  a  procedural  कैपिटिलिस्ट  होगे,॥  जो  दूसरे  असमंज  मे
 nature  and  I  need  not  take  any  fur-  डायरेक्टर  होगे  उनको  यहा  पर  भी  डाय-
 ther  time  of  the  House  to  discuss  रेक्टर  नियुक्त  कर  सकेंगे,  यह  जो  प्राधिकार
 them  They  are  explained  in  the  s.
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 अप  ले  रहे  हैं,  यह  ठीक  नही  है।  जहा  पर
 With  these  remarks,  I  commend  the  इसका  बेनिफिशल  इडरेस्ट  होगा,  बहा
 Bull  to  the  House  for  consideration.  भी  मदद  की  जा  सकेगी,  यह  हीक  नही  है।

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  Motion  गे  भाष  ने  कहा  है  :

 moved:
 नि  The'Develapment  Bank  is  the  only

 “That  the  Bill  to  amend  the  matitution  capable  of  financing  very
 Industrial  Development  Bank  of  large  projects  in  the  core  and  heavy
 India  Act,  1964,  be  taken  into  imvestment  sectors.  It  is,  therefore,
 consideration.”  provided  that  the  prohibition  may  be

 relaxed  in  cases  where  the  Deveilop- ४  Baledhandayutham.  ment  Bank  is  satiafied  that  it  is  neces-
 SHRI  8.  M.  BANERJEE  (Kenpur):  "@°Y  in  the  public  interest  to  finance

 He  will  speak  tomorrow;  he  has  had  *0ch  an  industrial
 Preis  tun to  go  out  on  a  very  urgent  matter.  *atistance  is  given  subject

 to
 8

 conditions  and  limitations  as  may
 . MR.  DEPUTY-SPEAKER:  How  can  Preserihed  by  the  Development  Ban

 he?  The  Bilt  is  likely  to  be  fitished  With  the  prior  approval  of  the  Reserve

 today,  Shri  Bade,  Repk  of  India

 ft  wits  to  ae  (are)  पहुँचे यहां  व्यवस्थ!  थी  कि  प्रेमभरे  कोई  बिजी-

 ह...  महोदय,  यह  जो'  इंडस्ट्रियल  ह:  9  मेस  कांसर्ट  में  डायरेक्टर  है  तो  हू  इस
 बैंक  कफी  वि  प्रंभेंडमेंट विल  शक  में  डायरेक्टर  में हीं  होतो  चाहिए  |

 आधा  हैं,  इसका  मैं  समर्थन  ही  करता  है.  लेकिन  बरपे  कह  मियां  है  कि  झगर
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 पब्लिक  इंटरेस्ट  डिमांड  करे  तो  बहू  बक
 का  डायरेक्टर  भी  बन  सकता  है।  जब

 वह  डायरेक्टर  बन  जायेगा  और  जिस  में
 उसका  बेनिफिशल  इंटरेस्ट  होगा  उसको
 मदद  देता  नेचरल  वह  चाहेगा  और  इस
 तरह  से  उन  इंडस्ट्रीज  को  फायदा  हो
 जाएगा  |  इसका  मैं  विरोध  करता  हूं  t

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  आपका  सुझाव
 यह  है  कि  इस  तरह  का  प्रोविजन  नहीं
 होना  चाहिए  |

 श्री  बार ०  बी०  बड़े  पब्लिक  अंडर-
 टेकिग्ज  कमेटी  ने  भी  यह  सिफारिश  की  थी
 कि  इस  प्रकार  के  जो  डायरेक्टर  हैं
 उनको  इस  बैक  में  या  कारपोरेशन  में
 डायरेक्टर  नहीं  होना  चाहिए  ।  वें  यदि
 डायरेक्टर  होगे  तो  पक्षपात  होने  का  भ्रंदेशा
 रहेगा  ।  इतना  ही  नहीं  लोन  रिकवर
 करने  मे  जो  जल्दी  होनी  चाहिए,  वह  भी

 नही  हो  पाएगी  ।  इस  वास्ते  इस  प्राविजन
 का  मैं  विरोध  करता  हूं  ।

 हर  एक  स्टेट  में  इंडस्ट्रियल  डिवेलप-
 मेट  कारपोरेशन  बनी  हुई  हैं।  उसके  बाद

 इंडस्ट्रियल  फाइनेंस  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया

 है  और  साथ-साथ  ईडस्ट्रियल  डिवेलपमेंट
 बैक  ग्राफ  इंडिया  है।  इन  सब  का  ग्रुपस'
 में  कोप्राडिनिशन  नहीं  है।  पब्लिक  वंडर-
 टॉकीज  कमेटी  ने  भी  अपनी  रिपोर्ट  में  इसका
 जिक्र  किया  था  और  एमेलगेमेशन  की  बात
 कहीं  थी  ।  मध्य  प्रदेश  में  स्टेट  ट्रेडिंग
 कारपोरेशन  भी  इंडस्ट्रीज  की  मदद  करती

 है  और  साथ-साथ  ये  जो  बैक  है  उन  से  भी

 इंडस्ट्रीज  को  मदद  मिलती  है  a  [लेकिन
 वापस  में  इनका  कोझोडिनेशन  नहीं  है  ।
 पब्लिक  अ्रंडरटेकिग्ज  कमेटी  ने  अपनी
 49वीं  रिपोर्ट  में  पेज  37  पर  कहा  था  :

 At  page  49  of  the  Report  it  is
 stated:

 a  “The  Committee  afler  examin-
 ‘ing  the  whole  issue  feel  that  a

 206T(AL)LS—I0.
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 &  80  is  reached  when  the  Indus-
 trial  Finance  Corporation  of  India
 and  the  Industrial  Development
 Bank  of  India  should  be  merged.
 It  would  have  a  greater  impact
 on  industrial  growth  in  the  coun-
 try  If  the  two  institutions  are
 merged  it  would  lead  to  aceess  to
 enlarged  resources  and  experi-
 ence,  better  co-ordination  of
 policies,  eliminating  delays  and
 avoid  over-lapping  of  functions,
 which  are  inherent  in  the  exist-
 ing  arrangements.  Ase  regards
 foreign  loans,  the  Committee
 feels  that  the  foreign  lending
 institutions  would  not  create
 obstacles  in  giving  credit  to  a
 development  bankk  The  Com-
 mittee  recommends  that  the
 question  may  be  examined  by
 the  government  and  an  early
 decision  be  taken  in  the  matter.”
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 आपने  कमेटी  की  इस  सिफारिश  पर॑  विस्तार
 नहीं  किया  ।  राज  श्राप  हम  एमेंडमेंट
 को  ला  रहे  है  लेकिन  फिर  भी  आपने  हस
 सिफारिश  पर  ध्यान  नहीं  दिया  है  |

 हर  स्टेट  में  इंडस्ट्रियल  स्टेट्स  हैं  ।
 बहा  पर  जो  बिल्ली तज  बनी  हैं  उसको  उन्होने
 किराए  पर  दे  दिया  है  क्योंकि  उसको  इस
 तरह  से  किराया  ज्यादा  श्री  जाता  है।
 वहां  पर  इंडस्ट्रियल  बैक  की  ग्रांथिक  नही  है  ।
 मैं  चाहता  हे  कि  हर  एक  भट्ट  में  इसकी  एक
 बांच  होनी  चाहिए  बैक  से  कर्जों  का  विस्तार
 होना  चाहिए  ।  जब  इंडस्ट्रियल  एस्टेट
 में  बिल्डिंग्स  को  किराए  पर  दिए  जाने  के
 बारे  मे  पूछा  जाता  है  तो  कहा  जाता  है  दंड-
 स्ट्रीट  खोलने  ते  जि (6९  ४  यदा  हो  सकता  है
 उससे  ज्यादा  फॉर  दा  इनको  इस  तरह
 से  किराये  पर  देते  से  होता  है  1  सर

 हर स्टेंट  में  इंडस्ट्रियल  बैंक  अपनी  बां
 खोल  दे  तो  वहां  पर  बहुत  फायदा  हो  सकता

 है।  में  पह  भी  चाहता  हूं  क्रि  जो  भंवर-

 डिवेलप्ड  स्टेटस  हैं  या  जो  बैकवर्ड  इृटेट्स  हैं,
 एसा  मगर  किया  जाए  तो  उतकों  ज्यादा
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 [भी  कार  बो०  बहि]
 फायदा  होगा।  बेक्य्ड  स्टेटस  मे  इंडस्ट्रियल
 बैंक  न  खोले  जाने  के  बारे  में  पिछली  प्रेशर-
 टेकिग्ज  कमेटी  ने  स्ट्रिकचर  पास  किए  थे
 लेकिन  फिर  भी  शासन  ते  उसकी  पोर  ध्यान

 नहीं  दिया  है।  अब  भी  श्राप  प्रंडरडिवेलेप्ड
 स्टेटस  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  रहे  है  t

 जहा  तक  फारेन  एक्सचेंज  रेट  का
 सम्बन्ध  है  यदि  वह  कल  को  अ्रधिक  हो  जाएगा
 तो  आपने  कहा  है  कि  गवन्नेमेट  बिल  टेक  दी
 ब्रंट भाफ  इट  ।  यह  ठीक  है  ।  इसका  मैं
 समर्थन  करता  हूं  ।

 हन  शब्दों  के  साथ  मैं  पा शेली  इस
 बिल  को  सपोर्ट  करता  हूं  ।

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI
 (Bhubaneswar):  Mr.  Deputy-Speaker,
 the  amendments  now  brought  for-
 ward  to  the  Industrial  Development
 Bank  of  India  Act,  4984  are  welcome
 amendments.  We  were  listening  very
 patiently  to  the  speech  of  the  hon.
 Deputy  Minister,  although  the  hon.
 Deputy  Minister  was  thinking  that
 we  were  not  listening  to  her.  In
 view  of  the  working  of  the  Industrial
 Development  Bank  of  India  for  the
 last  eight  years,  some  of  the  impor-
 tant  amendments  to  some  clauses
 which  have  been  brought  into  the  Act
 by  this  amending  Bill  were  very  much
 needed,

 While  welooming  these  features  and
 these  amendments,  I  take  this  ह. आ
 tunity  to  bring  to  the  notice  of  the
 government  certain  aspects  of  the
 working  Industrial:  Development  Bank
 in  the  country  for  the  Jast  few  years.
 If  you  take  the  figures  of  capital  raised
 and  assistance  disbuited  by  the  term-
 lending  institutions  to  non-govern-
 ment  companies  for  the  last  three

 in  980-70  the  capital  raised  by
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 ‘15.00  hes.

 Similarly,  in  1970-71,  the  capital
 raised  by  non-govermental  com-
 panies  was  Rs.  86.7  crores  whereas  the
 assistance  by  the  term-lending  insti-
 tutions  was  Rs.  i30  crores.  In  ‘1971-
 72,  it  was  Rs.  77.7  crores  and  the
 assistance  disbursed  by  the  term-
 lending  institutions  was  Rs  62  crores.

 From  the  statement  you  can  find,
 looking  at  the  advances  given  by  the
 IDB.,  that  during  the  financial  year
 1971-72,  the  ID.B  disbursed  a  total
 assistance  of  Rs.  96.4  crores  out  of
 which  assistance  disburséd  to  indus-
 trial  concerns  in  the  private  sector
 amounted  to  Rs.  7970  crores.  Nobody
 objects  that  the  I.D.B,  should  not  go
 in  for  assistance  for  increasing  indus-
 trial  production  in  the  private  sector
 The  point  that  I  want  to  bring  to  the
 notice  of  the  Government  is  as  to
 what  is  the  role  of  the  private  indus-
 trial  houses  in  the  country.  Have
 they  no  responsibility  to  raise  their
 own  capita]?  Is  it  the  policy  of  the
 Government  that  all  the  private
 industria]  houses  in  this  country
 should  solely  depend  on  the  very  easy
 capital  that  is  availale  from  the
 term-lending  institutions  which  the
 Government  js  financing  at  a  heavy
 cost?

 Let  us  go  into  this  fundamental
 question.  So  far  as  the  institutional
 funds  are  concerned,  what  do  these
 entrepreneurs  do?  They  are  keen  to
 rely  on  finance  that  is  available  with
 the  term-lending  inatitutions  of  the
 Government  of  India  and  the  IDB.
 They  want  to  take  advantage  of  their
 position  in  the  companies.  They  want
 to  have  a  dominant  position  with  the
 help  and  financial  assistance  of  the
 term-lending  institutions  which  the
 Government  of  India  is  building  up.
 When  stificient  capitel  is  available  in
 the  country,  why  should  not  industrial
 houses,  business  houpes,  inthe  private
 sector  try  to  go  ft  mote  for  risk  capi-
 tal  rather  than  depend  on  the  loan
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 capital  from  the  tezm-lending  insti-
 tutions  of  the  country?

 In  this  connection,  I  would  like  to
 Submit  one  thing  more.  I  would  like
 to  divide  the  States  into  different
 categories.  As  you  know,  the  poverty
 line  has  been  defined.  Income  below

 “Rs,  40  a  month  is  the  poverty-line.
 First  there  are  developed  States:  then,
 there  are  States  which  are  average
 and  there  are  States  which  are  below
 the  poverty  line.  The  entrepreneurs
 who  come  from  five  to  six  advances
 States  in  the  country  can  go  in  for
 their  own  capital  available  in  the
 market.  Why  should  the  I.D.B.  go  in
 for  their  assistance?  Unless  it  is  a
 core  industrial  sector  they  should  not
 go  in  for  their  assistance.  I  am  glad
 that  the  I.D.B.  is  now  coming  to  help
 the  core  sector  of  the  industries,  I
 appreciate  it.  I  hope,  they  will  go  in
 for  assistance  for  the  core  sector  of
 industries  more  and  more,

 Let  the  Government  also  classify
 the  categories  of  different  States  in
 the  process  of  development,  that  is,
 those  which  are  advanced  States,
 those  which  are  average  States  and
 those  which  are  below  poverty  line.
 Hence-forward,  when  the  LD.B.  is
 trying  to  advance  its  loans  to  indus-
 tries,  I  would  suggest  that  they  should
 try  to  encourage  entrepreneurs,  as
 they  ate  now  doing  or  they  hope  to
 do,  in  States,  like,  Orissa,  Assam,
 West  Bengal  and  even  U.P.  from
 which  the  hon.  Deputy  Minister
 comes.  I  would  suggest  that  a  crite-
 rion  should  be  laid  down  and  the
 LD.B.  should  try  to  see  that  entre-
 preneurs  who  come  from  States  where
 the  people  live  below  the  poverty
 line.  where  almost  all  the  districts
 are  backward,  should  get  the  maxi-
 mum  assistance,  and  not  the  enfre-
 preneurs  in  other  advanced  States.

 It  will  be  very  interesting  to  see
 that  during  the  last  8  years,  out  of
 Rs,  568  crores  that  I.  D.  B.  has  advan-
 ced,  Mallarashtra  haa  taken  Rs.  67.76
 cranes;  Tamil  Nadu  hay  got  Res,  80.08 ,
 erores;  Gujarat—Rs.  70.47  crores?
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 West  Bengal—Rs.  66.44  crores:  Mysore
 —Rs.  37.4  crores;  Assam—Rs.  44.24
 crores;  Orissa—Rs.  12,72  crores  and
 U.P.  from  where  our  hon.  Deputy
 Minister  comes  and  the  hon.  Prime
 Minister  comes  has  got  Rs.  22.85
 crores.  The  whole  objective  of  this
 Government  is  to  see  that  regional
 backwardnesg  is  removed;  the  whole
 objective  of  the  Fourth  and  Fifth
 Five-Year  Plans  is  to  see  that  regional
 imbalance  is  removed.  Is  the  IDB
 working  towards  that  8nd?  Is  there
 anybody  in  Government  or  in  the
 Ministry  to  ‘sk  the  directors  to  see
 what  are  the  areas  which  are  back-
 ward.  You  find  that  almost  28.05  per
 cent  of  the  total  advances  has  been
 given  to  Maharashtra,  .92  per  cent
 for  Rajasthan,  0.58  per  cent  for  Pun-
 jab,  2.3  per  cent  for  Orissa  and  3.65
 per  cent  to  our  Prime  Minister's
 State,  Uttar  Pradesh.

 AN  HON.  MEMBER:  How  many
 rejected?

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI:
 These  figures  are  also  with  me.  (Inter-
 ruption)  I  do  not  quarrel  with  Maha-
 rashtra.  You  take  as  much  money  as
 possible.  During  the  last  two  years,
 the  4  nationalised  banks  have  given
 advances  to  the  extent  of  Rs.  965
 crores  to  Maharashtra,  and  only  Rs.  7
 crores  have  been  given  to  Orissa.  Is
 this  the  way  things  should  go  on?  I
 do  not  say  that  they  should  not  get

 “money;  they  can  take  as  much  as  they
 can;  there  is  enough  capital.  Why
 should  not  Government  see  that  those
 areas  which  are  backward  get  the
 privilege?  That  is  the  point.  I  am
 not  quarrelling  with  Maharashtra.
 You  have  the  Finance  Minister.  Take
 as  much  as  you  like.  (Interruption).

 I  now  come  to  the  very  position  of
 IDB.  Now  the  IDB  has  come  to  a
 position  where  it  has  come  to  stay,
 with  its  own  capital.  Why  sheuld  the
 Reserve  Bank  of  India  advanceecapi-
 tal  to  IDB?  The  IDB  has  come  to
 stay.  It  has  gone  beyond  the  Indian
 frontiers  to  Bhutan  and  pther  deve-
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 {Shri  Chintamanj  Panigrahi.]
 loping  countries.  It  is  a  good  thing.
 The  IDB  has  to  find  its  own  capital;
 it  has  to  stand  by  itself;  it  must  be
 independent  of  the  Reserve  Bank  of
 India,  Why  should  the  Deputy  Gov-
 ernor  of  the  Reserve  Bank  of  India
 be  associated  with  IDB?  The  IDB
 should  be  a  separate  institution,  com-
 pletely  independent.  It  has  enough
 capital,  I  think  thought  should  be
 given  to  this  aspect.

 t
 The  main  difficulty,  I  will  point  out

 again,  is  one  of  promoters.  I  appre-
 ciate  that  people  in  certain  areas  are
 not  applying  for  it.  I  am  happy  to
 note  that  the  IDB  is  taking  initiative
 in  the  areas  which  are  backward.  The
 hon.  Minister  has  pointed  out  that
 surveys  have  been  undertaken  in
 Arunachal  Pradesh,  Orissa,  Assam,
 West  Bengal  and  other  places.  I  hope
 that  these  surveys  will  be  followed  up
 right  earnestly;  I  hope  that  these
 feasibility  studies  ang  everything
 would  be  so  arranged  that  within  one
 or  two  years  those  areas  which  are
 backward  would  get  more  share  from
 the  IDB  capital.

 I  will  now  come  to  an  interesting
 thing  about  IDB—what  is  contained
 in  the  Annual  Report—which  I  must
 bring  to  the  notice  of  the  hon,  Minis-
 ter.  Very  revealing  observations  have
 been  made  there.  I  am  very  happy
 that  the  Board  of  Directors  have  made
 these  revelations.  It  confirms  the
 existence  of  a  close  nexus  between  big
 business  ang  Government  financial
 institutions,  It  is  there  in  the  Report.
 Now  attempts  will be  made to  see  that
 this  kind  of  thing  is  not  there  because
 this  is  against  the  objective  of  our
 policy  and  planning.  Why  should  the
 big  business  try  to  take  advantage  of
 thefr  relations  with  IDB  or  some
 officers  there?  I  am  vety  happy  that
 a  provision  hag  been  made  in  this  Bill
 to  ptt  a  curb  on  this.  But  again  you
 are  trying  to  make  some  exceptions
 witerdby.  thig  good  attempt  will  be
 watered  down.  You  have  brought  in
 some  provisions  whereby  the  purpose
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 of  the  amending  Bill  will  not  be
 achieved.

 There  is  considerable  under-utili-
 sation  of  the  industrial  capacity  in
 country.  Now  you  want  to  promote
 the  consumer  goods  industries.  I  will
 say  this  pseudo-industrialisation,  The
 more  the  consumer  goods  industries
 development  takes  place  in  this  coun-
 try  wherein  the  foreign  capital  also
 participates  and  if  the  IDB  starts
 living  advances  to  these  projects  also,
 I  must  say  that  this  is  pseudo-indus-
 trialisation  of  thig  country.

 Then  a  word  about  the  Bolan)  Ores
 Lid.  I  do  not  know  what  made  the
 IDB  to  give  an  advance  of  Rs.  crore
 40  this  Bolani  Ores  Ltd.  da  not  see
 there  is  any  justification.  They  have
 enough  resources  and  they  have
 enough  capital.  Why  should  the  Gov-
 ernment  give  them  loans?  Therefore,
 the  Government  should  give  thought
 to  al]  the  problems.

 Even  in  the  engineering  goods
 industry,  there  is  underutilisation  of
 capacities.  The  Reserve  Bank  of  India
 in  its  latest  report,  which  is  somewhat
 interesting,  says  that  there  is  a  38  per
 cent  decline  in  demand  in  the  capital
 goods  industries,  So,  is  it  not  the
 responsibility  of  the  IDB  to  go  to  the
 assistance  of  the  capital  goods  indus-
 try  in  this  country  in  a  big  way.
 They  should  try  to  fix  the  priorities
 Sir,  I  welcome  thig  amending  Bill  and
 I  request  the  Minister  and  the  Goy-
 ernment  that  they  must  try  to  see  that
 the  IDB  has  come  to  stay  and  they
 must  meet  all  the  financial  needs  of
 the  industrial  sector  of  this  country
 and  with  this  view  they  have  to  fix
 the  priorities  for  development  of
 industries  in  every  sector  of  this
 country  and  they  should  devote
 greater  attention  for  removing
 regional  imbalance.

 SHRI  AMARNATH  VIDYALAN-
 KAR  (Cttandigarh):  I  weloome  this  Bill
 because  it  ia  enlarging  the  scope  of
 activities  of  the  Industria]  Develop-
 ment  Bank.  I  iutow  thet  the  IDB  has
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 been  dving  good  service  and  I  am
 glad  that  it  hag  shed  the  draw-backs
 that  we  find  generally  in  the  working
 of  the  Government  Departments.

 *  ‘fhe  IDB  is  a  Government-sponsored
 institution  and  among  the  Govern-
 ment-sponsored,  institutions,  this  8
 one  institution  which  hag  shed  the  old
 habit  of  depending  on  a  lot  of  red-
 tapism  and  trying  to  catch  up  with
 the  requrements  of  the  time.  I  only
 want  that  this  process  should  be
 advanced  a  little  jurther  because  even
 now  I  feci  that  m  the  processing  of
 piojects,  .t  takes  a  lot  of  time  and
 many  0  the  projects  which  are
 urgently  needed,  have  to  wait  for
 long  time  and  it  becomes  very  incon-
 venient,  especially  for  the  new  pro-
 jects  and  entreprenurs  who  went  into
 the  field  earlier.

 One  difficulty  that  the  people  face
 with  the  financial]  institutions  is  that
 naturally  if  one  financial  institution
 cannot  meet  all  the  needs  of  a  project,
 then  they  have  to  apprvach  various
 and  different  institutions.  Now  each
 institution  applies  different  criteria
 for  assessment  and  the  outlook  is  also
 different.  While  one  institution
 regards  a  project  very  important,  the
 other  levks  at  the  project  from  a
 ditferent  angle.  That  creates  lot  of
 difficulty.  The  assessment  criterion  is
 different  with  each  institution  and
 each  institution  wants  to  be  satisfied
 in  different  manner.  One  institution
 feels  that  such  and  such  thing  should
 be  done;  another  institution  feels  thal
 something  contrary  should  be  done.
 Each  institution  takes  a  different  cri-
 terion.  What  I  therefore  suggest  is
 that  there  be  one  central  criterion.
 There  should  be  one  Central  Assess-
 ment  agency  in  respect  of  various
 programmes  financed  by  various  finan-
 cial  institutions.  They  should  formu-
 Iate  one  uniform  set  of  policy  so  that
 the  assessment  criterion  will  be  one
 and  processing  could  be  done  very
 quickly.  ,  This  is  my  submission.
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 Secondly,  I  wish  to  submit  that  the
 financial  institution  also  should  discri-
 minate  between  the  ‘vital’  and  non-
 vital’  sectors  of  our  economy.  The
 vital  sectors  should  be  given  topmost
 priority.
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 I  agree  with  my  friend  Mr.  Pani-
 grahi  that  there  should  be  gome  kind
 ot  regional  balance  and  regional  im-
 balance  should  be  avoided.

 It  is  very  difficult  for
 francial

 insti-
 tutions  to  strictly  abide  by  some  such
 rules.  It  is  ,very  difficult  to  decide
 this  because  if  you  have  to  decide  and
 tuke  early  decisions  then  it  becomes
 very  difiicult  to  lpok  at  everything
 from  that  angle,  how  much  you  have
 given  to  this  State  or  that  region;  but
 sul  4  feel,  they  should  keep  in  mind
 that  we  have  to  create  regional
 balance.  I  feel  the  I.D.B.  especially  has
 been  trying  to  go  to  those  areas  and
 those  regions  that  have  remained
 backward  and  unrepresented  or  not
 fully  or  adequately  represented,

 In  conclusion,  I  would  like  to  say
 that  I  support  this  Bill.  I  think  that
 by  enlarging  the  scope  of  the  work-
 ing  of  the  LD.B.  the  country  will  gain.

 Again  I  would  suggest  that  some
 central  polity  should  be  adopted  and
 some  central  criteria  of  assessment
 should  be  Jaid  down  by  the  Govern-
 ment  so  that  various  Government-—
 promoted  financial  institutions  will  sit
 together  and  decide  some  uniform
 policy  and  programme  in  regard  to
 various  projects.  Thank  you.

 *SHRI  हू,  BALADHANDAYUTHAM
 (Coimbatore):  Mr.  Deputy  Speaker,
 Sir,  on  behalf  of  my  party,  the
 Communist  Party  of  India,  I  would
 like  to  say  a  few  words  on  The  Indus-
 trial  Development  Bank  of  India
 (Amendment)  Bill,  1972,

 Sir,  one  of  the  features  which  I
 would  like  to  welcome  is  the  provi-
 sion  to  change  the  name  ‘  a5”
 ‘into  “Tamil  Nadu”,  Similarly,  I

 ~
 ®The  Original  speech  was  delivered  in  Tamil.
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 woul@  also  welcome  the  provision
 enlarging  the  definition  of  “Industrial
 concern”  as  this  will  enable  a  wider
 category  of  concerns  to  avail  of  the
 concessional  financial  facilities  offered
 by  the  Industrial  Development  Bank
 of  India.

 Clauses  3  and  4  proposes  certain
 salutory  amendments  to  Section  9  of
 the  principal  Act  through  which  the
 scope  of  the  business  of  the  Develop-
 ment  Bank  is  proposed  to  be  enlarged
 in  several  respects.  Ags  these  amend-
 ments  will  give  the  much  needed  fillip
 to  industria]  developmental  activities
 within  the  country,  these  Amend-
 ments  will  have  to  be  welcomed  by
 the  entire  House.  Here,  I  would  like
 to  state  that  in  July,  970  the  Bank
 took  certain  decisions  regarding  con-
 cessional  financial  facilities  to  be
 offered  to  industrial  units  in  the
 industrially  backward  areas  within
 the  country.  The  Planning  Commis-
 sion  also  notified  398  districts  as  5

 industrially  backward  areas.  I  regret
 to  say  that  so  far  no  meaningful
 schemes  have  been  formulated  by  the
 Bank  to  implement  the  decisions  taken
 in  July,  1970.  One  of  the  constructive
 propositions  was  that  the  Bank  would
 set  up  a  technical  consultancy  service
 centre  in  each  State  so  that  the  pro-
 jects  financed  by  the  Bank  can  be
 executed  properly  and  on  time.  Such
 a  centre  was  also  expected  to  ensure
 the  success  of  the  projects  for  which
 financial  assistance  had  been  given  by
 the  Bank.  I  was  surprised  to  come
 across  a  news  item  that  initially  such
 technical  consultancy  service  centres
 would  be  set  up  in  Kerala,  Andhra
 Pradesh  ang  Assam  and  in,  the  light
 of  the  experience  Yained  in  these
 States,  this  scheme  would  be  further
 extended  to  other  States.  I  am  not
 able  to  appreciate  thig  decision  of  the
 Bank.  I  would  like  to  suggest  that
 initially  the  backward  areas  in  the  ;
 country,  should  ‘get  'the  prioriety  in
 the  matter  of  setting  up  the  Technical
 Consuitaney  Service  Centres,  instead
 of  trying  to  locate  thém  in  ad  hoc
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 manner  in  some  States.  Only  with
 the  assistance  of  such  Technical  Con-
 sultancy  Service  Centres,  the  projects
 in  the  backward  areas  can  hope  to
 become  a  success.

 Sir,  during  the  year  ended  30th
 June  97l,  a  sum  of  Rs.  22  crores  had
 been  given  by  the  Bank  as  direct
 loans  for  exports.  In  addition,  a  sum
 of  Rs.  99  crores  and  a  sum  of  Rs.  .2
 crores  had  also  been  given  by  the
 Bank  under  the  heads  “Refinance  of
 Export  Credits”  ang  “Export  Guaran-
 tee”  respectively.  The  provisions  of
 this  Bill  envisages  greater  financial
 assistance  to  any  agency  for  exporting
 manufactured  capital  goods  and  to
 persons  in  India  executing  turn-key
 projects  in  foreign  countries.  The
 period  of  repayment  of  loans  is  also
 sought  to  be  reduced.  I  need  not
 stress  that,  when  the  industrial  units
 inside  the  country  are  languishing  for
 want  of  adequate  financial  assistance,
 when  there  are  large  pockets  of  indus-
 trial]  backwardness  in  various  parts  of
 the  country,  it  is  not  advisable  that
 the  financial  assistance  of  the  credit
 institutions  should  be  augmented  be-
 yond  proportion  to  the  exports  and
 export-oriented  industries.  3  would
 only  say  that  such  financial  assistance
 to  the  export  of  capital  goods  etc.
 should  not  be  at  the  cost  of  assistance
 to  industrial  units  within  the  country
 and  more  especially  to  the  industrial
 units  in  the  industrially  backward
 areas,

 Sir,  Clause  4  prohibits  the  Bank
 from  granting  assistance  to  any  indus-
 trial  concern  in  which  any  Director
 of  the  Bank  may  be  having  a  bene-
 ficial  interest.  But  this  prohibition  is
 sought  to  be  relaxeg  in  cases  where
 the.  Development  Bank  is  satisfied  that
 it  is  necessary  inthe  public  interest  to
 grant  assistance  to  such  an  industrial
 concern.  I  strongly  abject  to  this
 relaxation  as  it  will  definitely  open
 the  flood-gates  for  many  Directors  to
 get  financial  assistance  to  the  indus-
 trial  cencerns  in  which  they  have
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 financial  interests  under  the  omnibus
 proviso  of  public  interest.  I  request
 the  hon.  Minister  to  delete  this  pro-
 viso  of  public  interest  from  this  clause
 and  the  prohibition  from  granting
 assistance  to  any  industrial  concern
 in  which  any  Director  of  Develop-
 ment  Bank  has  financial  interest
 should  be  absolute  and  total.

 Sir,  this  Bill  is  a  mixture  of  good
 and  bad  provisions.  I  would  not
 hesitate  to  extend  my  whole-hearted
 support  to  thig  Bill,  if  the  bad  provi-
 sions  I  have  enumerated  are  deleted
 from  the  Bill.  On  behalf  of  my  party,
 the  Communist  Party  of  India,  I
 extend  my  support  to  this  Bill  with
 this  reservation.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond
 Harbour):  The  ‘main  allegation  against
 Government-sponsore  financial  insti-
 tutions  including  the  Industrial  Deve-
 lopment  Bank  of  India  is  that  these
 institutions  have  tremendously  boosted
 the  big  corporations  under  the  control
 of  large  and  larger  business  houses.
 The  bulk  of  the  financial  assistance
 from  these  institutions  has  gone  to
 large  and  larger  houses.  The  small-
 scale  industries  and  others  have  not
 been  benefited.

 ®
 To  support  my  contention,  I  shall

 Quote  from  the  report  of  the  Indus-
 trial  Licensing  Inquiry  Committee,
 and  I  am  sure  the  hon.  Minister  who
 is  a  very  knowledgeable  person  will
 be  knowing  about  it.  At  page  49  of
 that  report,  we  find

 “Even  if  we  assume  that  the
 entire  refinance  assistance  provided
 by  the  IDBI  is  in  respect  of  assist-
 anée  granted  by  the  SFCs  to  small
 and  medium-sied  concerns,  the
 total  proportion  of  assistance  from
 podliic  financial  institutions  that  is
 chanhelised  towards  small  business
 cdnteris  in  the  private  sector  does
 net  exceed  bne-fourth  of  the  total
 assiptunce.”
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 It  further  goes  on  to  say:
 “Institution-wise  analysis  of  assis-

 tance:  If  we  examine  the  total
 financial  assistance  sanctioned  and
 disbursed  by  various  financial  insti-
 tutions  among  different  categories,
 we  find  that  among  the  three  major
 term-financing  institutions,  the  pat-
 tern  is  very  significant,  The  share
 of  the  large  industrial  sector  is  pre-
 dominant  in  all  the  three,  though
 the  ICICI  3s  significantly  ahead,  the
 [एटा  midway,  and  the  [DBI  direct
 assistance  only  came  third  in  the
 degree  of  assigtance  granted  to  the
 large  industrial  sector.  In  the  share
 of  the  73  large  industrial  houses,  the
 order  is  the  same,  the  ICICI  led
 with  50  per  cent,  IFCI  provided  44
 per  cent  and  the  IDBI  4  per  cent
 of  its  total  assistance  to  these
 houses,  the  share  of  the  20  larger
 houses  in  the  total  assistance  being
 higher  in  the  case  of  the  IDBI  being
 34  per  cent,  followed  by  the  ICICI
 28  per  cent  and  the  IFCI  18  per
 cert”

 These  are  very  interesting  figures
 piven  by  the  Industrial  Licensing
 Policy  Enquiry  Committee.  The  posi-
 tion  has  not  changed  since  the  pub-
 lication  of  the  report  of  the  Committee.
 Financial  institutions  continued  to
 boost  the  private  capitalist  sector,
 particularly  the  larger  and  larger
 business  houses.  I  shall  quote  from
 the  annual  report  of  the  IDBI  for
 1970-71,  which  is  the  latest  one  in  my
 possession.  At  table  VI  at  page  8  of
 the  report,  we  have  the  zonewise
 breakdown  of  direct  assistance  sanc-
 tioneg  together  with  the  size  of  the
 assistance  up  to  Rs.  5  lakhs,  Rs.  500
 lakhs  and  above,  so  far  as  Rs.  500
 lakhs  and  above  ig  concerned,  the
 number  of  projects  is  three,  and  up  to
 Rs,  5  lakhs,  the  number  of  projects  is

 os  Between  Rs.  200  and  Rs.  500  lakhs,
 the  number  of  projects  is  है  Percent-
 age  to  total  assistance—between  200
 and  500  lakhs--37.6  per  cent.  Rs.  500
 lakhs  and  above—43.6  per  cefit.  Nunt-
 ber  of  projects  for  people  of  2  erores®
 —5  crores—very  small  people—are  20,
 For  500  lakhs  and  above—9,  Then,
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 percentage  to  total  assistance—200
 lakhs  and  500  lakhs—33.l  and  Rs.  500
 lakhs  and  above—42.7  per  cent,  Your
 kindness  and  love  for  the  small
 entrepreneurs,  crocodile  tears  shed
 every  day  by  the  hon.  Prime  Minister,
 her  party  and  the  Government,  garib:
 hatao,  help  small  scale  industries  and
 stop  monopolies  growth—the  proof  of
 the  pudtling  is  in  the  eating.  We
 know  the  :slass-character  of  the  Gov-
 ernment.  They  are  for  the  monopolies,
 by  the  monopolies  afid  of  the  mono-
 polies.  Therefore  their  very  existence
 will  be  in  danger  if  they  annoyed  the
 monopolies  and  try  to  patronise  the
 small  people,  These  figures  are  in
 their  own  papers;  these  are  not  pub-
 lished  by  the  CP(M).

 About  industrial  development  in
 the  backward  regions,  assistance  to
 small-scale  industry,  region-wise
 disbursements  of  IDBI  loans,  I  ¢an
 give  you  so  many  more  figures  which
 will  only  bring  more  disappaintment
 im  your  mind  and  the  mind  of  right-
 thinking  people  in  the  House,  because
 it  will  bear  vo  relationship  to  the
 professions,  tall-talking  and  the  great
 friendship  for  the  votes.  All  this  will
 bear  no  relation  to  their  activities.
 Therefore  in  this  Bill  we  have  no
 interest—-this  amendment,  The  defini-
 tion  of  ‘industria]  cancern’  under  sec-
 tion  2(c)  of  the  Act—I  am  reading
 from  the  Statement  of  Objects  and
 Reasons—is  proposed  to  be  enlarged
 to  include  establishmentg  engaged  in
 Maintenance  and  repairs  of  vehicles
 as  well  as  concerns  engaged  in  fishing
 or  in  the  maintenance  of,  shore  facili-
 ties  for  fishing,  What  is  happening?

 ef
 yon  eat  fish  and  I  think  you  can
 d  to  buy;  you  are  a  fairly  well-off

 person.  .

 MR.  HEPUTY-SPEAKER:  How  do
 you  know?

 ‘wen  SvOTTAMOY  BOSC:  Rs.  78
 per  kHo,  prawn'in  Gujarat  co-opera-
 tive!  fisheribs  ty  ‘the  hends-f-win-tails:
 you  lose;  whichever  way  you  go,  they
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 wil]  eut  you.  The  foreign  monopolies,
 in  oder  to  perpetuate  their  under-
 invoicing  and  over-invoicing,  parti-
 cularly  under-invoicing  in  the  matter
 of  customs  have  found  ‘mid-ocean
 business  to  be  profitable,  There  have
 been  cases.  Firms  like  the  Union  Car.
 bide,  ICI,  Imperial  Tobacco  are  now
 going  for  fishing.  After  fishing  on  the
 poor  tobacco  growers  and  consumers
 for  the  last  fifty  years—the  Imperial
 Tobacco  are  not  satisfied;  they  want
 to  go  out  fishing  in  real  waters  so  that
 the  catch  has  not  to  be  brought  to
 shore  and  processing  will  start  there.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  can
 continue  tomorrow.  We  take  up  the
 raotion  of  Shri  Prasannbhai  Mehta

 5.29  hrs.

 MOTION  RE:  WORKING  OF  THE
 STATE  TRADING  CORPORATION

 OF  INDIA

 Shri  P.  M,  MEHTA  (Bhavnagar):
 Mr,  Deputy-Speaker,  Sir,  I  beg  to
 move:

 “That  this  House  do  consider  the
 working  of  the  State  Txading  Cor-
 poration  of  India  with  special  refer-
 ence  to  the  policy  of  import  of
 ‘woollen  rags.”
 Today  we  are  distussing  a  matter

 concerning  the  working  of  the  State
 Trading  Corporation  of  India.  The
 STC  is  a  very  important  and  vital
 economic  instrument  to  serve  the
 export-import  trade,  for  the  healthy
 trade  practices  and  for  the  healthy
 economic  growth,  keeping  in  view  the
 viewpoint  of  social  juation.  It  bas
 been  created  for  this  purpose  and

 ‘also  to  eliminate  the  exploitation  of

 the  minister.
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 I  want  to  deal  with  the  working  of
 the  STC  under  three  heads,  wz.,  Qy
 ats  top  structure  and  its  deficiency  and
 its  recruitment  and  promotion  policy,
 (2)  its  trade  aspect  and  (3)  the  rag
 ecandal  and  scandals  in  importing
 sume  textile  machinery,  This  organi-
 sation  is  governed  by  the  Chairman,
 four  Executive  Directors  and  some
 other  non-Executive  Directors.  This
 trading  organisation  hag  remained
 topless  for  six  months  or  so.  It  is  quite
 a  long  period  for  a  trading  organisa-
 tion  to  function  without  any  head  at
 the  top.  This  Corporation  has  worked
 without  two  Executive  Directors  for
 over  a  period  of  six  months.  The
 wmmister  could  not  find  any  proper
 person  from  the  whole  country  to  be
 appointed  as  Chairman  of  STC.  Even
 today  it  is  working  without  a  Chair-
 man.  This  has  resulted  in  stockpiling
 of  the  undisposed  of  items.  Nearly
 70  to  80  items  are  in  abeyance  since
 long  and  they  are  undisposed  of.
 Recently  the  committee  of  the  man-
 agement  met  and  disposed  of  only  20
 or  25  items  out  of  the  70  to  80  items.
 You  will  appreciate  that  all  these
 items  relate  to  trade  and  commerce
 ang  the  proposals  and  propositions
 uader  these  items  vitally  affect  the
 trading  community  and  the  common
 consumer.  Delay  in  taking  decisions
 results  in  high  prices  of  the  end-pro-
 duct.  Proper  decisions  are  deliberately
 not  taken  and  things  are  kept  in
 abeyance  without  the  proper  func-
 tioning  of  the  top  structure.  This  has
 Resuited  in  gross  inefficiency  in  this
 big  trading  organisation.

 To  avoid  taking  a  decision  a  very
 nice  device  has  been  thought  about
 in  STC.  It  is  a  committee  of  man-

 agement  which  takes  the  decision  and
 g0,  no  executive  Director  could  be
 foung  responsible  for  any  decision.
 One  shoulg  not  think  that  he  alone
 is  a  fool;  so  he  wants  to  make  a  fool

 others  also.  This  is  how  the  STC
 furictions.

 “How  ruth  does  the  STC  spend  on
 ity  directors?  The  average  expendi-
 ture  on  each  director  of  the  STC  fs  of

 a
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 the  orde  of  Ks.  6,000  per  month,  In
 addition,  they  get  a  sum  of  Hs,  3,000
 per  year  as  entertamment  allowance,
 which  is  non-accountable  and  income-
 tax  free.  Under  no  rule  of  the  STC
 is  a  director  obliged  to  give  any
 vouchers  or  accounts  or  other  details
 of  this  amount.  In  adition,  the  direc-
 tors  are  paid  a  bonus  of  Rs.  4,000  per
 year,  whereas  there  is  a  ceiling  of
 Rs,  1,800  on  the  bonus  paid  to  other
 employees.  When  workers  in  many
 fields  are  demanding  andeagitating  for
 bonus,  they  are  denied  of  it.  The  port
 and  dock  werkers  of  intermediate
 ports  fike  Bhavnagar,  Jamnagar  and
 Veerawal  are  not  paid  any  bonus
 instead  of  their  pressing  for  it.  but
 these  directors  ure  paid  a  banus  of
 Rs.  4.009  plus  free  accommodation  and
 one  imported  cur,  lt  was  mentioned
 in  this  House  that  the  directors  are
 not  given  the  imported  car.  The
 imported  car  is  in  addition  to  the  two
 staff  cars  which  they  use  for  their  own
 purposes,  thus  depriving  the  other
 employees  the  benefit  of  the  staff  car
 even  to  attend  to  their  office  work.
 The  membels  of  the  staff  do  not  get
 any  conveyance  allowance.  At  the
 same  time,  they  cannot  get  the  staff
 cars,  because  they  are  used  mainly  by
 the  directors.  This  is  how  the  top
 structure  of  the  STC  is  functioning  in
 this  country.  The  imported  car  is
 also  with  a  chauffeur  and  the  expen-
 diture  is  to  be  borne  by  the  Corpora-
 tion  and  not  by  the  Director.  The
 Director  gets  free  accommodation
 also

 So,  the  Foreign  Trade  Minister,
 Shri  L.  N.  Mishra,  has  created  a
 feudal  regime  instead  of  a  Corpora-
 tion.

 What  is  the  recruitment  and  the
 promotion  policy?  Within  the  last  two
 years,  for  all  the  posts  like  Marketing
 Managers  and  the  higher-up  pasts,
 the  sons,  in-laws  and  close  rejatives
 of  Governors,  Ministers  and  bigh
 digniteries  are  directly  reetuited.  It
 will  not  be  in  good  taste  to  discuss
 the  names  here.  [If  it  is  not  so,  the



 303  Motion  te.

 [Shri  ्,  M.  Mehta.)
 Minister  can  come.  out  and  lay  on  the
 Table  of  the  House  the  list  of.  persons
 appointed  during  the  last  two  years
 on  the  posts  of  Marketing  Managers
 and  other  higher-up  posts.

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN
 TRADE  (SHRI  L.  N.  MISHRA):  Even’
 for  five  years.

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  Let  him  come
 out  with  the,  list.  It  will  clarify  the
 whole  position.  The  promotions  are
 also  given  to  those  favoyrites  and  out-
 of-turn  promotions  are  also  granted
 to  them.  This  has  created  dissatis-
 faction,  frustration  and  low  morale
 amongst  the  employees  and  staff  of  the
 Corporation.  This  is  also  at  the  cost
 of  the  interest  of  the  Corporation.

 Then,  the  question  arises  as  to  why
 the  vacancies  of  two  executive  Direc-
 tors  have  not  been  filled  up.  The
 services  of  these  two  Directors  were
 terminated  over  telephone.  They
 were  not  given  an  opportunity  to
 collect  the  personal  papers  from  the
 office.  It  is  because  they  want  to
 avoid  certain  things  to  come  to  light.
 That  is  why  they  have  terminated  the
 services  of  Directors  over  telephone.
 They  are  in.  search  of  “yes-men"  to
 whom  they  can  dictate  the  things
 according  to  their  sweet  will.  There-
 fore,  these  vacancies  are  not  being
 filled  up.  It  is  now  six  months  that  two
 Directors  are  not  working  and  even
 the  Chairman  is  not  there  for  a  period
 of  six  months.

 Regarding  out-of-turn  promotions
 also,  I  would  request  the  hon.  Minister
 to  come  out  and  lay  on  the  Table  of
 the  House  the  list  of  persons  promoted
 with  their  seniority.  He  can  come  out
 to  lay  on  the  Table  of  the  House  the
 list  giving  their  general  seniority  also.

 ‘DECEMBER:  i,  072
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 SHRI  P.M,  MEHTA:  gq  तो  कम  से
 कम

 जहां  नहीं  बैठेंगे  i]

 Now  I  will  deal  with  the  trade  as-
 pect,  The  STC  announced  in  1969,
 according  to  the  statement  made  on
 367  July  1969,  that  it  wauld  achieve
 a  target  of  Rs.  300  crores.  of  exports
 in  two  years.  However,  exports
 made  by  the  STC  in  1971-72  were  be-
 low  the  Rs.  00  crore~mark,  In  the
 current  year,  the  exports  are  expect-
 ed  to  be  barely  about  Rs.  00  crores.
 So,  the  target  set  in  969  to  be  achiev-
 ed  within  two  years  is  nowhere  in
 sight,

 One  of  the  aims  of  the  STC  is  to
 promote  export  of  non-traditional
 items  to  new  countries.  That  also
 has  not  been  achieved.  The  STC  ex-
 ports  in  1970-71  constituted  mostly
 of  traditional  goods—jute  goods  16.1
 per  cent,  woollen  garments  4.9  per
 cent,  foodgrains  and  other  edibles
 4.8  per  cent,  while  the  engineering
 goods  were  only  ‘be  per  cent.  In  this
 regard  I  would  like  to  give  an  exam-
 ple  how  our  country  is  being  exploit-
 ed  by  the  eastern  Communist  coun-
 tries..  According  to  a  popular  Guja-
 rati  daily,  Sandesh,  in  its  issue  of
 November  ‘1972  countries  like  Bulga-
 ria,  Rumania  and  Polang  have  not
 imported  from  India  traditional  and
 non-traditional  items  according  to  the
 agreement  between  India  and  these
 countries  during  the  year  ign.  Bul-
 garia  agreed  to  import  non-traditional
 items  tothe  order  of  Re.  8.5  ‘crores,

 “but  ‘against  this,  Bulgaria  imported
 sonly  to  the  order  of  Fa.  .3  crores.
 The  rémaining  import  ©  was  for  raw

 ‘materials  and  traditional  items  for
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 In  the  same  way,  Rumania  agreed
 to  import  54  per  cent  raw  goods,  23
 per  cent  traditional  itemg  ang  43  per
 cent  non-traditional  items,  while  the
 actual  import  of  Rumania  was  90  per
 cent  raw  material,  and  only  four  per
 cent’covered  the  other  two  items,

 Thus  it  will  be  observed  that  India
 gives  a  good  opportunity  to  those
 countries  for  switch  trade.  It  is  not
 the  fault  of  those  countries  because
 you  have  failed  to  adhere  to,  and
 implement,  the  agreements.  You  al-
 lowed  them  to  draw  traditional  items
 more  than  what  was  agreed  to.  So,
 this  is  a  question  which  requires  fur-
 ther  consideration.

 Why  did  it  happen  so  that  they  did
 not  agree  and  adhere  to  the  contract
 ०  the  agreement  ang  they  imported
 more  than  what  has  been  agreed  to?
 The  STC  has  no  proper  machinery  to
 assess  the  requirements  of  the  coun-
 try  ang  that  is  why  we  are  entering
 into  contracts  which  allow  them  to
 import  traditional  items  and  raw
 materials  which  ultimately  affect  our
 trade  and  which  ultimately  affect  our
 economy.

 A  word  about  canalisation.  The
 canalisation  of  several  items  through
 STC  has  afforded  a  golden  vpportu-
 nity  to  be  brought  here  in  public  in-
 terest.  I  will  give  you  a  few  exam-
 ples.  Chlorom-phenicol]  which  STC
 imported  at  Rs.  00  per  kg  was  sold
 at  Rs,  700—800  per  kg.  whereas  the
 local  price  of  the  same  material  was
 Ra.  400  per  kg.  It  is  pelieved  that  the
 STC  is  making  a  profit  of  Rs.  320  per
 tonne  on  the  import  of  copra,  Rs.
 200/-  per  tonne  on  the  import  of  cake
 and  Rs.  400  per  tonne  on  the  import
 of  palm  oil.  In  this  way,  even  the  ob-
 jectives  are  nat  achieved.  Ultimately,
 this  should  result  in  raising  the  prices
 of  the  end  products.

 Now,  I  come  to  the  third  point  of
 scandals  of  STC.  Regarding  rags,  the
 Tags  were  permitted  to  be  imported  in
 the  ypar  1968  when  great  difficulties
 were  faced  by  the  hostery  industryein
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 securing  the  raw  materials.  The  en-
 tire  imports  were  to  be  canalised
 through  STC  to  prevent  malpractices
 but  the  clever  hosiery  weavers  who
 have  a  big  lobby  in  the  ruling  Party,
 and  particularly  in  the  Foreign  Trade
 Ministry  made  the  Government  with-
 draw  the  intervention  of  the  STC  on
 the  plea  that  it  was  delaying  the  im-
 port  of  raw  materials.  Thereafter,  a
 procedure  was  evolved  of  issuing
 what  is  known  as  letter  of  authority.
 Under  this  system,  the  STC  would
 authorise  the  user  concerne{  to  itm-
 port  shoddy  rags  on  its  behalf.  This
 has  resulteq  in  all  the  misdeeds  and
 malpractices  about  which  we  hear  so
 much  now  a  days.  This  was  also  dis-
 cussed  during  the  call  attention  notice
 On  this  subject.  In  this  process,  the
 STC  has  become  a  party  to  the
 hosiery  sector  and  since  this  has  come
 out  at  the  behest  of  the  Ministry,  the
 Minister  is  also  a  party  to  it.  And
 this  was  not  done  for  the  sake  of
 ‘Sadabarat’  and  this  was  done  delibe-
 rately.  This  was  done  to  get  a  big
 amount  for  the  Party  in  power,  While
 this  scandal  has  been  handed  over  to
 the  CBI  for  enquiry,  the  Minister  was
 of  the  opinion

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad):  Who  has  done  it?

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  The  Minis-
 ter  was  of  the  opinion  that  this  mat-
 ter  should  not  be  discussed  in  this
 House  because  it  will  prejudice  the
 CBy  inquiry.  This  discussion  will  not
 prejudice  the  CBI  inquiry,,  On  the
 contrary,  it  will  benefit  the  inquiry
 and  then  I  will  say  that  the  Govern-
 ment  should  come  forward  to  disclose
 the  findings  of  the  report  of  the  CBI
 inquiry  over  this  big  scandal.  Is  it
 prepared  to  do  so?  It  is  my  straight
 question.  What  happened  to  the  FCI
 inquiry?  The  other  day  the  House
 discussed  this;  Members  from  both
 sides  of  the  House  brought  out  the
 scandalous  state  of  affairs,.the  cor-
 aupt  practices,  the  malpractices,  etc.,
 adopted  by  the  FCI  and  its  Chair-
 man.  In  the  light  of  this,  what  has
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 been  done,  Sir?  Has  any  further  ac-
 tion  been  taken  in  the  matter?  This
 House  does  not  know  anything  about
 it.

 The  other  thing  is  the  scandal  re-
 garding  the  import  of  textile
 machinery.  Jy  the  year  1966,  six  siz~
 ing  machines  were  imported.  They
 Were  imported  from  Japan.

 SHRI  L,  N.  MISHRA:  Ihave
 spoken  te  the  hon  Member  also.
 They  were  imported  of  course,  in
 ‘1966;  it  was  a  lone  “Sime  ago.  There
 7५  8  writ  pending  in  the  Bombay
 High  Court.  We  are  fighting  that
 writ  and  whatever  comes  out  will  de
 aceeptable  to  us.  I  woulg  therefore
 suggest  to  the  Member  that  since  this
 matier  is  sub  judice  this  need  not  be
 discussed  in  the  House.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 (Begugarai):  Which  aspect  of  the
 Matter  i,  <ub  gudice?

 SHRI  P  M.  MEHTA:  I  will  not
 go  into  the  merits  of  the  case.  J  will
 not  say  anything  which  38  subjudice.

 I  will  simply  give  the  history,  how
 the  Minister  has  trieq  to  hush  up  this
 matter.  There  was  a  meeting  of  the
 Consultative  Committee  of  the  Minis-
 try  of  Foreign  Trade  in  which  I  spoke
 about  it.  Then  the  Minister  said,
 nothing  will  go  on  the  record;  it  is
 not  in  the  Agenda.  I  asked,  how  is
 it  possible;  you  cannot  expunge.  But
 still  he  said,  nothing  will  go  on  re~-
 cord,  I  did  not  find  a  cingle  word  of
 wha;  I  said  in  the  Minutes  of  the
 meeting.  He  has  tried  to  hush  up
 this  matter.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Was  it
 on  the  same  ground  that  it  was
 subjudice?

 SHRI  P,  M.  MEHTA:  At  that  time
 It  wes  not  sub  juttice,

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  The  hon.
 Member  game  to  my  room  and  for  2

 flours,  we
 re  discussed.  At  that  time  it

 Wag
 not  sub  judice,  but  it  was  not  on

 the  Agenda.  Many  dthet  Members
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 also  wanted  to  discuss  their  own
 items.  I  did  not  take  up  his  item  as, it  was  not  in  the  Agenda.

 SHRI  P.  M,  MEHTA:  But  it  can-
 not  be  expunged.

 SHRI  K.  N.  TIWARY  =  (Bettiah)
 What  happened  in  that  Committee  is
 not  a  subject  to  be  discussed  here  in
 the  House,  Sir.  I  rise  on  this  pomt  of
 order,

 SHRI  P,  M.  MEHTA:  He  has  tried
 tu  hush  up  the  matter,

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  Not  at  all;
 no  hushing  up.

 SHRI  ए  M.  MEHTA:  The  other
 day  I  brought  to  his  attention  certain
 issues  for  investigation  and  enquiry,
 hut  I  have  not  heard  anything  from
 lum.  I  have  forwarded  8  communi-
 cation  to  him  giving  details  of  the
 subject  matter

 SHRI  SH¥YAMNANDAN  MISHRA:
 which  aspect  of  the  matter  is  sub
 judwe?  (Interruption),

 SHRI  P  M.  MEHTA.  When  —  such
 matters  are  discussed  Shri  Shashi
 Bhushan  78  always  over-enthusiastic  to
 protect  the  ruling  party.  I  can

 understand  his  enthusiasm.

 SHRI  SHASHI  BHUSHAN:  I  am
 protecting  him  because  he  is  an  ex-
 Congressman,

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 He  is  ex-Congress,  because  the  hon
 Member  has  become  the  real  Congress.

 SHRI  ह:  M.  MEHTA:  So,  I  cah  un-
 derstand  his  enthusiasm.  The  real
 potition  is  that  these  machines  were
 imported  in  ‘1966,  The  mechinery  was

 “not  lifted  by  the  party  concerned.  It
 remained  idle  in  the  private  godowns
 or  in  the  godowns  of  the  STC  for
 over  six  years,  The  price  was  Rs.  4!
 or  42  lakhs,

 AN  HON,  MUMBER:  fre  is  going
 into  the  merite  of  the  case.
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 SHRI  P.  M.  MEHTA:  I  am  not  going
 into  the  merits

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 These  are  facts,

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  These  are  the
 facts.  The  price  went  up  to  Rs,  93
 lakhs.  To  cover  this  bungling  by  the
 STC  a  formula  wa:  found  out  to  give
 the  import  licence  for  polyester  fila-
 ment  yarn,  which  isa  banned  item,
 and  which  had  a  premium  of  600  per
 cent,  and  the  import  rules  were  fram-
 ed  in  such  a  way  that  only  a  few  al-
 lottees  could  be  favoured,  and  only  a
 few  allottees  might  come  in  for  licence
 of  that  item.

 MR  DEPUTY  SPEAKER:  I  do
 not  think  that  it  is  advisable  to  go  in-
 to  too  many  details,  because  all  these
 may  be  before  the  court  now.

 SHRI  P.  M,  MEHTA:  For  the  pre-
 vious  case  of  licensing  for  this  item
 also,  the  rules  were  so  framed....
 (Interruptions).  I  am  only  stating  the
 factual  position.  |  am  not  —  discussing
 this  further.  In  the  previous  case  also,
 what  happened?  That  was  also  allot-
 ted  only  to  a  few  favourites,  and  the
 hon,  Minister  had  collected  Rs  25  mil-
 lion  from  those  favourites

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  It  is  totally
 wrong.  It  is  very  wrong.  वि

 AN  HON.  MEMBER:  Let  him
 withdraw  the  charge.

 ‘SHRI  P.  M.  MEHTA:  I  shall  never
 withdraw  this.  This  is  the  actual
 position,

 SHRI  G.  VISWANATHAN  (Wandi-
 wash):  Otherwise,  they  will  with-
 draw?

 SHRI  P.  M,  MEHTA:  The  STC  has
 been  totally’  abused.  This  economic,
 instrument  has  been  converted  into
 a@  money-collecting  pipeline.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  The  hon.
 Member  has  already  taken  more  than
 35  minutes,  Now,  he  should  conclude
 The  Motion  fs  before  the  House  now
 Shri  Sat  Pal  Kapur
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 st  सतपाल  कपूर  (पटियाला)
 डिप्टी  स्त्री कर  साहब,  इस  ट्राउट  में  कुछ  ऐसा
 रिवाज  हो  गया  है  कि  हमारे  कुछ  भाई  यह
 सोचते  है  कि  जब  तक  किसी  पर  कोई  इल्जाम
 ने  लगाया  जाये,  तब  तक  प्रेस  में  उन  के  बारे  में
 लैंडिग  नही  छपते  ब्रोकर  उनकी  सारी  मेहनत
 जाया  जायेगी  ।  इसी  किस्म  की  मेहनत  करने  की
 कोशिश  श्री  प्रसन्ना भाई  मेहता  ने  की  है  ।

 8.04  hrs.
 a

 [Spr  K  N,  Trwary  in  the  Chair  |
 है

 अभी  श्री  मेहता  ने  जिस  केस  का  जिक्र
 किया  है.  वह  केस  कोर्ट  में  हे  ।  मालुम  नहीं,
 किस  आदमी  ने  किस  तरह  और  किस  एंगल
 में  उनकी  ब्रीफ  किया  है  शौर  बह  किस  एंगल
 से  यहा  कपा  कहता  चाहने  है  a  मालूम  होता  है
 कि  उनका  मकसद  यह  है  कि  कोर्ट  से  जो
 केस  है,  उस  को  यहा  पर  डिस्कस  किया  जाये  या
 तो  किसी  पार्टी  को  खश  करने  के  लिए  और
 या  प्रेस  में  कोई  बात  छपवाने  के  लिये  1

 जहा  तक  बालन  रेंज  का  सवाल  है,
 इससे  मेरा  भी  थोडा  बहुत  ताल्लुक  है  t

 यह  मामला  पजाब  से  ताल्लुक  रखता  है  ।
 मैं  समझता  हू  कि  सब  से  पहले  मैने  गवर्नमेट
 का  ध्यान  इस  स्कैंडल  की  तरफ  दिलाया  और
 कहा  कि  इस  बारे  में  रेड्स  किनारे  जाने  चाहिए,

 बुला  रेंज  की  इम्पोर्ट  बन्द  होनी  चाहिए,
 इन  से  शादी  विवाद  को  क्या  नुक्सान  झा
 है  ओर  स्पिनिंग  मिल  इंडस्ट्री  से,  इसका  क्‍या

 ताल्लुक  हे  ।  मै  खुद  इस  बारे  में  एक  डेपुटेशन
 लेकर  प्रधान  मंत्री  के  पास  गया  जौर,  उन  को

 तमाम  मैटीरियल  दिखाया  |  उस  के  बाद

 प्रधान  मंत्री  न ेइस  मामले  की  इन्क्वायरी  करवाने
 के  बारे  में  एक  मिनट  भी  नहीं  लगाया  ।

 उमर  के  बाद  हम  श्री  एल  ०  एन०  मिश्र  से

 मिले  t  हम  मे  उन  को  भी  तमाम  मैटीस्यिल

 दिखाया  ।  लुधियाना  के  कुछ  एक्सपोर्ट”  ने

 L7  करोड़  रुपये  की  हौजरी  का  माल  मुक्सपोटे
 किया  ।  उसम  की  रिटर्न  में  उन  को  रेंज  इम्पोर्ट



 3Ir  Motion  re.  DECEMBER  i,  972  Working  of  S.7.C.  372

 [भी  सतपाल  कपूर]  तैयार  की  जाये  कौर  उसी  को  रिलीज  कर  दिया
 बस

 मिला
 जाये  t  जिस  माल  के  बारे  में  टैक्स का  धपला  है करने  के  लिये  लाइसेंस  मिला  1  उस  इम्पोर्ट
 ०  ,

 लाइसेंस  का  उन  लोगों  ने  मिसयूज  किया  ।  जिस  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  वह  लाइसेंस

 श्री  मेहता  ने  कहा  है  कि  हम  इस  बारे  में

 बहुत  सुनते  हैं।  सवाल  यह  है  कि  वह  किस  से

 सुनते  है  1  वह  सुनते  और  ब्रीफ  होते  उन  लोगों
 से  है,  जो  स्थिति  मिल  चलाते  हैं,  जिस  पर  यह
 मैटीरियल  जाने  से  इफेक्ट  पड़ता  है  t  बद-
 किस्मत  यह  है  कि  वह  जनता  से  ब्रीफ  नहीं
 होते  है।  वह  शादी  बजे  से  ब्रीफ  नही  होते  हैं,
 जिन  के  लिए  ये  रैग्ज  मगाने  शुरू  किये  गये  थे।

 कुछ  साल  पहले  जो  रेंज  लगाने  शू  किये  गये,
 उस  का  प्राय  यह  था  कि  सस्ती  कीमत  पर
 ैग्ज,  यूज्ड  क्लोज,  पुराने  कपड़े  मंगाये  जायें,
 उन  को  कम्ब  कर  के  धागा  बनाया  जाये,
 और  उस  धागे  से  कम्बल  बनाये  जाय  ।  प्रखर
 माननीय  सदस्य  कभी  अमृतसर,  लुधियाना
 कौर  जालघर  गये  होते  तो  उन  को  मालूम
 होता  कि  लाखों  लोग  इन  रेग्ज  के  धागे  से
 क  बल  बना  कर  गुजारा  करते  है  '

 लुधियाना  के  इम्पोटजे  ने  यह  जो  स्कूल
 किया,  उस  को  सरकार  ने  दबाने  की  कोशिश

 नहीं  की  ।  हम  इस  मामले  को  सरकार,  श्री
 एल०  एन०  मिश्र,  श्री  चित्रबाण,  श्री  गणेश
 और  प्रधान  मंत्री  के  नोटिस  में  लाये  ।  प्रधान
 मंत्री  या  किसी  भी  मिनिस्टर  ने  इस  स्कैंडल  पर
 पर्दा  डालने  की  कोशिश  नहीं  की,  बल्कि

 उन्होंने  कहा  कि  जो  मैटीरियल  भा  रहा  है,
 उस  को  फौरन  चैक  करना  चाहिए  जिस  दिन

 हम  उन्हें  मिले,  उस  से  भ्र गले  रोज  लुधियाना
 शौर  दिल्ली  की  सारी  मार्केट्स  में  रेन्स  हुए  ।  वे

 रेड  श्री  प्रसश्नाभाई  मेहता  और  श्री  ज्योतिर्मय

 बसूं  ने  नहीं  करवाये  |  इसी  सरकार  शौर  इसी
 श्री  एल  ०  एन  ०  मिश्र  ते  करवाये  |  जरगर  उत्  का
 इस  स्कैंडल  से  ताल्लुक  होता,  तो  बे  इन  रेंज
 को  मे  कराते  t

 +  पिछले  दिनों  जब  इसी  बार ेमें  एक  कालिंग
 एलेक्शन  नोटिस  इस  हाउस  में  शामा,  तो  श्री

 बाजपेयी ने  कहा  कि  उस  साल  की  लिस्ट

 के  मुताबिक  नहीं  पाया,  जनसंध  के  लीडर,
 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी,  ने  उस  को  रिलीज
 करने  के  लिए  कहा  ।  यह  बात  हाउस  के  रिकार्ड
 में  मौजूद  है  ।

 rd a

 एक  माननीय  सदस्य  :  तो  क्या  उस  माल
 लो  समुद्र  में  डुबो  देता  चाहिए  ?

 श्री  सतपाल  कपूर  :  उस  को  भी  समुंदर
 [से  डुबो  देना  चाहिए  शौर  उन  लोगों  के  साथ

 हमदर्दी  रखने  बालों  को  भी  उस  के  साथ  डुबो
 देना  चाहिए  t  लुधियाना  के  थे  लोग  किस
 पार्टी  से  ताल्लुक  रखते  है  ?  उन  की  हमदर्दी
 किस  के  साथ  है  कौर  उन  की  नुमाइंदगी
 कौन  कर्ता  है  ?  उन  की  हमदर्दी  इन  की  पार्टी
 के  साथ  है  और  उन  की  नुमाइंदगी  इन  की  पार्टी
 का  लीडर  कर  रहा  है  |  प्रखर  मेरी  हमदर्दी
 उन  के  साथ  होती,  तो  मैं  यह  स्कैंडल  ले  कर
 मिनिस्टर  साहब  के  पास  न  जाता  ।  यह  स्कैल
 करने  वालों  के  साथ  हमारी  हमदर्दी  नही  है।

 हमारी  हमदर्दी  उन  शादी  वीवर्ज  के  साथ  है,

 जिन्‌  का  नुकसान  हुआ  है,  कौर  जिन  के  लाखो
 आदमी  बेकार  हुए  है  ।

 एक  तो  पिछले  साल  दो  साल  से  जो
 शादी  बीटर्स  का  कोटा  था  बह  कोटा  जो
 गोपन  मार्केट  में  कोट  बिक  रहे  हैं,  वह  कोट
 जब  से  बिकने  शुरू  हुए,  उन  को  वह  मैटीरियल

 नहीं  मिला  शीर  एक  तो  वह  नुक्सान
 हुआ  ।  लाखों  आदमी  उस  से  बेकार  हुए
 दूसरे  जो  लुधियाना  के  इम्पोर्ट  हैं  बे  इस  से

 पिछले  सालों  में  पास  के  नाम  पर  पुराने
 कोट  पैट  ब्गैरहें  खाते  थे,  इस  साल  थे  पुरानी
 होशियारी  ले  कर  जाएं  शौर  हाजिरी  के

 हाते  से  लुधियाना  की  जो  होजियरी  थी  जां

 सस्ता  मात  तैयार  करने  वाले  थे  उन  का

 सुनसान  हुआ  t  तीन  तरह  के  वे  लोग  हैं



 373  Motion  78,

 जो  होजियरी  तैयार  करते  है  -  एक  तो
 बे  लोग  हैं  जो  मिलटरी  के  लिए  तैयार  करते  है
 शौर  एक  वे  लोग  है  जो  होजियरी  तैयार
 करते  है  विदेशों  में  भेजने  के  लिए  1  तीसरे
 वे  लोग  हैं  जो  आम  लोगो  के  लिए,  गरीबो,
 मजदूरों,  छोटे  छोटे  दुकानदारों,  बालकों  वगैरह
 के  काम  में  आने  वाली  होजियरी  तैयार  करते
 है  ।  वे  जो  तीसरे  लोग  थे  उन  को  नुकसान
 हुआ  ।  मैं  मानता  हू  कि  मिलिटरी  की
 सप्लाई  करने  वालों  पर  फके  नहीं  पडा  ।
 एक्सपोर्ट  करने  खालों  पर  कोई  इस  का  फर्क
 नहीं  पडा  ।  लेकिन  इस  माल  के  बाने  से
 जो  लोग  सस्ती  क्रम  की  हाजिरी  तैयार
 करते  थे  उन  की  इडस्ट्री  को  इस  से  बहुत
 नुकसान  हुआ  ।  वे  लोग  लाखों  की  तादाद  में
 बेकार  है  ।  उस  से  हाहाकार  मचा,  झगडा
 फैला  ।  मुझे  राज  यह  कहने  मे  कोई  एतराज
 नही  है  कि  एक  मिनट  इस  में  नहीं  लगा  मैंने

 एल०  एब०  मिश्रा  साहब  को  जब  होशियारी
 दिखाई  तो  उन्होंने  कहा  कि  इस  की  इन्क्वायरी
 करती  चाहिए  कौर  उस  पर  रेड  लगाना
 चाहिए  ।  रेड  लगा  और  पड़ाव  में  वह  माल
 बैन्ड  है  ।  कस्टम  में  माल  पड़ा  है
 दिल्‍ली  के  मार्केट  मे  वह  माल  नहीं  है  यह
 काम  उन्होंने  किया  ौर  हमे  खड़ी  हुई  कि
 सरकार  ने  वक्‍त  पर  कदम  उठाया,।  कुछ
 भाइयो  को  इस  से  दुख  हुआ  t

 मैं  कुछ  तजबीज  करना  चाहता  हू  ।
 प्राब्लम  यह  है  कि  आज  पजाब  के  लाखो
 लोग  स्माल  स्केल  इडस्ट्री  मे इनवाल्व  है।  ग्राम
 पंजाब  की  पर  कैपिटा  इन  म  सारे  हिन्दुस्तान
 से  धागे  है  ।  पजाब  को  बिल्ड  करने  मे,
 पंजाब  की  स्माल  स्केल  इडस्ट्री  को  बिल्ड
 करने  में  बिरला,  टाटा,  डालमिया  का  हाथ
 नही  है,  इस  को  बिल्ड  करने  मे  श्राम  लोगो

 का,  छोटे  और  दरमियानी  सबके  से  ताल्लुक
 रखने  बाले  लोगो  का  दौर  उन  की  मेहनत  का

 हाथ  है  ।  मैं  सरकार  से  सिर्फ  इतना  यकीन

 चाहता  हूं,  ठीक  है  17  एक्सपो र्ट्स  है,  जिन
 को  श्राप  ने  लाइसेंस  दिया,  जिन्होंने  माल
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 एक्सपोर्ट  किया  उन  को  श्राप  ने  इम्पोर्ट
 लाइसेंस  दिया,  तो  अज  जिन्होंने  रकअत
 किया  है  उन  को  श्राप  क॑ंद  कीजिए,  सी  वी  आई
 की  इन्क्वायरी  कीजिए ।  उन  &  हमदर्दी
 रखने  वाले  लोगो  को  भी  पकड़िए,  जो  जो
 इस  से  ताल्लुक  रखते  है,  जो  घपला  करते  है,
 उन  के  साथ  रियायत  मत  कीजिए  q  लेकिन
 20  करोड़  रुपये  का  एक्सपोर्ट  इस  से  होता

 है,  पिछले  साल  40  करोड  का  सामान  तैयार

 हुआ,  ता  इस  इ  डिग्री  को  तबाह  हमने  से  बचाइए  ।
 आज  बाप  को  ,यह  सोचना  पड़ेगा  कि  आप
 उन  को  अल्टरनेटिव  चीज  क्‍या  देते  है
 ब्रोकर  बह  देना  चाहिए  ताकि  जो  इसेटिव  श्राप
 ण्वसपोर्ट्स  को  दे  रहे  है,  प्यार  आप  रेन्स
 बैन  कर  रहे  है  और  रेशम  को  बैन  करना
 चाहिए  मैं  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ककी
 तरह  नितिन  नही ंहु  कि  सास  बन  होगे  तो
 लोग  मर  जायेगे,  रैग्स  तो  वैन  करने

 चाहिये  वह  अच्छा  है,  लेकिन  दत्त  के  बजाय
 शाप  को  कोई  प्रालटरनेटिव  देना  चाहिए।

 दूसरा  प्वाइट  मै  रखना  चाहता  ह  1
 शादी  बीवर्स  को  आप  एक्चुअल  यूजर्स  का
 कोटा  देते  है  ।  शामली  वीएस  की  कैपेसिटी
 दस  हजार,  पावर  हजार  या  20  हजार  रुपये
 साल  की  है  और  उन  को  आप  एक्चुअल
 यूजर्स  का  लाइसेंस  दे  कर  कोटा  देते  थे  ।  उस
 के  बजाय  ब  आप  की  मिनिस्ट्री  न ेडिसीशन
 यह  लिया  है  कि  यह  तमाम  कोटा  स्पिनर्स
 को  जायगा  और  स्पिनर  उस  का  माल  तैयार
 करके  उतने  रुपये  का  माल  उस  एक्चुअल
 यूजर  को  देंगे  ।  यह  इंडियन  मेरे  स्याल  से
 श्राप  की  मिनिस्ट्री  ने  गलत  लिया  है  t
 श्राप  के  डिपार्टमेंट  को  उस  को  रिव्यू  करना

 चाहिए!  ।  राज  रंग  का  स्कैंडल'  उठाने
 वाले  दो  किस्म  के  लोग  है  ।  उन  में  एक  वह
 लोग  है  जो  स्पिनिंग  मिली  से  ताल्लुक  रखते  है
 स्पिनिंग  मिलों  की  लारी  से  ताल्लुक  रखते
 है  जो  चाहते  है  कि  स्पीति  मिलों  को  किसी
 किस्म  का  नुकसान  पहुचे  ।  इसलिए  उन
 लोगो  से  भी  हम  को  बचने  की  जरूरत  है।
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  Sir,  at  the  outset,  I
 must  mention  one  thing.  I  am  sub-
 jected  to  quite  severe  pressure  be-
 cause  people  think  that  I  shall  speak
 on  certain  things,  dirty  rags  will  be
 washed  in  public.  So,  I  pray  to  you  to
 give  me  sufficient  time.  You  have
 given  half  an  hour  to  the  member  who
 initiated  the  debate,  I  would  reques;
 you  to  give  me  at  least  40  minutes  be-
 cause  I  represent  the  largest  opposi-
 tion  group,  if  you  are  not.  prepared
 to  call  it  an  vpposition  party.

 MR.  CHAIRMAN:  Gn  the  request
 of  the  opposition  members,  the  Spea-
 ker  has  cancelled  only  the  half  an
 hour  discussion  Tha  time  will  be
 added  to  this  Instead  of  concluding
 at  530  p.m,  it  will  go  on  up  to  6  0!
 Clock.  This  is  the  information  that  I
 have  got  (Interruptions)  Sir,  I
 will  not  be  able  to  give  30  minutes  or
 20  minutes  to  every  Member.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 When  in  the  morning  almost  all  the
 leaders  of  the  opposition  groups  made
 this  request  that  the  time  should  be
 extended  to  four  hours,  the  Speaker
 was  pleased  to  say  straightway  that  he
 would  postpone  the  half  an  hour  dis-
 cussion,

 MR.  CHAIRMAN.  So,  he  has  ex-
 tended  it  only  by  half  an  hour.  That
 is  why  when  Shri  Jyotirmoy  Bosu
 came  to  me  and  pleaded  for  miore  time,
 I  asserted  that  the  time  for  the  dis-
 cussion  hag  been  extended  oniy  by
 half  an  hour.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  You
 have  given  the  first  speaker  35
 minutes.

 MR.  CHAIRMAN:  As  to  how  much
 time  I  will  give,  I  cannot  give  any
 commitment.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Kindly
 dive  me  half  an  hour.

 MB.  CHAIRMAN:  No  commitment.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  While
 dealing  with  the  rags  scandal,  I  would
 like  to  say  that  this  is  one  of  the  woret
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 corruption,  malpractice  and  scandal
 that  has  come  out  in  recent  times,  and
 this  government  has  no  right  to  stay
 in  power  after  all  this  has  been  reveal-
 ed  without  any  contradiction.

 "
 In  the  name  of  importation  of  rags,

 they  are  importing  quality  woollen
 garments,  nylons,  polyester  fibres,
 finest  and  new,  from  affluent  countri-
 es.  They  came  here  as  slightly  defec-
 tively  manufactured  or  out  of  fashion
 or  shop  soiled  youth  garments.  The
 story  about  mutilation  in  customs  is
 a  myth.  So,  do  not  bother  about  it
 at  aK

 It  is  strange  that  three  government
 agencies  are  controlling  the  STC.
 There  is  the  licensing  agency  of  gov-
 ernment,  that  is,  the  Foreign  Trade
 Ministry;  the  customs,  or  the  Finance
 Mimstry  is  deeply  involved  in  the
 matter,  The  present  Foreign  Trade
 Minister  master-minded  the  whole
 thing  as  the  principal  operator.  Be-
 hind  this  lies  the  approval  of  the
 fountain  head  of  all  powers  in  the
 country,  of  all  malpractices  and  cor-
 ruption,  and  the  ultimate  benefit
 went  to  the  funds  of  the  ruling  party.
 It  was  canalised  through  the  STC,
 the  STC  approved  the  contracts,  ap-
 proved  the  letters  of  credit

 MR.  CHAIRMAN:  When  any  attack
 is  made  on  his  party,  he  resents  it.
 Now  he  attacks  the  Prime  Minister
 and  the  Congress  Party,  making  vague
 charges,  It  does  not  laok  nice.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 Sir,  it  is  completely  wrong  for  you
 to  talk  from  the  chair  like  that,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  St,
 you  are  in  the  chair  now:  You  are
 not  in  the  ruling  party.

 SHRI  G.  VISWANATHAN:  It  is
 surprising  that  the  chair  should  in-
 terject  like  that.

 MR.  CHAIRMAN:  Lef  him  not

 make‘  vague  charges,
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 S.TC.  approved  the  contracts  the  let-
 ters  of  credit,  and,  of  course,  the
 Customs  officials  got  ‘heir  share.
 They  dii  their  physical  verification
 of  the  entries  very  well  indeed.  You
 could  bring  in  anything  and  take  out
 anything  out  of  this  country  at  a
 price  today.  Everything  is  being
 openly  done.  One  could  bring  arms
 also,  What  will  be  the  condition  of
 the  country  if  the  Customs’  vigilance
 is  like  this?  It  is  an  alarming
 situation.

 By  this  rags  scandal,  a  lot  of
 smuggled  foreign  exchange  has  also
 gone  out  It  is  al]  conspire@q  and
 coordinated  to  defraud  the  Exchequer
 the  people  the  workers  and  the  small
 businssmen

 The  Secretary  died  of  heart  attack
 and  shock  of  an  unholy  quarrel  be-
 cause  there  was  an  attempt  to  remove
 him  for  some  reason  or  other.  We  do
 not  know.  The  Foreign  Trade
 Minister  had  written  a  letter  to  the
 Finance  Ministry,  blaming  the  Cus-
 toms,  It  was  nothing  but  an  attempt
 to  create  a  fog.  It  was  self-contra-
 diction.

 Toray,  a  lakh  of  workers  in
 Punjab,  as  my  hon,  friend  very
 rightly  pointed  out,  are  throavn  out
 on  the  streets  to  starve  and  to  fulfil
 the  vow  of  garibi  hatao.  More  than
 hundred  small  hosiery  units  are
 closed,  On  7-8-72,  a  delegation  of
 200  persons  met  the  Prime  Minister,
 the  fountain-head,  and  got  the  usual
 lip  sympathetic  assurance  But
 nothing  happened.

 In  early  September  1972,  one
 Jahar  Oswal  went  to  the  Minister
 for  clearance  order  of  rags  at  Bombay,
 ‘They  were  advised  to  go  to  the  Prime
 Minister.  In  reply  Oswal  told  off
 “All  our  dealings  were  with  you"—
 why  now  this?  The  Minister  said,
 “Am  |  the  real  boss?  Even  residual
 benefits  to,  lot  of  people  parti-
 ecularly,  people  belonging  to  ryling
 patty  in  Punjab.
 2867  (Ai)  LS—Il.
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 It  8  wonderful,  It  is  a  case  where
 the  accused  is  asked  to  plead  and  also
 asked  to  sit  on  judgment.  I  will
 not  go  into  the  long  history  of  the
 case.  I  will  just  give  a  brief  history
 of  it.

 Import  entitlement  was  reduced  by
 50  per  cent  for  hosiery  spinners.  In
 April,  1968,  the  export/import  of
 woollen  was  canalised  through  the
 S.T.C.  The  export  figures  are:
 970—Rs.  4  crores;  97—Rs.  6
 crores  and  972—Rs.  8  crores  weigh-
 ing  35  lakh  kgs.

 By  end  of  970—it  is  very  impor-
 tant,  pre-97l  elections—the  entitle-
 ment  included  items  like,  greasy  rags,
 wastes  and  shoddy.  Through  the
 S.T.C.,  it  was  for  actual  users,  hosiery
 spinners  and  exporters.  A  few  years
 ago,  the  old  garment  import  duty  was
 to  the  extent  of  3]  per  cent.  It  was
 abolished  on  the  pretext  of  giving
 protection  ४०  shoddy  workers
 Actually,  it  was  all  money  collected
 for  somebody.  Now,  it  is  duty-free
 excepting  a  small  Bangladesh  sur-
 charge  of  2.5  per  cent

 The  rag  import  has  been  given  _  to
 so-called  actual  users  The  S.T.C.
 price  officially  fixed  is  7  d.  to  9  d,,
 but  goes  upto  5  d.  per  lb.;  freight  is
 5  d;  loading  charges—!  d;  charitable
 institutions  who  collect—l  d.—it  is
 less  than  Rs.  2  per  kg.  The  excess
 amount  paid  above  the  price  fixed  is
 paid  by  smuggled  foreign  exchange.
 About  the  size  of  import,  |  would  like
 to  quote  from  a  letter  which  I  have
 received  from  the  Joint  Secretary,
 Shri  K.  Kishore,  of  the  Ministry  of
 Foreign  Trade:

 “Categories  of  items:

 Raw  wool,wool  tops
 Woollen  rags/shoddy

 Imports  effected  s.nce  canalisation:
 Rs.  84.70  crores
 Rs,  9.60  crores”

 But  the  official  figures  are  less  than
 real.
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 {Shri  Jyotirmoy  Bosu]
 Again,  I  would  like  to  read  another

 letter  from  Shri  Jasjit  Singh,  the
 Chairman  of  the  Central  Board  of
 Excise  and  Customs.  It  says:

 “The  quantity  of  rags  that  was
 cleared  by  the  Customs  during  the
 years  1970,  97l  and  ‘1972  (upto
 31-10-72)  was  62  lakh  kg.,  78  lakh
 kg.,  and  206  lakh  kg.,  respectively.
 About  16,800  bales  have  been  seiz-
 ed  by  the  Customs  authorities  at
 various  places  as  a  result  of  raids
 conducted  during  Avygust|Septem-
 ber,  ‘1972,  In  addition  to  the  bales
 of  rags  that  have  been  seized  by
 the  Customs  authorities  at  various
 places,  there  were  about  20  thou-
 sand  bales  of  rags  lying  uncleared
 in  Bombay  docks  on  4-ll-72,  These
 have  not  yet  been  subjected  to
 Customs  examination,  assessment,
 etc.  As  per  normal  rules,  these  are
 lying  m  the  custody  of  the  Bombay
 Port  Trust  and  not  Customs.”

 That  is  the  position.  Over  50  million
 kg  came  in  actually.  From  the  land-
 ing  to  the  retail  point,  the  increase  is
 not  between  700  to  500  per  cent  but
 ar  least  it  is  Rs.  600-700  million  ae  a
 gross  profit  that  has  been  made  by
 those  who  have  handled  this  thing,
 But  the  hosiery  exporters  earned  an
 import  entitlement  licence  for  Hs.  8
 crores  in  97l-72.  It  is  for  the  House
 to  judge  whether  it  was  done  for  love
 and  fresh  air  or  whether  it  was  done
 for  a  consideration.

 Regarding  my  second  letter  to  the
 STC  Chairman,  the  reply  is  untrace-
 able  because  the  questions  are  embar-
 rassing.  I  will  find  it  out  from  the
 hon.  Minister  afterwards  what  right
 this  officer  has  got  to  sit  over  my
 letter.

 There  was  pressure;  in  the  Press  it
 came  out  extensively.  Government
 was  pressurized  and  they  had  to  do
 sométhing,  *  They  seized  goods  worth
 Re  4  crores.  Mr.  Kishore  again  says
 how  nich  of  imported  ras  wag  in  the
 Pipeline.  He  says  that  Rs.  .87  crores
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 worth  of  rags  are  either  in  the  pipe-
 line  or  pending  shipment  at  the  load~
 ing  ports  against  letters  of  authority
 and  release  orders,  There  is  an  addi-
 tional  Rs.  2  crores  worth  of  goods
 awaiting  custams  clearance.  Accord-
 ing  to  Mr.  Kishore,  rags  pending  ship-
 ment  were  worth  Rs.  .37  crores.  My
 figure  igs  Rs.  3  crores.  45,000  bales
 were  sealed  in  exporters’  godowns,
 9,000  bales  were  in  Bombay  Customs
 godowns  on  water.  There  were  these
 quantities  on  water  awaiting  ship-
 ment,  etc.  The  Indian  rag  price  has
 gone  up  because  this  so-called  rag  i”
 nothing  but  good  garments.  The
 price  of  real  Indian  rag  has  gone  up
 by  three  times.  I  ask  the  hon.  Minis-
 ter  of  Foreign  Trade  and  of  the  STC:
 did  it,  on  paper  at  least,  assess  the
 real  need  of  the  shoddy  industry  for
 which  the  so-called  rags  were  import-
 ed?  I  say,  ‘No;  never  was  it  done’.
 It  was  done  to  meet  the  political  fund
 requirement  and  the  wave  creation.
 (In‘erruption)  In  1972,  the  pre-Poll
 import  figures  are  very  high  because
 licences  had  to  be  given  for  returns;
 otherwise,  there  was  no  chance  of
 getting  it.  These  were  engineered  by
 the  party  for  funds—rags  come  from
 USA,  Canada,  Japan,  Norway,  and
 the  bales  are  of  different  sizes,  etc.

 But  the  funny  thing  is  that  they  did
 not  spate  the  Defence  people.  Dur-
 ing  the  Pakistan  war,  this  happened.
 There  is  one  company,  Export  and
 Import  Company,  Sri  Krishna  Wool-
 len  Mills.  They  had  ordered  1,50,000
 blankets.  Rag  import  permit  was,  as
 usual,  given  by  the  STC  and  they  im-
 ported  terylene  and  polyester  fibre
 and  made  a  profit  to  the  extent  of
 600  to  1,000  per  cent.  They  purchas-
 ed  cheap  mixed  blankets  from  bazar;
 the  weight  of  the  blanket  was  2  Ib,
 as  against  the  stipulated  ‘weight  of
 4  Ib.  and  many  of  the  soldiers  got
 Pneumonia  because  of  the  use  of  these
 blankets.

 This  Government,  headed  by  the
 present  Prime  Minister,  ig  nothing
 but  running  with  the  hare  and  hunt-
 ing  with  the  hound.  It  ts  an  eye-wash
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 raid  with  prior  information  given  to
 those  people  who  were  hand  in  gloves
 with  them.  They  are  creating  crisis
 in  wool  and  hosiery  industries.  There
 is  strike,  there  is  lay-off,  and  there
 #re  losses  to  the  tune  of  Rs.  6  crores.

 One  Mr,  R.  K.  Shoni  tried  to  raise
 Rs.  50  Jakhs  on‘  some  emissary’s  indi-
 cation  to  obtain  delivery  of  what  is
 in  the  pipeline.  Importers  were  will-
 ing  to  pay  duty.  But  that  is  not  the
 solution.  The  solution  is  that  the
 Government  must  sell  these  clothes
 to  the  poor  people  at  cost  price,  to
 those  who  are  shivering  in  north
 India  (Interruption)  The  Foreign
 Ministry  is  hoodwinking  to  give  to  the
 shoddy  industry  on  paper  at  least  and
 an  emissary,  a  Member  cf  the  Rajya
 Sabha  .

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING
 AND  TRANSPORT  (SHRI  RAJ
 BAHADUR):  On  a  point  of  order.  He
 cannot  mention  the  name  of  any  per-
 son  who  is  not  here  to  defend  him-
 self.  Even  if  he  is  in  the  House,  in
 regard  to  any  defamatory  allegation,
 unless  he  gives  something  in  writing
 to  you,  he  cannot  mention

 SHRI  JYOTIRMOY  8080:  I  have
 given  written  potice

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  You  have
 not.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Please
 do  not  show  your  ignorance  to  that
 extent.

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  No.
 are  trying  to  dupe.

 MR.  CHAIRMAN:  I  have  no  record
 ५]  है

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  You  ask
 the  Secretariat.

 MR.  CHAIRMAN:  ]  have  consulted
 the  secretariat.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  have
 shown  it  to  everybody.  (Interruption).

 Now  I  proceed,  Sir.  An  emissery—
 the  fountain  head—,  a  Member  of

 You
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 Rajya  Sabha  was  sent  to  Ludhiana
 and  he  collected  Rs.  7  lakhs.  (Inter-
 ruption).

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  Rule  353
 clearly  lays  down:

 “No  allegation  of  a  defamatory  or
 incriminatory  nature  shall  be  made
 by  a  member  against  any  person
 unless  the  member  has  a  given  pre-
 vious  intimation  to  the  Speaker  and
 also  ,to  the  Minister  concerned  so
 that  the  Minister  ma¥  be  able  to
 make  an  investigation  into  the  mat-
 ter  ter  the  Purpose  of  a  reply.”
 Mere  mention  of  a  name  in  a  notice

 is  meaningless.  Unéess  and  until  the
 allegation  is  intimated  to  the  Speaker
 as  also  to  the  Minister,  he  cannot
 name  anybody.  And  I  lodge  my  pro-
 test  strongly.  He  cannot  bring  in  any
 names....  (Interruptions),

 MR.  CHAIRMAN:  It  is
 you  gave  in  writing  to  the
 Speaker.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  At  first,
 you  said  that  you  did  not  receive  any
 notice.

 MR.  CHAIRMAN:  That  I  did  not
 say  I  said,  ‘I  have  not  received  it
 here’,  .

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  That  is
 not  my  fault.

 true  that
 Hon.

 MR,  CHAIRMAN:  Now  I  have  re~
 ceived  from  the  office.  There  is  only
 one  thing.  You  have  given  notice  as
 per  Rules,  but,  the  hon.  Speaker  has
 passed  it  an  to  the  Minister  and  that
 is  the  position.  My  request  to  you
 would  be  to  avoid  the  names.

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  He  _  has
 given  only  the  names  and  not  the
 allegations,

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 An  hon.  Member  of  the  ruling  Party
 said  about  the  mover  of  ,the  metion
 that  he  was  briefed  by  certain  intgr-
 ests.  That  happened  in  ydur  pre-
 sence.  You  pocketed  it  all  right.
 Now,  certain  things  are  said,  with
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 {Shri  Shyam  Nandan  Mishra}
 have  been  given  duo  notice  of  and

 you  take  objection  to  them.
 (Interruptions)  Were  you  not  here
 when  he  said  that  he  was  briefed  by
 certain  interests?  It  78  not  more  defa-
 matory?

 MR,  CHAIRMAN:  The  thing  is  that
 I  have  requested  him  It  is  true  that
 he  has  written  to  the  hon  Speaker.
 He  has  given  the  names  also
 (Interruptions).  The  paper  is  with
 me,  According  to  the  Rules,  he  has
 given  the  informationeto  the  hon
 Speaker  That  paper  was  passed  on
 to  the  Munister  (Interrup-
 tions)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  An
 emissary  Of

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN
 TRADE  (SHRI  L  N  MISHRA):  I
 have  got  the  letter  from  the  Lok
 Sabha  Secretariat  along  with  a  copy
 of  the  letter  of  Shri  Jyotyymoy  Bosu
 giving  out  certain  names.  I  have  got
 it  in  time  But  if  you  read  the  rule,
 mere  giving  the  name  is  not  enough
 The  Rule  says  also  an  so  that  the
 Minister  may  be  able  to  make  an  in-
 vestigation  into  the  matter  for  the
 purpose  of  a  reply  MA

 Shri  Jyotirmoy  Bosu’;  letter
 does  not  contain  any  matter  to  which
 2  08४70  reply  Where  is  the  allegation?
 Where  is  the  matter?

 SHRI  JYOTIRMOY  8050:  You  col-
 lected  Rs,  7  lakhs

 SHRI  H.  N  MUKERJEE  (Calcutta
 —North-East):  In  these  circumstances
 when  the  House  has  got  to  know  of
 certain  allegations  and  the  House  has
 a  responsibility  in  investigating  the
 allegations,  I  hope  the  Chair  may
 direct  Mr.  Jyotirmoy  Bosy  to  come
 before  the  House  with  a  factual  state-
 ment  in  substantiation  of  his  allega-
 tions  and  the  Government,  in  that  case
 would  be  ‘given  every  opportunity
 to  reply  to  it.  A  Vell  must  not  be
 dtawn  over  the  allegations  on  the
 plea  that  on  parliamentary  grounds  it
 carmot  be  referred  to
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 The  allegation  has  got  to  be  investi-
 gated

 SHRI  RAJ  BAHADUR.  There  is  no
 attempt  to  put  any  veil  on  anything.
 The  question  is  one  of  observation  of
 the  Rule  as  it  is,  The  Rule  says  that
 No  allegation  can  be  made  unless  pre-
 vious  intimation  of  the  allegation  is
 given  to  the  Speaker  and  to  the  Minis-
 ter  concerned  so  that  the  Minister
 may  investigate  the  matter  for  the
 purpose  of  replying  to  it  Otherwise,
 the  Minister  can  be  taken  by  surprise

 .CUnterruptions).

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 This  35  generally  one  of  the  most  ad-
 vertised  subjects  that  this  House  is
 taking  up  for  a  discussion  and  most
 of  the  charges  have  already  appeared
 in  the  newspapers,  and  so  the  Minis-
 ter  ought  to  have  been  fully  equipped
 for  this  occasion  No  fresh  charge
 which  has  not  appeared  in  the  news-
 papers  and  which  has  not  been  there
 for  a  long  time  is  going  to  be  made
 by  hon.  Members  now  Even  if  cer-
 tain  charges  appear  to  be  refresh:ng-
 ly  new,  the  Minister  must  take  up  the
 challenge  here  and  now  and  reply  to
 that

 SHRI]  RAJ  BAHADUR:  I  am  only
 stating  the  rules,

 MR  CHAIRMAN:  I  am  now  asking
 him  to  speak.  You  are  my  intimate
 and  good  friend,  Mr.  Bosu.  I  would
 simply  request  you  to  avoid  the
 names,  If  you  insist,  I  am  helpless.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU.  I  al-
 ways  cooperate  with  you

 SHRI  H.  N.  MOUKERJEF:  This  mat-
 ter  has  to  be  thrashed  out.  The
 Members  of  the  House  are  in  posses-
 sion  of  information  in  this  regard  and
 this  matter  has  to  be  thrashed  out,  if
 not  today,  luter  on.  The  Minister
 must  reply  to  whatever  allegations
 have  been  substantiated  in  a  more
 concfete  farm  later  on.  We  have  got
 to  go  into  thé  matter.
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 MR,  CHAIRMAN:  My  difficulty  is,
 he  is  not  giving  any  proof.

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE:  He  is
 ready.  Later  on,  he  will  come  before
 you,  before  the  whole  House.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Bring
 me  up  before  the  Privileges  Commit-
 tee;  I  am  prepared  to  explain  it.  An
 emissary  of  the  P.M,,  a  Member  of
 the  Rajya  Sabha  was  sent  to  Ludhiana
 who  collected  Rs.  7  lakhs  through
 one  Mr  Jawaharlal  Oswal  in  three
 instalments  in  September  1972,
 through  his  assistant.  The  High  Com-
 mand  is  of  the  opinion  that  the  Minis-
 ter  stands  exposed  and  discredited.
 Therefore  it  will  not  be  wise  for  him
 to  co  for  collection.

 I  now  refer  to  STC’s  import  of  raw
 wool.  This  is  also  another  item,  Re-
 garding  wool  combers,  R.  P.  Goenka’s
 Wool  Combers’  Firm  got  the  mono-
 poly.  They  are  the  biggest  combers
 in  the  country.  There  are  the  Duncan
 Brothers  who  controls  this  were  bene-
 fitted.  Raw  woo]  import  is  increasing
 every  year.  Why  is  the  combing
 capacity  remaining  unchanged?  Mr.
 R.  P.  Goenka  or  his  brother  Jagdish
 Goenka  were  benefited.  I  have  gone
 into  the  balance  sheet.  We  have  the
 union  there.  I  had  gone  to  Ludhiana
 and  Bombay.  We  know  this.  This
 firm  Wool  Combers  are  making  a  daily
 profit  of  Rs.  l4  lakhs  of  which
 Rs.  80,000  is  in  black.  The  Govern-
 ment  rate  is  Rs  4  per  kilo  and  they
 charge  the  blackmarket  rate  of  Rs.  9
 per  kilo.  They  are  combing  20,000
 bags  of  wool  per  day.  STC  changed
 its  earlier  decision  and  allowed  the
 import  of  40  lakh  pounds  of  combed
 wool  which  was  not  allowed  earlier.
 In  970  December  just  before  the  397
 elections  another  0  lakh  pounds
 were  given.  One  Mr,  R.  K.  Sohni
 came  to  Delhi  and  paid  Rs.  5  lakhs,
 to  whom,  I  don’t  want  to  mention.
 You  guess.

 MR.  CHAIRMAN:  That  yous  will
 have  to  prove.
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Rs.  25
 lakhs  came  thiough  an  erstwhile  spe-
 cial  Assistant  of  the  Minister,  and
 Deputy  Director,  Woo]  Texti'e,  This
 was  for  regularising  unauthorised
 spindles.  The  rate  was  fixed  at  Rs.  25
 per  spindle  The  then  Joint  Secretary
 and  now  a  Secretary  Mr.  Samuel  was
 of  help  in  this  regard,  during  pre-
 poll  days  of  97l.  Grant  of  four  com-
 bing  leences  were  promised.  The
 collection  was  made  at  Rs,  5  lakhs
 each,  totalling  Rs.  20  lakhs.  One
 was  given,  three  were  lsetrayed.  This
 is  the  story.  Regarding  Customs,
 that  is  another  wonderful  story.  The
 customs  apprisers  are  given  the  bale
 Nos.  20  advance  and  that  particular
 bale  is  cut  down  afid  examined  up  to

 a  depth  of  73  feet.

 SHRI  प्र  N.  MUKERJEE:  Where  is
 the  Finance  Minister?  There  seems
 to  be  nobody  representing  the  Finance
 Ministry  here.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.
 R.  GANESH):  I  am  here,  Sir.

 SHRI  H.  N.  MUKERJEE:  He  has
 just  arrived?  Shri  Jyotirmoy  Bosu
 has  been  speaking  for  so  long,

 SHRI  K.  R.  GANESH:  No,  I  have
 been  sitting  here.  With  all  respect
 to  the  hon.  Member,  I  would  say  that
 the  hon.  Member  perhaps  was  not
 alert  in  noticing  me  I  have  been
 sitting  here  all  the  time,  Probably
 his  attention  had  not  been  directed
 to  me.  I  have  been  very  much  here.
 (Interruptions)

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  re-
 quest  you,  Sir,  to  bring  the  House  to
 orders.  The  Customs  Wing,  I  am
 told,  at  the  very  beginning  says  that
 ‘You  can  import  anything  you  like,
 and  export  anything  you  like  for  a
 price’.  So,  if  there  are  500  bales  at
 Bombay,  the  chairman,  Mr.  Abrol  had
 been  the  great  man  of  these  rags  peo-
 ple  and  their  subordinates...

 SHRI  K,  R.  GANESH:  I  protest
 against  this,  Sir.  He  is  naming  an
 officer...  5  °

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  have
 given  the  name  already.
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 SHRI  K.  R.  GANESH:  It  has  not
 been  given  to  me.  This  has  not  been
 given  to  me.

 SHRI  G.  VISWANATHAN;  In  that
 case,  let  him  reply.

 SHRI  K.  R.  GANESH:  It  must  be
 expunged  from  the  records

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  have
 given  the  name  already.

 SHRI  K.  R,  GANESH:  I  have  not
 been  given.  ्य  must  have  it.  We  must
 have  it.  He  cannot  be  a  drainage  ins-
 pector......  (Interruptwns).

 MR.  CHAIRMAN:  Again,  I  shall
 have  to  consult  the  Hon,  Speaker  and
 the  rules.  He  is  mentioning  the  name
 of  an  officer.  Though  it  is  on  the  re-
 cord,  I  shall  have  to  consult  the  rules
 and  also  consult  the  Hon.  Speaker

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 On  a  point  of  order.  Now,  here  is
 a  fact  well  established  that  these
 things  have  been  passing  without  the
 necessary  check  having  been  exercis-
 ed  by  the  Customs.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  ig  a
 Plain  fact,  which  ig  clear  to  every-
 body  as  daylight,  There  is  nothing  to
 substantiate.

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  He  should
 have  had  the  courage  to  give  us  all
 the  facts  in  time,  so  that  we  could
 reply.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  It  is  an
 open  thing,  and  it  has  appeared  in
 the  papers.:..

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 After  all,  if  the  customs  authorities
 had  been  exercising  these  checks,
 how  could  these  materials  have  pass-
 ed?

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  He  did  not
 have  the  courage  to  give  us  the  facts.

 MR.  CHAIRMAN:  I  shall  consult
 the  tules  and  the  Hon.  Speaker,  and
 then  only  it  will  go  into  the  record.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Amidst
 these  interruptions,  I  forgot  to  ad-
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 dress  you,  Mr,  Chairman,  Sir.
 I  recollect....

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY
 (Cooch-Behar):  On  a  point  of
 order....

 MR.  CHAIRMAN:  How  long  will
 they  go  on  with  these  points  of  order?

 SHRI  B.  K  DASCHOWDHURY:
 Let  me  explain  my  point  of  order.
 The  hon,  Member,  while  giving  out..

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Under
 what  rule?

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY:  I
 am  raising  a  point  of  order  under
 rule  376.

 SHRI  G.  VISWANATHAN:  It  is
 rule  367

 SHRI  B.  छू,  DASCHOWDHURY:  He
 is'  referring  to  a  letter,  purported  to
 be'under  rule  353,  and  he  says  that
 he  has  already  given  notice  of  names,
 but  it  is  clearly  written  there  in  the
 rule  that  not  only  the  names  but  also
 the  allegations  must  be  given  notice
 of....

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Where
 is  it  said?

 SHRI  G.  VISWANATHAN:  He  is
 questioning  your  ruling,  87.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  wish
 he  werk  not  so  ignorant  of  the  rules.

 SHRI  B,  K.  DASCHOWDHURY:  He
 has  mentioned  certain  names  and
 mentioned  Rs,  5  lakhs,  Rs.  0  lakhs  as
 having  been  made  by  some  persons,
 whose  names  he  did  not  like  to  men-
 tion  but  whose  nameg  he  hag  said  in
 some  other  ways,  which  clearly  iden-
 tifles  and  signifies  something  else.
 These  are  clear  insinuations,  Are
 you  going  to  allow  these  insinuations
 to  be  a  part  of  the  recqrd?  These
 are  clearly  insinuations,  without
 having  beeen  substantiated  by  the  hon.
 Member.  There  is  no  document  in  his
 possession  to  substantiate  it...

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Here
 they  are.  Here  are  the  records....

 MR.  CHAIRMAN:  I  have  given  my
 ruling;  i  have  doubts  in  my  mind

 Now,
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 about  the  whole  thing.  He  has  men-
 tioned  a  name..  द

 Though  it  is  on  the  record,  unless  I
 have  gone  through  it  and  given  sec-
 dnd  thought  to  it,  and  consult  the
 hon.  Speaker  and  also  the  law,  I
 mean  the  Rules  of  the  House,  I  will
 not  touch  it.  I  shall  see  if  it  should
 not  be  there,  as  a  public  document;
 or  it  should  remain  on  the  records.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  He  was
 wanting  documentary  evidence.  Here
 they  are.  This  is  imported  rag,  this
 one.  Then,  this,  another  one  and
 then,  hera  it  is,  another  one,  This  is
 the  imported  rag.  For  two  years  it
 Was  going  on.  After  this  scandal,  and
 day  light  robbery—-for  two  years
 these  have  been  going  on.  They  have
 been  selling  these  things  right  in  front
 of  you—they  cannot  do  it  in  front  of
 4,  Safdarjang  Road—but  they  were
 doing  it  outside  the  eustoms  house,
 under  your  very  nose  for  two  years.
 Yet  mentioned  the  name  of  the  offi-
 cial  of  the  Central  Board  of  Customs
 and  Direct  Taxes,  Mr.  Ganesh  gets
 jittery.  I  am  ashamed  of  this,  How-
 ever,  I  say  that  this  Government  has
 no  right  to  stay  because  it  has  been
 proved  beyond  doubt  they  are  hand
 in  glove  with  currupt  people.  All
 this  had  happened  within  the  know-
 ledge  of  everybody  in  the  ,Govern-
 ment,  top  to  bottom,  and  the  Prime
 Minister  cannot  escape  her  responsi-
 bility.  A  parliamentary  commission
 is  a  must  where  I  shall  deliver  proofs,
 Convineing  proof,  to  tell  the  country
 that  this  Government  had  been  hand
 in  glove  with  a  bunch  of  thugs  in
 defrauding  the  Exchequer.

 aft  शशि  भूषण  (दक्षिण  दिल्ली)
 सभापति  महोदय,  मैं  हस  विषय  पर  बोलना

 नहीं  चाहता  था,  लेकिन  मुझे  इस  लिये,
 गोलमा  पड़  रहा  है  कि  इस  को  एक  पोलिटिकल
 स्पष्ट  बनाया  जा  रहा  है  ।  पिछले  एलेक्शन
 के  बाद  से  भ्र पोजीशन  लगातार  इस  बात  की
 कोशिश  में  रहा  है  कि  वह  कोई  न  कोई
 स्कैंडल  का  चार्ज  सरकार  पर  लगाये
 ह. द  तक  जितनी  कोशिश  उस  ने  कीं,  उन  में

 AGRAHAYANA  20,  894  (SAKA)  Working  of  S.T.C.  3३0

 ag  कामयाब  रहा  ।  देग  की  जनता

 हर  एलेक्शन  में  जवाब  देती  रही  है,  शौर  राज

 मुझे  हैरानी  इस  लिये  हुई. . ,  (व्यवधान)
 कभी  उड़ीसा  में  इन  का  गठबंधन  हम  ने
 देखा  ।  उड़ीसा  में  जवाब  जताते  दिया.

 (व्यवधान)

 सभापति  महोदय  :  जब  विरोधी  दल
 बोलते  हैं  तब  यह  लोग  सुनते  हैं,  लेकिन  जब

 यह  लोग  बोलते  हैं  तब  आप  लोग  हल्ला
 मचाते  है  |  ।

 शी  शशि  भूषण '  मुझे  इतना  श्रफमोस

 हुआ  कि  भ्र भी  उन  व्यक्तियों  के नाम  आरोपित
 किये  गये  जो  मर  चुके  हैं।  कभी  भी  हिन्दु-
 स्तान  की  संसद  में  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  कहा
 गया  कि  एक  सेक्रेट्री  की  मृत्यु  हो  चुकी  है  1

 SHRI  JYOTIRMOY  80850:  On  a
 point  of  order.  I  have  every  regard
 for  the  departed  soul—may  his  soul
 rest  in  peace  I  never  mentioned  the
 name.

 को  शशि  भूषण  :  माननीय  सदस्य
 ने  उन्ही  सेक्रेट्री  की  जिन्दा  की  जिन्होंने
 हमारे  देश  में  काफी  वर्षों  तक  सेवा  की  है
 हमारी  पार्लियामेंट  का  यह  शेवा  कभी  नहीं
 रहा  है  ।  राज  हम  देखते  हैं  कि एक  तरफ
 सी  पी  आई  (एम)  और  दूसरी  तरफ  कांग्रेस

 (भो)  है,  जोकि  बिल्कुल  दूसरे  के  विपरीत  हैं  1
 जब  हम  उन  का  गँठबन्धन  देखते  हैं  तब  हम
 को  जरूर  संदेह  होता  है  ।  मालूम  होता  है
 है  कि  सीन  श्र  प्रक्रिया  की  धारायें  मिल

 रही  है,  संगम  हो  रहा  है  ।

 हो  इ्यामतत्वतर  सिर:  आप  वह

 पझ्रमरीका  की  बाहों  में  जा  रहे  है  1  (  व्यवधान )

 श्री  वर्ष  भूषण  :  इस  में  कोई  सन्देह
 नहीं  कि  राज  जो  यह  गठबंधन  राइट  कौर
 लेफ्ट  एक्स्ट्रीमिस्ट्स  में  हो  रहा  है.  उस  में

 दाल  में  कुछ  काला है  ni  जब  यह  लोग
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 [sit  शो  भूषण]
 मिल  कर  जाते  है  तो  मे  भी  थोडा  उत्साह
 होता  है  चलने  के  लिये  ।  जनता  आज  भी
 शिकार  बनाई  जा  रही  है  उस  गठबन्धन  की  ।
 आज  भूल  गये  है  कि  किस  ढंग  से  गुप्त  रूप
 से  वह  इस  देश  में  आपरेट  करते  है  ।

 जहा  तक  रेंज  का  सवाल  है,  मे  कहना
 चाहता  ह  कि  हिन्दुस्तान  भे  पहले  बल  दास
 बाहर  से  काफी  अक्षता  था  और  हमे  बहत  सी
 विदेशी  मुद्रा  देनी  पटती  थी  ॥  हिन्दुस्तान
 के  रा  बल  के  साथ  बाहर  से  जाये  हुण  रेंज
 और  माइलन  वगैरह  को  मिला  कर  हिन्दुस्तान
 के  यान  बनाने  वाल  कारखाना  ने  इस  प्रकार
 का  याने  बनाया  जिससे  छोटे  कारखाने  लाभ
 उठा  सके  श्लोक  बहुत  सा  मिलिट्री  को  भी  लाभ
 उसमे  पहला  है  1  ये  कैग्ज  कापी  नर्सें  से
 लगाए.  जाते  रहे  है।  लेनी  जैसा  देश  में
 कभी  कभी  होता  है  कुछ  ब्लंकमाकिटर्ज  है
 जा  नाजायज  फायदा  उठाते  है  शौर  उनके
 बारे  मे  इन  दोनो  दलों  मे  से  किसी  ने  भी

 कुछ  नही  कहा  है  ।  यह  नही  कहा  है  कि
 ऐसे  लोगो  को  गिरफ्तार  क्या  जाए।  ने
 सी  पी  एम  ने  कहा  है  कौर  न  भ्रादरणीय  प्रसन्न
 मेहता  साहब  ने  कहा  है  ।  इसलिए  नहीं
 बहा  है  कि  ऐसे  लोगो  के  साथ  इन  दोनों  की
 हमदर्दी  है  ।  लेकिन  इसको  यह  पोलिटिकल
 स्टड  बनाना  चाहते  है  1  हमारी  पार्टी  के
 लोगो  का  जब  इस  चीज़  के  ब्रारे  मे  पता  चला
 तो  वे  डेपुटेशन  ले  कर  मिनिस्टर  के  पास
 गए,  जब  उनको  पता  चला  कि  कुछ  व्यापारियों
 द्वारा  यह  गलत  काम  हो  रहा  हैँ  तो  हम  लोगो
 ने  सरकार  से  माग  की  कि  उनको  सजा
 मिलनी  चाहिये,  फौरन  इनक्वायरी  कमेटी
 बिठाइये  ।  सह  मामला  सी  बी  झाई  क्रो
 दिया  ममा  है  रेड्ड  भी  किए  गए  हैं  1
 जौर  भी  अगर  रेड  करने  की  प्रा वश्य कता
 हो  तो  थे  भी  ही  सकते  हैं  शौर  ऐसा  करने  से
 टिविकियाना  नही  'बाहे  ।  इन्होने  कभी  नही
 कहा  कि  फो  र्स  हुए  है  वे  कच्छ  हुए  है  या

 बुरे  हुए  है।  _उस  पर  ये  झपती  राम  नहीं
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 देते  है  n  राय  सिर्फ  इन  पर  देने  है  कि  यह
 पोलिटिकल  स्टर  है  शौर  पोलिटिकल  स्ट

 ही  इसको  ये  बना  कर  हम  पर  दोष  लगाना
 चाहते  है।  जो  दुर्घटना  घटी  उसके  खिलाफ
 देश  में  काफी  रोष  है  ।  हम  काफी  सतर्क  है
 इसको  फौरन  रोका  जा  रहा  है  ।  कुछ
 रेंज  पता  नही  किसी  के  उतारे  हए  ने  कर  यहा
 यह  महाशय  प्रा  गए  है  शौर  दिखा  रहे  है।
 कई  लोग  शिकायत  कर  सह्र  हे  कि  होटलों  में
 उनके  कपडे  खो  गए  है।  मैं  डीटीओ  में  जाना

 नही  चाहता  हु  ।  पोलिटिकल  भट्ट  की  काई
 इतना  हाती  है  ।  उस  इलहा  से  भी  ये
 आगे  बढ  गए  है।  रुग्ण  के  धुलाने  में  जो
 पालिटिक्स  इन्होंने  'घुसे  दिया  हे  और
 पोलिटिकल  भट्ट  इसको  बनाना  चाहा  है

 वह  बहुत  गलत  है  t  पालियामेट  में  कुछ
 ता  मर्यादा  हमे  रखनी  चाहिये  ।  हम  कहते

 है  कि  हिन्दुस्तान  की  लैफ्ट  एकक्‍्सटोमिस्ट
 पार्टी  को  करोड़ो  रुपया  चीन  में  पाया  है  (इंटर-
 राज)  मेने  किसी  पार्टी  का  नाम  भी  नहीं

 लिया,  मैने  सी  पी  एम  का  कलि  भी  नहीं
 किया,  ये  क्यो  दुखी  है।  चीन  ने  ्य  ज्योतिर्मठ
 जी  का  क्या  रिश्ता  है  ।  चीन  के  लोग  भी
 इनको  रिएकशनरी  समझते  है  ।  इसके
 बावजूद  भी  ये  उनके  पीछे  जाएगे  ।  इनकी

 बुद्धि  पर  तरस  आता  है  प्यार  ये  सच्चे
 माक्सिस्ट  होते  तो  यहा  के  राधटिस्ट्स
 प्रतिक्रियावासियों  के  साथ  थे  समझौता  करते  ?

 ऐसा  संम्भव  नहीं  था  ।  मास  को  भी  ये
 कब्  में  से  फिर  खोद  कर  निकाल  रहे  है,
 उसको  दुबारा  मार  रहे  है।  जो  गठबन्धन
 है  इससे  जनता  परिचित  है  ।  इनके
 पोलिटिकल  स्टेट्स  से  भी  जनता  वाकिफ  है.  +
 जो  चोर  हैं  कौर  जो  ब्लैकमाकिटर  है  उनका

 हम  पकड़  रहे  हैं।  उनको  पकड़ने  पर  भरी
 वे  दुनी  है,  बहुत  दुखी  है  7  दुखी  होने  को

 वजह  से  भाज  बे  तरह  तरह  के  स्टेट  खट्टे  कर
 रहे  है।  रोजाना  ये  ऐसे  नाटक  रचते  है  +
 इनका  कोई  महत्व  नहीं  है  ।  देश  की  जनता
 राज  भी  हमारे  साथ  है.  ब्लैक सा कि दर्ज
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 को  पकड़ने  मे  वह  हमारा  साथ  देगी  ऐसा  मुझे
 पूरा  विश्वास  है  1  इनकी  स्टेट्स  का  इलेक्शन
 के  बात  जवाब  दिया  जाता  है  ।  इन्होने

 “आजिज  हमारे  मिनिस्टर  पर  लगाए  है,
 अफसरों  कर  लगाए  है  जो  यहा  मौजद  नहीं
 है  और  4  सब  पोलिटिकल  स्टॉक  मातहत
 लगाए  गये  है  |  दिल  में  इनके  कु  नहीं  है,
 इतना  मैं  कह  सकता  है  7  यह  इनकी  दयनीय
 राजनीति  है.  t

 श्री  सूरज  पांडे  (गाजीपुर)  बहुत
 अलमास  की  वात  है  कि  रूलिंग  प्रोटो  की
 फैन्योरज  का  फर्दा  उठा  कर  हमारे  भाई
 गरीबो  के  चैम्पियन  बने  हुए  है  ।  जो  कुरप्शन
 मैंने  चड़  चढ़े  ह,  जिनका  इतिहास  बडा
 गन्दा  है  3  ही  आज  बहुत  बढ़  चढ  कर  बाते
 कर  रहे  है  ह्म  कुरप्शन  के  लिए  भी  आपकी
 ही  ज्यादा  जिम्मेदारी  है  ।  इस  बात  में  मै  गति

 भूषण  जी  से  सहमत  हू  ।

 SHRI  MUHAMMED  KHUDA
 BUKHSH  (Murshidabad):  On  a
 point  ot  order,  Sir  Mr  Jyotirmoy
 Bosu  exhibited  certain  articles  “from

 his  seat  and  alleged  they  were  manu-
 factured  out  of  the  reges  and  he  has
 exhibited  them  by  way  of  evidence.
 He  is  bound  under  the  rules  to  pro-
 duce  them  and  lay  them  on  the  Table
 ot  the  House.  .

 MR  CHAIRMAN  Now  that  matter
 35  not  before  the  House.  There  38  no
 pomt  of  order  That  hon  Member  is
 not  on  his  legs  now  In  fact,  another
 hon  Member  is  speaking.  So,  there
 is  no  point  of  order.

 औ  सूरज  चाड  शशि  भूषण  जी  ने  ठोक

 ही  कहा  है  कि  ये  दल  पूरी  तरह  में  जनता  मे

 झाइमोलेट  हो  चुके  2  शौर  इनकी  नीतियों  को

 जनता  ने  डिसकार्ड  कर  दिया  है  ।  ये  अपना

 सिर  फिर  उठान  की  काशिश  कर  रहे  है  करार

 इस  वास्ते  सदन  में  तरह  तरह  के  प्रश्न  लेकर

 यह  झा  जाते  है  ।  लेकिन  मैं  चाहता  हू  कि

 रूलिंग  पार्टी  के  लोग  भी  कुरप्शन  को  प्रश्न  ने

 दें  ौर  इस  को  दूर  करे
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 में  एम  टी  सी  के  बारे  में  एक  बात  कहना
 चाहता  हु  ।  हिन्दु रता।  की  सारी  इम्पोर्ट  शरीर
 एक्सपोर्ट  सरकार  के  हाथ  में  होनी  न्य हि ये  t
 ये  तमाम  जो  स्कैंडल  करने  वाले  लोग  है  ये
 या  तो  इन  दलो  से  सम्बन्धित  है  या  फिर  ये
 जनसभा  को  जोर  दूसरे  लोगो  का  चले  देते  है  ।
 पिछली  दफ  श्र  झल  प्रभारी  वाजपेयी  ने
 जब  कालिंग  एं टेक्स  नोटिस  काया  था  मानव
 दिशा  थ  कि  इनके  माल  को  संत  न  किया
 जाए  को  यह  लेटा  दिया  जौय  या  बेच
 या  +79  1  उन्होंने  राजा  देने  की  वात  कभी
 नही  कही  ।

 डा०  लक्ष्मी  नरायण  पांडेय  (मद सार)
 ऐसा  वाजपेयी  जो  ने  नहीं  कहा  है  |  ये  हाउस
 का  मिसाल  कर  रहे  है  ।

 श्री  सरज्‌  पाडे  मेरे  पास  प्रोसीडिग्ज  है
 सजा  देने  की  बात  उहोने  नहीं  कही  थी  ।
 ये  लोग  देश  मे  सबसे  ज्यादा  गडबडी  करते  है  |

 मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि  सारी
 इम्पोर्ट  और  एक्सपोर्ट  ट्रेड  एस  टी  सी  के  हाथ
 में  होनी  चाहिये,  उसके  जरिये  होनी  चाहिये,
 सरकार  के  हाथ  में  होनी  चाहिये  ।

 मापकों  सुन  कर  ताज्जुब  होगा  कि  एस०
 टी०  सी०  का  अपना  एडर्वाटजसेट  डिपार्टमेंट
 है  भ्र ौर  उसके  जरिये  एडवाइज  न  कश  कर
 मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  बिडला  साहब  की  एक
 कम्पनी  है  जिसका  नाम  है  एडवर्टाइजिंग  एण्ड
 सेल्स  प्रोमोशन  कम्पनी  नई  दिल्‍ली  उसके  शा,
 एडबर्टाइज  कराया  जाता  है,  उसके  द्वारा
 विज्ञापन  दिए  जाते  है।  करोड़ो  रुपया  देश  का
 उनको  दिया  जा  रहा  है  मैं  जानना  चाहना  हु
 कि  ऐसी  क्यो  होता  है  ।  जब  झ्रापके  पास  अपना
 एडवर्टाइजमेंट  डिपार्टमेंट  है  घौर  उसके
 डायरेक्टर  को  श्राप  चार  हजार  पया  महीना
 देते  है  तो  उनको  एडवर्टिजमेट  न  देकर  दस
 कम्पनी  को  क्यो  दिये  जा  रहे  है  |  ये  कितने  भी,

 रही  लोग  हो  लेकिन  जब  ये  एक  बात  कहते
 है  तो  उसमे  कुछ  अंश  दम  तो  होता  है  1  चाहने
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 ये  कितने  भी  भ्रष्टाचारी  हो  लेकिन  आप  ऐसी
 बाते  क्यो  कर  रहे  है,  यह  मेरी  समझ  में  नहीं
 आता  है  1

 मुझे  मालूम  हुमा है  कि  केरल  के  भ्रमर
 सी०  सी०  शाई  (कैशूनट  कारपोरेशन  श्रॉफ

 इण्डिया)  कैशूनद्स  का  काम  करता  है  और

 वह  एस०  ढी  सो०  के  अन्तर्गत  जाता  |

 मुझे  मालूम  हुजरा  है  कि  चालीस  हजार  टन

 काजू  बाहर  से  लगाया  जाग  है  1  बह  विदेशी
 कम्पनियों  से  जहाजो  के  जरिये  लगाया  जाता

 है  शौर  उसके  लिए*  विदेशी  मुद्रा  खर्च  को
 जाती  है  v  इसको  अपने  ही  जहाजो  से  श्राप
 मंगा  सकते  है  |  लेकिन  ऐसा  बाप  क्यो  नहीं
 कर  रहे  है,  यह  मेरी  समझ  मे  नही  पाता  है  ।

 इसके  अलावा  जो  सी०  सो०  आराई  है
 बहू  वहा  के  मिलो  को  काजू  नही  दे  रहा  है,
 वहा  कैश  मिलो  को  काजू  नहीं  दिये  जा  रहे
 हैं  जिसकी  वजह  से  फैक्ट्रियां  बन्द  हैं  भौर  पश्चिम

 हजार  प्रादमी  बेरोजगार  होने  जा  रहे  हैं  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  इन  चीज़ो
 को  देखे  ।  एस  ही  सो  के  कर्म  वीडियो  का  चरित्र
 अच्छा  होना  चाहिये  ।  उसमे  काम  करने  वाले
 प्रकार  अच्छे  होने  चाहियें  ।  उसमे  कोई
 गड़बड़ी  नहीं  होनी  चाहिये  t

 dea  का  बढ़  हल्ला  मचा  हुमा  है  ।  स्त्री

 महोदय  से  स्वय  इसको  माता  है  |  सारा  देश
 मानता  है  कि  गंडाली  हुई  हैं  :  इसका  असर  यह

 हुआ  है  कि  हिन्दुस्तान  मे,  लुधियाना  शादी  मे

 फै कि दरया  शादी  बन्द  हो  गई  हैं  ।  बहुत  सा
 माल  झाकर  पड़ा  हुजरा  है  I  यह  जो  साते
 गड़बड़ी  है  इसको  इसको  दूर  करता  चाहिये।

 मैं  समझता  हूं  कि  गालियां  दे  देने  से काम

 नही  चलेगा  ।  झा  अभ्र पता  दास  भो  देखे  ।
 जो  ग्  विरोधी"  दलो  में  बैठे हुए  हैं  इनमें  से  कुछ
 मिनिस्टर  भी  रह  चुके  है  |  मिश्र  जी  मिनिस्टर

 रह  चुक ेहैं।  जनसंघ  के  भाई  भी  कही  कही
 मिनिस्टर  बहे  है  1  राज  भी  दिल्ली  मे  ये  राज
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 कर  रहे  है  जो  अत्याचार  का  केन्द्र  है,  जहा
 गरीबो  की  लूट  शन  रही  है  1  इसका  कोई
 भविष्य  नहीं  है।  देश  का  कल्याण  चाहते  ही
 तो  कम  से  कम  अपना  दामन  साफ  करो  t  जो
 प्रश्न  उठा  है,  उत्तका  उत्तर  भी  आता  चाहिये
 प्रौढ़  पता  चलना  चाहिये  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा
 है।  में  यह  भी  चाहता  ह्‌  कि  जितनी  गा  भाई
 है  झोर  जिसको  आपने  पकड  लिया  है,  उत  सब
 को  श्राप  गरीबो  से  बाट

 >
 |  इससे  उनका  बड़ा

 कल्याण  होगा  ।  जाड़े  में  लोग  मर  रहे  है  t
 लेकिन  उन  रोज़  को  रखते  के  लिए  गोदाम
 तलाश  किया  जा  रहा  है  |  इसके  बजाये  यह
 अच्छा  है  कि  उन  कपड़ों  को  कास्ट  प्राइम  पर
 देव  दिया  जाये  ।  जिन  लोगो  ने  यहू  माल
 लगाया  है,  उनके  लिए  यह  सबसे  वो  सज।
 होगी  ।  मरे  आशा  है  कि  जो  कपड़े  सोज  किये
 गये  हैं,  उनको  बेच  दिया  जायेगा,  जमा  नहीं
 किया  जायेगा  t

 निजी  —_

 ter  कि  मैंने  कहा  है,  बिना  की  कम्पनी
 को  एडवरटाइजिंग  का  काम  नहीं  दिया  जाना
 चाहिए।  मेरे  पास  इन  बारे  में  सुबह  है  |  केरल
 में  जो  क्राइसिस  है,  जिसका  ताल्लुक  एम०  टो०
 सो०  से  है,  मस्ती  महोदय  उसकी  तरफ  भी
 पान  दे  '।

 मैं  भागा  करता  हु  कि  मैंते  जो  सवाल
 उठाये  है,  भर्ती  महोदय  उन  पर  गौर  करेगे
 शौर  उनके  बारे  मे  स्पष्टीकरण  देगे  ।

 SHRI  RAGHUNANDAN  LAL
 Mr  Chairman,

 Sir,  I  congratulate  the  Minister  on  the
 successful  working  of  the  State  Trad-
 ing  Corporation  From  the  modest
 working  of  Rs  8  crores,  it  has  gone  to
 Rs  98  crores.  I  am  surprised  that  the
 hon  Member,  Shri  P  M  Mehta,  has
 objected  to  all  this

 He  was  criticising  the  annual  allow-
 ance of  Rs,  3000  or  Rs  280  a  month

 Since  this  is  the  biggest  organisation
 and  the  largest  organisation  in  this
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 country,  they  have  to  develop  relations
 with  foreign  buyers  also  to  increase
 the  business.  Such  a  criticism  would
 result  in  the  expertise  in  public
 undertakings  running  away  to  the
 private  sector.  We  do  not  find  the
 Chairmen  and  other  experts  to  come
 up  and  take  charge  of  our  public
 undertakings,

 The  real  discussion  about  today’s
 Motion  ig  rags  which  Mr,  Jyotirmoy
 Bosu  and  others  have  raised.  The
 definition  of  “rag”  is  old  clothes.  The
 British  Manual  says  as  old  clothings.
 But  probably  some  Members  feel  it  is
 tattered  cloth.  The  countries  from
 where  we  import  it  are  all  rich  coun-
 tries.  They  give  old  clothes  as  a
 charity  to  Churches  and  it  is  the
 Churches  who  export  these  items  to
 the  poor  countries.  The  countries
 from  where  we  import  are  Italy,  Bri-
 tain,  America,  Canada  ang  Japan.
 These  are  all  affluent  countries  as  the
 old  clothes  are  known  there  ag  rags.
 What  is  a  rag  in  Japan,  what  is  a  rag
 in  U.K.,  does  not  become  a  tattered
 cloth  in  India.  That  is  the  first  thing
 that  I  want  to  bring  to  the  notice  of
 the  hon.  Members.

 The  second  thing  that  I  want  to  tell
 is  that  there  are  three  categories  of
 manufacturers  who  get  import  licences
 for  rags.  The  first  are  the  people  who
 are  actual  users;  the  other  category  is
 the  shoddy  yarn  plants  whieh  are
 excisable  units  but  which  are  not
 licensed  units  and  the  third  category
 is  the  small  hosiery  units  in  Ludhiana
 and  other  places  who  export  the  goods
 and  get  entitlements  for  the  import  of
 these  things.  So  far  as  all  these  three
 categories  are  concerned,  they  get  im-
 port  licences  for  either  woollen  tops
 or  for  woollen  yarn  or  for  rags.  This
 is  one  of  the  items  they  can  import.
 It  is  clearly  licensed.

 Throughout  the  world,  the  price  of
 wool  has  gone  up  three  to  four  times.
 It  was  60  d.  per  kg.  and  not  it  has
 gone  to  200  d.  per  kg.  Naturally,  the
 importers  will  not  import  tops;  natu-
 tally,  the  importers  will  not  import
 yarn,  They  will  naturally  ifnport
 rags.
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 Now,  the  rags  come  to  India.  The
 actual  users  ang  the  licenced  units
 have  got  rag-tattering  machines  in
 their  factories.  They  tear  these  rags, these  coats,  pants  and  sweaters  which
 Mr,  Jyotirmoy  Bosu  has  brought  them
 —I  do  not  know  from  where  he  has
 brought  them.  I  presume  they  are
 rags.  Even  if  it  is  sent  to  that  fac-
 tory,  they  will  turn  it  into  a  top  and
 a  yarn  and  then,  it  will  become  a  raw
 material  for  the  factory.

 s
 Sir,  while  discussing  the  rags’  affair,

 it  has  become  a  political  issue.  Since
 Mr.  Jyotirmoy’  Bosu  and  the  rest  of
 them  have  not  been  able  to  bring
 logical  points  and  have  not  been  able
 to  bring  any  sound  reasons,  they  al-
 ways  infiltrate  political  points  into  the
 discussion,  sometimes  about  party
 funds,  this  and  that.  That  merely
 shows  that  there  is  no  logic  in  their
 arguments.  They  have  no  arguments.
 They  have  just  to  malign  the  Govern-
 ment.  They  just  want  to  rag  some-
 body.  They  are  not  interested  either
 in  rags  or  in  workers  or  in  small-scale
 units.  The  worst  sufferers  in  this
 game  of  rags  are  the  workers.  There
 are  about  1,50,000,  workers  in  Ludhi-
 ana  ang  Amritsar.  They  are  without
 work.  These  people  have  no  interest
 in  them.  Had  they  any  interest  in
 them,  they  would  have  raised  this
 point  two  months  ago  and  asked  for  a
 solution  of  it.  They  would  have  ask-
 ed,  first  of  all,  for  the  release  of  the
 goods  so  that  the  workers  might  work.
 Let  Government  penalise  the  people
 who  have  made  some  wrong,  let  the
 case  go  to  the  CBI.  But  what  about
 the  workers?  They  have  not  been
 able  to  safeguard  their  interests.

 Secondly,  the  small  scale  units
 which  are  using  this  yarn  are  the  sec-
 ond  sufferers.  They  have  huge  ex-
 ports  orders  pending  with  them.  They
 have  not  been  able  to  fulfil  their  com-
 mitments,  The  foreign  buyers  are
 clamouring  for  their  goods.  Somehow
 or  other  they  are  giving*the  extuses
 that  strike  is  on  or  something  is  going
 on.  We  cannot  tell  them  A,  at  Mr.
 Jyotirmoy  Bosu  has  withheld  all  the
 bales  or  some  friends  on  the  epposltion
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 have  withheld  all  the  bales.  They  had
 promised  to  manufacture.  Will  it
 Jook  nice  if  they  tell  them  that  they
 have  not  been  able  to  manufacture
 because  some  people  are  sitting  on
 these  rags.  My  humble  submission  is
 that  we  must  take  these  facts  in  a
 proper  perspective.  150,000  workers
 are  waiting.  They  should  get  work.
 The  small  scale  units  which  have  got
 the  export  orders  must  be  given  the
 raw  materials  to  manufacturé  these

 The  third  categoty  which  is  suffer-
 Ing  Is  the  nationalised  banks.  All  the
 money  is  invested  by  the  nationalised
 banks.  Their  money  is  lying  in  the
 form  of  bales  at  the  ports.  So,  I
 would  make  this  request  to  the  hon
 Minister  and  would  also  make  this
 appeal  to  the  hon.  members.  The  first
 thing  that  they  should  do  is  that  the
 CB]  or  the  Customs  people  can  take
 some  bales  as  specimen  and  release
 the  goods  to  the  actual  users  so  that
 the  country  may  get  the  foreign  ex-
 change  and  the  workers  may  also  get
 their  work;  also  the  small  scale  manu-
 facturers  may  run  their  business.
 Meanwhile,  you  can  deliberate  on  any
 other  subject  you  want.  Your  object
 is  merely  political  and  it  is  not  in  the
 interest  of  the  country,  ;n  the  interest
 of  the  labour  to  hold  up  these  goods.

 SHRI  G.  VISWANATHAN  (Wandi-
 wash):  Mr,  Chairman,  the  Ministry  of
 Foreign  Trade  under  which  the  State
 Treding  Corporation  comes  is  suppos-
 ed  to  be  the  treasure-house  of  the  rul-
 ing  party.  [t  is  throught  this  Ministry
 that  they  feel  that  real  socialism  can
 be  brought  about  oe  (Interruption).
 What  happened  to  Mr,  Ganesh?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.
 R.  GANESH):  There  must  be  some
 sort  of  honesty.  You  know  why  I  am
 disturbed  ...

 SHRI  6,  VISWANATHAN:  Ig  the
 Miniter  sober,  Sir?  (Interruption).

 SHRI’  SHASH!  BHUSHAN:  How
 many  Ministerg  have  been  charged  for
 corruptiqn  in  Tamil  Nadu?
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 SHRI  G.  VISWANATHAN:  I  am  sit-
 ting  on  the  Opposition  and  it  is  my
 duty  to  expose  the  Government.  Why
 do  you  want  to  shield  corrupt  officials?-
 I  am  sorry,  persong  like  Mr.  Shdshi
 Bhushan  and  Mr.  Sat  Pal  Kapur  are
 made  use  of  88  tools  to  defend  corrupt
 people.

 SHRI  SHASHI  BHUSHAN:  Just  for
 my  hon,  friend,  I  am  leaving.

 SHRI  G.  VISWANATHAN:  As  I  was
 saying,  Sir,  it  i8  only  through  this
 Ministry  that  they  fee]  that  socialism
 can  be  brought  about  because  this
 Ministry  is  able  to  levy  and  ‘collect
 instantly  unlike  the  Finance  Minis-
 try.  If  the  ruling  party  is  angry  with
 Bihar  for  sending  Shri:  Shyamnandan
 Mishra  to  this  House,  they  should  be
 grateful  to  Bihar  for  sending  Shri  L.
 N.  Mishra  also  to  this  House  because
 he  happens  to  be  the  sole  saviour
 oi  the  running  party  at  the  time  of
 elections,

 Mr.  L,  N,  Mishra  had,  till  recently,
 a  very  able  and  efficient  P.A.  through-
 out  whom  the  STC  was  controlled.  I
 would  like  to  quote  from  the  News
 Chronicle  of  Ludhiana.

 “A  local  newspaper  has  made
 the  most  sensational  disclosure  of
 a  racket  connected  with  Mr.  A.  K.
 Mishra,  former  Private  Secretary
 to  the  grand  Foreign  Trade  Minis-
 ter,  Ghri  L,  N.  Mishra.”

 ‘The  paper  said  that  AK  has  set
 up  a  film  distribution  office  in
 Connaught  Place  here  where  it  is
 not  an  easy  task  to  start  even  ordi-
 nary  shop  ag  it  needs  lakhs  of
 Tupees.  It  is  alleged,  added  the
 paper,  that  during  his  tenure  he
 handled  nearly  Rg.  50  jakhs.  He
 resigned  from  his  post  and  opened
 the  said  office  in  Connapght  Place
 (M-Block).  Why  he  resigned?

 This  is  a  mystery.  It  appears  that
 C.B.I.  had  postponed  a  probe
 against  him.  It  further  said
 that  the  Foreign  Trade  Minister
 L.  N.  Mishra  must  be  fully  aware
 of  the  activities  of  his  private
 Seeretary,  When  why  he  tolerat-
 ed  all  this?  If  he  js  80  negligent
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 how  he  runs  his  Ministry?  It  is
 stated  that  the  CBI  had  collected
 enough  evidence  that  Mr.  A.  K.
 during  his  short  period  of  service
 collected  enough  wealth  to  start

 *good  business.  If  allegations
 against  A.  K.  are  correct,  then
 equal  responsibility  hes  on  Mr.
 L,  N.  Mishra,  ‘Foreign  Trade  Min-
 ister  (who  has  not  clarifieq  his
 Position  after  publication  of  this
 story)...

 SHRI  L.  N.  MISHRA:
 even  seen  it

 I  have  not

 SHRI  G  VISWANATHAN:  Then  it
 goes  on,

 “It  is  stated  AK  had  negotiated
 during  his  service  for  obtaining
 distribution  _rights  of  film
 PAKEEZA  for  Delhi  and  U.P.  His
 firm  had  bought  these  rights  for
 Rs,  6  lakhs.  During  that  period
 he  went  to  Bombay  on  a  number
 of  occasions  and  allegedly  charg-
 ed  T.A.  from  the  Government.
 This  needs  a  probe.”

 This  is  the  PA  through  whom  Mr.
 Mishra  controlled  his  Ministry  One
 should  admire  Mr,  Mishra  because  he
 is  a  man  of  courage  and  conviction.
 If  he  is  convinced  of  some  thing,  he
 does  not  worry  about  the  criticism
 whether  inside  or  outside  thg  Parlia-
 ment.  He  does  not  discriminate  on
 the  basis  of  any  religion  or  State.  All
 businessmen  get  equal  treatment  from
 him.  Not  only  that,  he  is  a  man  of
 principles,  His  principle  seems  to  be,
 according  to  some  businessmen  with
 whom  I  had  a  talk,  ‘I  do  not  do  any-
 thing  without  a  consideration  and  I  do
 not  do  without  advance  payment.’
 This  is  how  this  Ministry  is  being
 carried  oneand  the  STC  under  Shri  L
 N.  Mishra  is  supposed  to  be  the  big-
 gest  business  concerns  in  our  country
 whose  turn-over  is  more  than  Rs,  355
 crores  in  1971-72.  They  boast  of
 imports  and  exports,  Not  only  that,
 at  present  about  76  per  gent  of  the
 country’s  ‘  imports  are  canalised
 through  public  sector  and  Mr.  Mishra
 made  a  public  statement—I  think  it
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 was  in  the  other  House—that  within
 two  years,  95  per  cent  of  the  total
 imports  of  this  country  will  be  cana-
 lised.  They  talk  of  profits  also,  Where
 do  these  profits  come  from?  Most  of
 these  profits  come  from  imports  and
 that  is  why  they  want  to  take  over
 al]  the  imports.  What  is  the  real
 position?  After  these  imports  have
 been  taken  over  by  the  STC  of  which
 so  much  is  boasted,  the  net  ‘orign
 trade  deficit  has  gone  to  Rs,  419°  cror-s
 and  inethe  last  three  years,  the  trade
 deficit  is  of  the  order  of  Rs  231  crores.
 Not  only  that,  they  boast  of  exports
 But  what  happens  is  that  there  is
 really  a  decline  in  the  exports  of
 non-traditional  items  like  engineering
 goods.  It  has  decifned  from  year  to
 year.  Not  only  that,  to  test  the  effi-
 ciency  of  the  STC,  just  you  have  to
 go  through  the  samples:  (!)  sulphur
 deal,  (2)  mercury  transactions,  (3)
 export  of  rayon  textiles  and  (4)  im-
 port  of  nylon  yarn.  Now,  we  have
 come  to  this  rags  scandal.

 Through  these  rags,  many  have  be-
 come  richer.  Here  there  is  8  combi-
 nation  of  officials,  businessmen  and
 some  high-ups  in  the  Ministry.  When
 we  discussed  this  in  this  House,  not
 only  members  from  the  Opposition  but
 even  members  from  the  Ruling  Party
 have  expressed  that  there  is  a  total
 corruption  in  this  deal  and  there  are
 officials  who  have  received  money  and
 I  think  one  of  our  hon.  Members,  Mr
 Kader,  mentioned  that  officials  have
 received  money  from  this.  The  Min-
 ister  kept  quiet  and  he  did  not  reply
 to  that  point  on  769  Noyember  when
 this  charge  was  made  in  this  House
 itself.

 What  did  happen  last  year?  I  would
 like  to  quote  again  because  this  con-
 cerns  Ludhiana.  My  friend,  Mr
 Kapur,  was  speaking  about  it,  There
 was  a  deal  of  Rs.  25  lakhs  through  a
 banker  of  Amritsar  (who  himself  re-
 tained  Rs.  2  lakhs  out  of  it)  for  alleg-
 ed  authorisation  of  eunauthorised
 powerlooms  at  Ludhiana.  Lakhs,  of
 rupees  have  been  retently*spent  on
 one  senior  officer  of  this  Ministry  by
 Bombay-Calcutta  Woollen  ,Lords  to
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 [Shri  G.  Viswanathan]
 annihilate  the  small  scale  hosiery  in-
 dustry  of  Ludhiana  which  has  brought
 exports  to  a  standstill,  ang  rendered
 100,000  workerg  unemployed,  creating
 a  law  and  order  situation.  This  is  how
 this  scandal  has  affected  the  people,
 killing  small-scale  industry  in  Ludhi-
 ana.

 They  hide  behind  saying  that  this
 matter  will  be  investigated;  but  what
 will  the  poor  CBI  do  in  the.matter?
 What  can  they  do,  when  the  high-ups
 are  involved?  In  this  House  we  de-
 mand  a  Parliamentary  Committee  to
 80  into  the  whole  scandal,  to  throw
 light  on  what  happened  during  the
 last  2  or  3  years  The  STC  is  func-
 tioning  without  a  head  for  the  last  6
 months.  It  has  come  out  in  the  news-
 papers  that  instead  of  6  directors,
 there  are  only  2  functioning.  It  has
 been  pointed  out  that  even  one  year
 back  Mr.  Tandon  intimated  to  Gov-
 ernment  that  he  was  going  to  retire.
 But  the  Government  had  not  thought
 i‘  fit  to  appoint  another  Chairman.  J
 de  not  know  whether  it  is  a  policy  of
 indecision  or  whether  they  are  wait-
 ing  for  a  defeated  congressman  to
 head  the  organisation,

 We  want  a  Parliamentary  Commit-
 tee  to  probe  the  whole  thing  and
 throw  light  on  these  points.  Thank
 you.

 at  विद्याधर  बाजपेयी  (प्रोटो)
 सभापति  महोदय,  मैं  समझता  था  कि  राज

 हाउस  में  एस४  टी  ०  सी०  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 प्रससात्मक  बाते  कही  जायेंगी  जौर  उसकी
 जो  उपलब्धियां  है  उनकी  तारीफ  की  जायेंगी।

 (eran).  मानपत्र  भाप
 भेट  करें  अथवा  न  करें  लेकिन  जो  अंकड़े
 एस  ०टी  ०सी०  के  हैं  उसको  देख  कर  तो  ब्रावो
 तारीफ  करनी  ही  पड़ेगी  ।  पालिटिकल
 मोटिवेशन  के  कारण  झगर  प्राय  मती  को
 प्रशंसा  ने  कसक  तो  कोई  हानि  न  होगी  t
 wat  प्रसव  भाई  मेहता  ने  भ्र पनी  तकरीर  में

 यह  कहां  है  कि  एस  of  oats  मनी  कलैक्टिंग
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 पाइप  लाइन  मिनिस्टर  की  है।  तो  उन्होंने
 मिनिस्टर  के  ऊपः  आक्षेप  लगाया  जैसे  कि  यहां
 पाइप  लाइन  उनके  घर  में  बहती  है  ।  मगर  ,

 बाकया  यह  है  कि  जो  एस  ०टो  पति  ०  ने  उपलब्धि
 की  हैं  तो  यह  पाइप  लाइन  देश  में  बहुतो  है
 और  देश  में  समृद्धि  लाती  है  i  इस  ने  जूते
 बनाने  वालों  को,  हैंडलूम  को  किस-किस  दशा
 मे  मदद  नहीं  की  है  ।  तमाम  लोग  इससे
 लाभान्वित  होते  है  ।  यह  बात  क्‍या  गलत  है  ?
 तो  यह  पाइप  लाइन  तो  सही  आप  ने  कहा  है
 कि  मनी  कलैक्टिंग  पाइप  लाइन  है  और  यह
 फारेन  मंत्री  र्  करती  है,  तो  इसमे  शिकायत
 की  क्या  बात  है  ?

 प्रश्न  बैग्स  का  था।  लेनी  हमले  मंत्री  जी
 के  ऊपर  हुए  ।  यह  बात  कुछ  समझ  में  नहीं
 आती  ।  अगर  श्राप  को  कोई  चीज  गलत  मालूम
 होती  है  और  अगर  श्राप  उसे  सुधर्वाना
 चाहते  है  सचमुच  तो  श्राप  शिकायत  कर
 सकते  है  ौर  झ्रापके  साथ  में  सरकार  होगी  +
 उस  गातो  को  अगर  कोई  गलती  होगी  तो
 सरकार  सुधारेगी  ओर  अ्रपरात्षी  को  दंड
 देगी  ।  लेनी  ऐसा  न  करें  के  झा तकी  नीयत
 तो  बदनाम  करने  की  है।  प्रा पकी  नीयत
 मामला  सुधारने  की  नही  है  q  जैसा  कि  सभापति

 महोदय  ने  कहा  था  कि  प्राय  उनके  मित्र  है,
 मित्र  हमारे  भी  है,  बाहर  श्राप  बढ़े  भले  हैं,
 बड़े  बढ़िया  झामुमो  हैं  लेकिन  जब  हाउस  में
 आते  हैं  तो  मालूम  नहीं  आपको  क्या  हो  जाता

 है  ?  बाप  व्यक्तिगत  हमले  करने  लगते  हैं,
 तमाम  कपड़े  ले  शाये  हैं  शौर  यहां  दिखा  रहे
 हैं,  तमाम  कटिच  आप  के  पास  रहती  हैं
 आपको  जैसे  बहुत  इन्फर्मेशन  रहती  है  ।

 .  सभापति  महोदय,  अगर  एस०  टी०  सी०
 के  इतिहास  को  देखा  जाय  तो  मैं  यह  कहूंगा
 कि  मौजूदा  भीटर  के  जमाने  में  उसने  बड़ी

 तरक्की  की  है  कौर  उसकी  पभामदनो  बड़ी  है  t

 पहले  सिर्फ  ईस्ट-य्रोपियत  कंट्रीस  के  साथ

 व्यापार  करने  के  लिए  इसका  संगठन  हसा  था
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 लेकिन  आज  यह  सारे  विश्व  में  व्यापार  करती
 है  कौर  इसकी  चारो  तरफ  तारीफ  हो  रही  है  ।

 कभी  हमारे  सर  पाण्डे  जी  ने  कहा  था
 'कि-सारा  व्यापार  एस०  टी०  सी०  के  थ  हो  ।
 सारा  व्यापार  यद्यपि  अभी  इनके  द्वारा  नही
 ही  पाया  है,  लेनी  जो  कुछ  भी  हो  रहा  है,
 वह  बहुत  अच्छा  हो  रहा  है  और  इसमे  आपको
 मदद  करनी  चाहिए  ।  कोई  आफिसर  उसमे
 नगर  गलती  करे--गलतिया  करते  है--श्राप
 उसको  सजा  दिलाये  ।  मै  मंत्री  जी  से  यह  भी

 कहना  कि  उसको  ढढ  कर  सख्त  से  सख्त  सजा
 मिलनी  चाहिए  जो  देश  की  समाधि  मे  बाधक
 हो  |

 इन  शब्दों  के  सा4  मैं  अपोज़ीशन  से  यह

 कहूंगा  कि  इस  मोशन  को  वापस  ले  ले  अर
 मंत्री  जो  की  तारोफ  करे  ।

 1०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  (मदसौर  )
 सभापति  जी  एस०टी०सी०  के  कार्य-क्लोरो
 के  बारे  में  भ्र ौर  रेंज  स्कैंडल  के  बारे  मे  बहुत
 चर्चा  यहा  पर  हुई  है,  मै  उन  बातो  को  दोहराना
 नही  चाहता,  लेकिन  यह  बात  सही  है  कि  जहा
 सरकार  के  पास  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  से  पैसा
 कलेक्ट  करने  के  अनेक  माध्यम  है,  बहा  एक
 माध्यम  एस टीसो  भी  है  ।  सरकार  ने
 इसके  ज़रिया  एक  साधन  बनाया  हुमा है  कि
 कसि  रूप  में  पैसा  लिया  जाय,  इसके  चार्जेज
 लगाये  गये  है,  मै  उन्हें  भी  दोहराना  नहीं
 चाहता,  लेकिन  यह.  बात  सही  है  कि  करोड़ो
 रूपया  विभिन्न  मंत्रालयों  कौर  विभागों  द्वारा
 कर्म  रेंज  के  द्वारा,  कभी  पोलियेस्टर  फाइबर
 के  जरिये  लिया  जाता  है,  कभी  चीनी  मिलो  मे
 लेते  है  ।  ता  कभी  ट्रैक्टर  वालो  से  पैसा  लिया
 जाता  है  कौर  वह  भी  करोड़ो  की  तादाद  मे
 लिया  है--मैं  उनके  विस्तार  मे  जाना  नहीं
 चाहता  ।  किन्तु  इस  दृष्टि  से  और  इस  सन्दर्भ
 के  साथ  हमे  यह  देखना  होगा  कि  एमटीसी ०
 के  जो  कार्पक्ल्ञार  है,  जो  कार्य  पद्धति  हैं,  वह
 ठीक  है  था  नही  है  t
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 एस०टी  ०सी  ०  इसलिए  बनाया  गया  था
 कि  यह  प्रख्यात  शीर  निर्यात  व्यापार  में

 सन्तुलन  बनाये,  देश  की  प्राथमिक  शोर  प्रौद्योगिक
 प्रगति  मे  सहायक  हो,  लेकिन  जब  माननीय
 विदेश  व्यापार  मंत्री  जी  यह  कहते  है

 “We  are  not  interested  in  exports,
 we  are  interested  mainly  in  imports
 because  the  imports  are  more  pro-
 fitable  than  exports”

 SHRIeL  N  MISHRA  |  never  said
 60

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  आपका
 जवाब  देने  का  हक  है,  झा पु बाद  मे  बताइयेगा  1
 मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  जब  इस  प्रकार  की
 धारणा  है  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकलेगा  ?

 अगर  यह  रही  नहीं  है  तो  प्री  क्या  कारण
 है  कि  इम्पोर्ट  शीर  एक्सपोर्ट  में  करोड़ो
 रुपये  का  अन्तर  हे  ।  जिस  गति  से

 एक्सपोर्ट  बटना  चाहिए,  उस  गति  से  नहीं
 बढ़  रहा  है।  आप  अपनी  रिपोर्ट  को  देखिये
 और  बताइये  कि  हमारी  जो  इस  प्रकार  की
 धारणा  बनी  है,  कि  आप  एक्सपोर्ट  मे  रचि  नहीं
 रखते,  वह  कहा  तक  गलत  है  ?

 सभापति  महो दय  पाण्डेय  जी,  जो  फिट
 न  हो,  उसे  नहीं  कहना  चाहिए  ।

 डा  ०  लक्ष्मीनारायण  पाडेय  मै  फैक्ट
 दे  रहा  हू  |  इंजीनियरिंग  गुड्स  का  एक्सपोर्ट
 घटा  है,  बनाना  का  एक्सपोर्ट  घटा  है--
 उसका  क्‍या  कारण  है  ?  जूट  बैग्स  का  एक्सपोर्ट
 घटा  है,  उसका  बया  कारण  है  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  A  C  GEORGE)  It  has  gone
 up  by  Rs  i2  crores.

 vio  लक्ष्मोमारायरा  पाडेय  में  डीटेल
 मे  न  जा  कर  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि
 झ्राखिर  एक्सपर्ट  घटने  का  कारण  गया  ही
 है  ?  क्या  सरकार  की  नीति  ठीक  नीति  रही  है
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 [Sto  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय]
 जिसके  कारण  हमारा  एक्सपोर्ट  निरन्तर

 घटता  जा  रहा  है?  आपकी  इस.  नीति  में

 परिवर्तन  की  आवश्यकता  -है,  फेर-बदल  की
 आवश्यकता  है  ।  श्राप  ने  एक  7  सदस्यों  की

 कमेटी  बनाई  थी,  जिसने  कुछ  सुझाव  दिये  थे  ।

 इस  समिति  ने  एक  सुझाव  यह  भी  दिया  था

 कि  जो  इस  क्षेत्र  के  दूसरे  व्यापारी  हैं,  इस्टेब्लिश्ड
 इम्पोर्ट  है,  उनके  साथ  बैठ  कर  एक्सपोर्ट  और

 इम्पोर्ट  को  सन्तुलित  करेंगे--मै  जानना  चाहता

 हूं  कि  उसके  बारे  में  आपने  क्या  विचार  किया  ?

 समिति  के  सुझाव  को  आपने  किस  ह॒द  तक

 माना  है  ?

 सभापति  महोदय:  यह  इम्पोर्ट  और

 एक्सपोर्ट  का  झगड़ा  पैदा  हो  गया  है  ।

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  सभापति

 जी,  यह  काम  एसटीसी  के  द्वारा  होता

 है--इसलिए  कहना  पड़ता  है।  लेदर-गुड्स

 को  ले  लोजिये--इन्होंने  5-7  बड़े  का  रखाते-
 दारों  को  यह  काम  दे  दिया  है  1  पहले  छोटे-

 छोटे  लोग  भी  इस  काम  को  करते  थे,  आज  वह.
 वज्र नहीं  5.०  कर  पौरें हैं  पन्स्टेंन  स्टील की

 उदाहरण  देना  चाहता  हूं--जो  00  टन

 मंगायेगा  उसको  25  परसेन्ट  रिबेट  दें  गे--इस

 तरह  से  एसटीसी  के  माध्यम  से  बड़े
 व्यापारियों  को  क्‍यों  सहायता  देने  जा  रहे  हैं  ?

 छोटे  व्यापारी  कभी  भी.  .00  टन  एक  साथ

 «मंगाने  में  समर्थ  नहीं  हो  सकते  i  और  फिर

 7  रु०  किलो  का  माल  28  रु०  किलो  में

 -बेच  कर  भारी  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  ।  इस
 प्राफिट  के  माजित  का  भी  कोई  ढंग  है  या  नहीं  ?

 “इस  नीति  से  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  की

 “सहायता  नहीं  हो  सकेंगी  ।

 माननीय  सेनापति  महोदय,  अभी  एस०
 टी०  सी०  के  किंग  के  बारे  में  बहुत  कुछ
 कहा  गया  है--इसका  ढांचा  ठीक  नहीं  हैं  |  इस
 समय  चेयरमैन  भी  नहीं  हैं,  ग्रोवर  कई  मैनेजिंग

 डायरेंकर्टर  भी  नहीं  हैं  ।  बिना  चेयरमैन  के

 “अच्छी  व्यवस्था  कसें  संभव  हैं  ?  इनका  ए:

 e
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 बहुत  बड़ा  एडवर्टाइजिंग  डिपार्टमेंट  है,  उसके

 होते  हुए  भी  विज्ञापन  का  काम  बाहरी  एजेन्सी
 से  कराया  जाता  हैः  [मेरे  पास  आंकड़े  हैं-न
 हैंड  आफिस  से  इस  काम-पर,  969-70  में

 197,543  रुपया  खर्च  किया  गया,  L970-7
 में  2,07,585  रुपया  खर्च  किया  गया  4

 बम्बई  आफिस  से  27,647  रुपया  खर्चे  कियां
 गया  ।  फिर  भी  विज्ञापन  दूसरी  सम्पत्ति  को

 दिया  गया  जबकि  इनका  अपना  एडवर्टाइजिंग:
 विभाग  है  ।  फिर  भी  एडवर्टाइजिंग  एण्ड  सेल्ज

 कार्पोरेशन  को  यह  काम  देते  हैं  और  0

 परसेन्ट  कमीशन  भी  देते  हैं  t

 सभापति  महोदय,  इस  एस०टी०सी०  ने

 अपने  यहां  बोनस  की  परिभाषा  भी  बदल

 दी  है  |  600  रुपये  तक  पाने  वाले  को

 800  रु०  प्रति  वर्ष  बोनस  दिया  जाता  है
 और  60  रुपया  पाने  वाले  को  2080  रुपया

 बोनस  दिया  जाता  है  जो  बोनस  नियमों  के

 खिलाफ  है  ।  में  सलज  कोट  कर  के  बतलाती

 _
 ty  of  wage  of  an em-

 “ployee  exceeds  Rs  me  per  month,
 the  bonus  payable  to  such  employee
 under  section  0  or  under  section  Ll
 as  the  case  may  be  shall  be  calcu-
 lated  as  if  his  salary  of  wage  were
 Rs.  750  per  mensem.”

 लेकिन  ये  दे  रहे  हैं  800  रुपये  और  2080
 रुपये  ।  किस  नियम  से  इतना  दिया  जा  रहा

 है  .  बोनस  की  परिभाषा  को  बदलने  का
 अधिकार  किसको  है,  आपके  अधिकारी  लोग
 तय  करेंगे,  कौन  तय  करेगा  ?

 ,  मैं.  कहना
 चाहता  हुं.  कि  श्रम  विभाग  ने  जो  बोनस

 इसे  मनमाना

 बनाकर  आपके  अधिकारी  हज़ारों.  रुपया

 बोनस  के  रूप  में  ले  रहे  हैं  ।

 मैं  एक  बात॑  कह  कर  समाप्त  करता

 चाहता  हूं--अभी  रखी  20  मार्च  को  गरिया-

 हाट  से  एक  टेलीग्राम  आपको  भजा  गया  था  ।



 349  Motion  re

 यह  तार  सेन्ट्रल  गवर्नर  पेंट्स  शिड्यूलड  काइट्स
 ज़ोर  शिडयूल्ड  ट्राइब्स  एम्प्लाईज  कौरानी-
 सेशन  कौंसिल  द्वारा  दिया  गया  था।  मुझे  पता

 नही  श्राप  ने  कोई  उत्तर  दिया  या  नही  दिया,
 लेकिन  सील्ड  काइट्स  और  शिड्यूल  ट्राइब्स
 के  लोगों  को  नौकरी  में  जो  प्राथमिकता  दी
 जानी  चाहिये  थी,  वहां  नहीं  दी  गई  ।  वहां
 के  रीजनल  मेनेजर  ने  मनमानी  तरीके  से

 दूसरे  लोगों  को  नौकरी  पर  रख  लिया

 एम्प्लाइमेट  एक्सचेंज  से  कुछ  नाम  भी  अपनी
 मर्जी  के  मंगा  लिये--लेकिन  शिड्यूल्ड  काइट्स
 ओर  शिड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगो  को  नहीं
 रखा  ।

 बहुत  सा  काम  डिपार्टमेंट  के  अधीन

 हो  सकता  है,  लेकिन  उनको  बाहर  से  कराने
 का  प्रयास  किया  जाता  है--जैसे  माल  के
 लाने-लेजाने  के  लिये  हैडलिग  एजेन्ट  को  नियुक्त
 करना,  मद्रास  में दुबको  प्रोक्योरमेंट  का  काम,
 सोयाबीन  की  स्टोरेज  और  डिलीवरी  का
 काम  t  इन  सब  कामो  को  डिपार्टमेंट  स्वय
 कर  सकता  है।  लेकिन  एजेन्सी  के  जरिये
 कराते  हैं।  सारे  डिपार्टमेंट्स  मे  गड़बड़ी
 मची  हुई  है,  बड़े-बड़े  अधिकारी  फसे  हुये  है  1

 ऐसे  लोगो  को  इसमें  इनवाल्व  किया  हुआ  है
 जो  भारी  तादाद  में  किसी  न  किसी  रूप  में
 रुपया  देते  हैं--चाहे  उस  पार्टी  की  सहायता
 से  हो  या  हमारे  उधर  बैठने  वाले  कुछ  परम-
 मित्रो  की  सहायता  हो--वे  सब  सत्ता-पक्ष
 पर  निर्भर  रहते  है,  इसलिये  भ्रमर  वे  इनकी

 श्रेशंत्ा  करें  तो  इसमें  कोई  भ्राश्वयं  की  बात  नहीं
 है  लेकिन  एस०  टी०  सी०  के  वकील  में  फेर-
 बदल  होना  चाहिये,  जिससे  हमारे  व्यापार
 की  स्थिति  सुधरे  ।

 इत  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  प्रस्ताव  का
 समर्थन  करता  हूं  जो  श्री  प्र सत्न भाई  मेहता
 ने  रक्षा  है।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय
 इन  सब  बातों  को  ठीक  करें  शर  रे रण  स्कूल
 के  बारे  में  एक  संसदीय  समिति  बनाये  जो  सारे

 मामले  की  आंच  रें  झत्यय्य  आपकी  जांच  का

 कोई  ठीक  निष्कर्ष  निकलते वाला  नहीं  है।
 2867  (ai)  LS—I2.
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 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 (Begusarai);  Mr,  Chairman,  I  would
 be  strictly  technical  in  my  approach
 to  this  subject.

 सभापति  महोदय  :  आप  उनका  पाच
 मिनट  कम  कर  दीजिये  ।

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 ऐसा  कैसे  हो  सकता  है  ।

 I  dg  not  want  to  make  any  per-
 sonal  remarks;  usually  I  do  not.  There
 78,  however,  a,special  reason  for  domg
 so  today  because  my  name  hag  so
 often  been  confused  with  another
 Mishra.  Mr.  Mishra  happens  to  be  a
 good  friend  of  mine,  He  shares  not
 only  my  surname,  but  a  larger  part
 of  my  name  too—my  name  being
 5.  N.  Mishra  and  his  name  _  being
 L.  N.  Mishra.  So  that  it  is  not  a  diffi-
 cult  process  for  the  “S”  to  get  chang-
 ed  into  “L”.

 Now  the  culpability  of  the  Ministry
 is  obvious.  One  does  not  have  to  use
 strong  language  to  prove  this,  Facts
 are  plain  as  pikestaff,  just  on  the
 technical  level.

 Let  me  begin  by  asking,  why  was
 this  release  order  mechanism  or  let-
 ters  of  authority  device  adopted?
 That  is  a  question  which  must  be
 asked.  a  dozen  times  till  it  gets  into
 the  head  of  the  department  and  the
 department  answers  this  question.
 The  idea  was  that  all  the  imports
 must  be  canalised  throfgh  the  STC
 but  the  State  Trading  Corporation
 was  completely  eliminated  and  release
 orders  were  issued  to  the  private  im-
 porters.  Why  was  this  device  adopted
 against  the  practice  that  had  been
 adopted  earlier?  The  STC  was  sup-
 posed  to  be  a  good  medium  to  come
 into  this  process  only  to  prevent  mal-
 practices.  It  was,  therefore,  clearly
 foreseen  earlier  that  there  were  go-
 ing  to  be  serious  malprdetices.

 *

 There  was  another  rule  laid  down
 that  against  the  export  of  woollen

 »
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 goods,  recoguised  spinners  shall  be
 nominated  for  obtaining  the  release
 orders  for  woollen  rags.  The  ques-
 tion  arises  whether  the  holders  of  re-
 lease  orders  were  such  recognised
 spinners.  Let  the  Minister  provide  us
 a  lust  of  those  who  have  got  these
 release  orders  so  that  we  may  able
 to  judge  whether  they  were  really  re-
 cognised  spinners.  Even  if  they  were
 really  recognised  spinners,  the  devia-
 tion  from  the  old  rule  will  have  to
 be  explained  very  clearly.

 ¢
 Thirdly,  if  the  allottees  were  real

 users,  they  would  have  made  use  of
 it  for  making  export  goods,  since
 crores  of  rupees  worth  of  orders  are
 outstanding  still.  How  is  it  to  be
 established  that  these  allottees  hap-
 pen  to  be  the  real  users?  The  con-
 trary,  indeed,  is  plainly  established
 on  the  basia  of  evidence  available  to
 us,

 It  was  the  STC  which  placed  the
 orders  with  the  specifications  in  the
 foreign  market  through  the  Interna-
 tional  Wool  Association  and  hence  it
 was  the  STC  which  was  responsible
 for  the  type  of  material  purchased.

 STC,  because  it  was  the  STC  which
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 Cross  Society  of  India,  Mrs.  Naidu,
 had  to  come  out  with.a  statement  that
 these  goods  were  not  pilfered  from
 her  organisation.  Thig  was  another
 fraud,  Yet,  the  CBI  did  not  go  into
 action  at  all.  It  goes  into  action  only
 when  there  are  some  small  fries  ui-
 volved  or  parties  inconvement  to  the
 ruling  party  are  involved.  The  ques-
 tion  arises  as  to  why  have  they  woken
 up  so  late  to  put  the  CBI  machinery
 into  action?  Why  did  the  CBI  not  go
 into  action  for  the  lest  V2  years
 when  the  fraud  was  being  committed
 on  the  people,  and  when  the  Minister
 himself  hag  admitted  that  all  depart-
 ments  are  involved,  in  this.  He  has
 gone  on  record  in  this  House  and  in
 the  Rajya  Sabha  that  very  excessive
 ever-invoicing  and  under  invoicmg
 were  involved  in  this  matter.  So,
 even  on  the  technical  level,  the  fraud
 is  obvious.

 The  Minister  also  owes  an  explana-
 tion  to  this  House  as  to  why  the  com-
 bing  space  was  deliberately  kept  so
 restricted  Was  it  not  to  benefit  Shri
 R.  P,  Goenka?  I  am  not  bringing  ir
 the  name  of  the  Minister,  but  I  have
 every  right  to  make  mention  of  a  per-
 son,  who  has  been  found  to  be  a  cul-
 prit,  who  dared  to  commit  a  breach:
 of  the  provisiong  of  the  company  law
 and  yet  he  is  not  caught  or  punished.
 Here  is  an  instance  where  the  tomb-
 ing  space  has  been  deliberately  kept
 restricted  in  order  to  give  benefit  ta
 this  millionaire  so  that  a  share  of  that
 benefit  could  come  to  the  ruling  party.

 These  are  the  few  points  which  I
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 बहस  हुई  कौर  सरकार  को  जो  कदम  उठाता

 चाहिये  था,  सूचना  मिलने  पर,  वह  कदम
 सरकार  ने  उठाया।  फिर  यहां  पर  बार-
 बाए  चिथड़ा  काण्ड  क्यों  कराता  है?  इंदिरा
 गाधी  हटाओ  नारा  कौर  महागठवन्धन
 हमारे  सामने  कराया  लेकिन  उस  महागठवन्धन
 को  जनता  ने  चिथड़ा  बनाकर  गली  कूचे  में
 फेंक  दिया  ।  आज  वही  भ्रामक  उस  चिथड़े
 को  लेकर  चिथड़ा-चिथड़ा  कर  रहे  हैं।  चूकि
 ग्राहको  चिथड़े  से  मुहब्बत  हो  गई  है,  हर
 मदान  में  जनता  आपको  चिथड़ा  बनाती है
 इसीलिये  कप  उस  चिथड़े  को  ढोये  फिर  रहे
 है।  कौन  नहीं  जानता  है  कि  'खियडे  को  भाप
 उठाकर  लाये  है?  सभी  लोग  जानते  हैं,
 अखबार  जानते  है,  सभी  पार्टीज  के  लोग
 जानते  हैं,  सभी  नेता  जानते  हैं,  कौर  उस  पर
 उचित  कार्यवाही  होनी  चाहिये  लेकिन  आप
 प्रदर्शन  के  खयाल  से  उसको  बार-बार  यहां
 पर  लाते  हैं।  शाप  लोग  पिरीद  जैसा  रंग
 बदलते  हैं।  इन्दिरा  हुटाभो  तारा  आपने
 दिया  लेकिन  झ्रापकों  उसमें  सफलता  नहीं
 सिली  कौर  झन  भाप  अपनी  रणनीति  बदल

 चुके  हैं।  हमारी  पार्टी  की  जो  घोषित  नीति
 है,  जो  हमारी  पार्टी  का  कार्यक्रम  है  झगर
 बहू  लागू  होता  है  तो  श्री  ललित  नारायण
 मिश्र  के  खिलाफ  भ्रमर  में  छपता  &  जो
 कि  प्रापके  द्वारा  छाया  जाता  है  क्यों  कि
 समाजवादी  नीति  लागू  होने  से  जो  बेस् ट्रेड

 इन्ट्रेस्ट्स  है  उनको  हानि  पहुंचती  है  ।

 चेयरमैन  महोदय,  शाप  देखेंगे  कि  विचित्र
 गठबन्धन  हो  रहा  है।  क्या  कसी  श्राप  सोच
 सकते  थे  कि  चीन  की  तरफ  अफरीका  हाथ

 फैलायेगा  लेकिन  भ्रमरी का  ने  चीन  की  तरफ
 हाथ  कलबी  1उस  नीति  को  आप  देख  सें
 कि  किसके  इशारे  पर  यह  चलने  बाले  लोग

 (म्ययवतव)  ड्राप  देखें  कि  चीन
 अपने  को  समाजवादी  कहता  है  लेकिन  किस
 गठबन्धन  महागठवन्धन  में  बह  है।  सूझे  आश्चर्य

 हमा  था  जम  चीन  का  गठवनास  अमरीका  से

 हमा  लेकिन  जब  बंगलादेश  में  मरपंह्टॉर  ही
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 रहा  था  तो  इनसानियत  के  नाते  भी  चीन

 कुछ  नहींबोीला  dowe  (ध्यान)

 सभापति  महोदय,  श्राप  देखेंगे  कि  सन
 43  भर  46  में  हमारे  व्यापार  की  बया

 स्थिति  थी,  5-6  करोड़  की  और  राज

 हम  कहां  चले  गये  हैं  96  करोड  पर  1  हम
 प्रगति  के  रास्ते  पर  हैं  कौर  मजबूती  से  आगे

 बढ़  रहें  हैं।  लेकिन  इनके  लिये  तो  बरच्छा
 करो  वह  भी  रा  शौर  बुरे  से  तो  जुलाई  है  ही।
 पोज़ीशन  पार्टीज़  को  इस  तरह  का  रोल
 प्ले  नही  करना  चाहिये  ।  उन्हें  चाहिये  कि

 अच्छा हो हो  तो  अच्छा  कहे  कौर  बुरा  हो  तो
 उसको  बुरा  कहे  ।  लेकिन  राज  तो  ये  अच्छे
 को  भी  बुरा  कह  रहे  हैं  on  (स्यबणान)

 सभापति  महोदय,  जनता,  सिंडीकेट  वाले
 प्रतिक्रियावादी  पूंजीपतियों  का  साथ  देने
 वालो  की  कलई  खल  गई  है  कौर  श्री  ज्योतिर्मय

 बसु  की  पार्टी  जो  कि  अपने  को  प्रोग्रेसिव  कहने
 वाली  पार्टी  है,  सी०  पी०  एम०  वह

 स्ट्रेट  हों  गई  है।  वह  कहती  है  कि  सरकार  ने

 ऐसा  किया,  ऐसा  किया  |  लेकिन  हर  जगह
 जनता  उनको  फेक  रही  है।  उनके  इस  तरह
 कहने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  जनता  सब  कुछ
 जान  चुकी  है,  अखवार  भौर  रेडियो  से  काम
 चलने  वाला  नहीं  है।  जनता  की  नखरों
 में  उनकी  कलई  कुल  चुको  है  1  हम
 प्रगति  के  रास्ते  पर  हैं  कौर  बही  सही  कदम  है  ॥
 इस  डिपार्टमेंट  ने  कौर  सरकार  के  दूसरे
 डिपार्टमेंट्स  ने  बहुत  मजबूती  कौर  ईमान-
 दारी  से  कदम  बढ़ाया  है  ।

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabed):  Mr.  Chairman,  Sir,  L
 fully  agree  with  Mr.  G.  Viswanathan,
 for  the  establishment  of  a  Parliamen-
 tary  Committee.  But  that  Parliamen-

 tera  to enquire  about  the.  charges

 —
 against  the  DM.K.  Minis-

 v  °
 SHRI  हर  VISWANATHAN:  I  am

 not  @
 Mud

 Because  I  happen  to  be
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 [Shri  G.  Viswanathan]
 a  non-Mulki,  he  becomes  angry  with
 me.  I  will  become  a  Mulki.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY:  I
 want  another  Parliamentary  Commit-
 tee  to  be  appointed  to  go  inta  the
 charges  against  the  Congress  (0)
 Ministry  in  Gujarat,  I  also  demand
 for  one  more  Parliamentary  Commit-
 tee  to  go  into  the  misdeeds  of  the
 Ministry  of  Shri  Jyotirmoy  Bosu  and
 Shn  Jyot:  Basu  in  West  Bengal.

 They  want  to  ridicule  and  paint  a
 black  picture  of  the  Ministry  which  is
 efficiently  working  in  the  country  and
 which  is  earning  a  good  name  for  the
 country.  This  Ministry  has  earned
 valuable  foreign  exchange  for  our
 country  This  Ministry  has  created
 foreign  exchange  reserves  m_  our
 country  m  spite  of  drought,  famine
 and  floods  in  the  country.  The  Minis-
 try  has  done  wonderfully  well.  It  has
 iaised  the  head  of  India  as  an  export-
 ing  country.  The  woollen  industry
 which  was  confined  only  to  Punjab
 and  Maharashtra  is  now  dispersed
 throughout  the  length  and  breadth  of
 the  country,  I  congratulate  the  hon.
 Minister  for  all  this  Mr.  s.  N.  Mishra
 is  not  an  ambitious  man.  But  today
 I  have  seen  ambition  entered  in  his
 heart  and  he  wants  to  be  converted
 into  L.N.  Mishra,

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN
 TRADE  (SHRI  L  N.  MISHRA):  Mr.
 Charman,  Sur,  when  I  got  this  Motion
 two  days  back.,..(Interruption).  [I
 would  only  ‘beg  of  the  hon.  Member
 to  give  me  a  patient  hearing,  When
 I  got  the  Motion  about  the  S.T.C.,  I
 thought  its  achievement  and  perfor-
 mance  will  be  discussed  in  the  Houee,
 and  also  to  some  extent  about  the
 import  of  rags.  But  everything  under
 the  orbit  has  been  brought  here.

 Attempts  have  been  made  to  paint
 me  ag  if  I  am  ruining  the  Ministry’
 and  playing  with  the  public  funds,
 not  looking  after  the  interest  of  the
 nation.  ्  deny  all  the  allegat:
 made  on  the  floor  of  the

 det
 ‘

 evening.  I  emphatically  them,
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 I  will  come  to  the  S.T.C.  and  the
 import  of  rags  later  on.  First  of  all,
 I  will  take  smallef  points  raised  by
 some  of  the  hon.  Members.  Since  my
 name  has  been  taken  repeatedly,  I
 want  to  say  one  thing,  I  am  not  say-
 ing  that  anything  wrong  has  been
 done.  I  defend  all  that  this  Ministry
 has  done.  I  think,  correct  decisions
 have  been  taken.  But  the  hon.  Mem-
 bers  must  not  forget  that  I  joined  this
 Mmustry  in  June,  1970.  Therefore,
 personally,  I  am  responsible  for  only
 those  acts  and  decisions  that  have
 been  taken  after  June,  1970,  I  am
 not  taking  any  shelter  behind  it.  But
 since  my  name  was  mentioned  and
 was  said:

 “सारा  घोटाला  दो  बल  में  इस  प्राप्ति
 ने  किया  है  na

 I  want  to  say  what  has  been  done
 in  these  two  years’  time.  I  do  not
 want  to  boast  of  it’.  But  I  must  say
 that  these  two  yearg  for  the  Foreign
 Trade  Ministry  have  been  the  years  of
 achievement,  progress,  and  there  have
 been  results  of  which  any  Govern-
 ment,  any  party,  would  be  proud.

 Now  I  will  come  to  some  of  the
 points  raised  by  some  of  my  hon.
 friends.

 I  would,  frat,  take  the  case  of  regu-
 larigation  of  power  icoms,  how  this
 decision, was  taken  and  when  this  was
 taken,  An  allegation  has  been  made
 that  my  Ministry  decided  to  regularise
 unauthorised  power  looms  of  Ludhi-
 ana.  It  is  no  doubt  true  that  two

 schemes  were  announced  for  régulari-
 sing  unauthorised  power  looms,  but
 this  happehed  in  the  years  960  ard
 1966,  ह... ड  before  the  elections  or  my
 taking  over  the

 ones
 of  Foreign

 Trade.  Cintérrupti  regulari-
 sation  was  déne  in  3960  snd  1906.  I

 ee
 the  fact  and  I  am  reapon-

 sible  for  what  I  am  saying.  During
 these  years,  natnely,  980‘  ard  =  1986,
 thousands  of  power  looms  were  ह...
 larized,  ali  over  the  country  on  the
 condition  that  they  cannot  claim  ra
 matetial  fimsigtarice  ah  a  fatter  of
 right,

 oer  tion
 |  Later  on,  ia

 May  3  it  was  led  during  the
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 time  of  my  predecessor  to  allocate
 imported  wool  to  regularised  woollen
 power  looms.  I  would  like  to  go  on
 record  that  no  scheme  for  regularisa-
 tion  of  power-leoms  has  been  anno-
 unced  during  my  tenure  as  Minister
 of  Foreign  Trade  or  during  the  course
 of  recent  Parliament  or  Assembly
 elections.

 Then  there  was  the  question  of
 worsted  spindles...

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  On  a
 point  of  order.

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  I  am_  not
 yielding.  I  have  heard  enough.  ]  am
 not  going  to  yield.

 MR.  CHAIRMAN:  He  is  on  a  point
 of  order.  What  is  your  point  of
 order?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  This  is
 arising  out  of  what  he  has  said  repeat-
 edly.  I  want  to  remind  him  of  what
 he  had  stated  in  Rajya  Sabha  and  the
 trouble  that  he  had  to  face  in  the
 hands  of  Mr.  Krishna  Kant  and  others.
 You  will  be  in  trouble  again

 MR,  CHAIRMAN:  Under  the  garb  of
 ‘point  of  order’,  nothing  should  be
 said.  There  is  no  point  of  order.

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  Then  there
 was  the  question  of  worsted  spindles
 Shrj  Shyamnandan  Mishra  ér  some
 other  hon,  Member  raised  it,  The  hon.
 Member  raised  the  question  of  regu-
 larisation  of  worsted  spindles.  The
 question  of  worsted  spindles  was  exa-
 mined  in  depth  by  the  Estimates  Com-
 mittee  of  Parliament  and  their  obser-
 vations  were  covered  in  the  87th
 Report  of  the  Estimates  Committee
 (Fourth  Lok  Sabha).  The  Estimates
 Committee,  inter  alia,  suggested  closer
 coordination  between  the  two  depart-
 ments  so  that  such  a  situation  did  not
 recur,  Remedial  measures  have  since
 been  taken  accordingly.  The  Central
 Excise  Department  have  now  agreed
 not  to  grant  L-4  licences  unless  spin-
 dles  are  covered”  by  the  permissions
 granted  by  the  Textile  Commissioner.
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 This  would  obviate  recurrence  of  this
 situation,  This  decision  in  favour  of
 regularisation  of  unauthorised  spindles
 was  taken  in  May  1968,  The  Ministry
 of  Law  was  consulted  and  they  agreed
 to  it.  Ultimately,  a  Press  Note  was
 issued  by  the  Textile  Commissioner
 announcing  a  scheme  for  regularisa-
 tion  of  such  spindles.  I  do  not  want
 to  go  into  the  details.

 The  decision  to  issue  letter  of
 authority  for  50  per  cent  of  the  entitle-
 ment  Was  taken  in  967  ¢o  give  faci-
 lity  to  the  exporters,  to  get  them  raw
 materials  accovding  to  the  export  pro-
 gramme.  I  would  request  Shri
 Shyamnandan  Mishra  to  go  throught
 the  Hand-Book  of  Rules  and  Proce-
 dures,  Import  Trade  Control,  ‘1972-73,
 page  70.  It  is  a  long  paragraph.  It
 explains  the  whole  situation  why  this
 letter  of  authority  was  there.

 I  come  again  to  another

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 The  point  requires  elucidation.  I  have
 raised  it  on  a  technical  level.  I  hope,
 the  hon.  Minister  will  reply  to  me
 convincingly.  All  this  was  canalised
 through  the  State  Trading  Corpora-
 tion  of  India.  When  was  the  devia-
 tion  made  and  why  did  you  think  it
 fit  to  go  back  to  the  old  rusty  rule  of
 967  when,  in  the  meantime,  all  the
 trade  was  being  canalised  through  the
 State  Trading  Corporartion  of  India?

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  I]  am  telling
 you,  Shyam  Babu.  I  have  not  amend-
 ed

 SHRI  SAT  PAL,  KAPUR:  Is  he
 against  canalisation?

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 Let  the  hon.  Member  understand  what
 I  am  saying.  When  the  canalisation
 Wag  being  done  through  the  STC,  the
 deviation  had  been  made.  That  is
 wrong.  That  is  the  point  I  am  refer-
 ring  to

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  I  have  fold
 you  and  the  hon.  House  that  I  have
 not  amended  the  original  order.
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 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 But,  in  practice?

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  But  this  deci-
 ‘sion  was  taken  in  view  of  the  critical
 situation  in  1966-67  and  about  50  per
 cent  of  the  entitlements  had  to  go...
 (Interruptions)  There  is  a  condition.
 There  is  a  certain  condition...

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 That  has  not  been  followed.

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  Thén,  that  is
 a  violation  (Interruptions).  There
 is  a  condition  that  one  should  not
 commit  a  murder.  But  murders  are
 committed  (Interruptions)  I  will
 read  out  &  paragraph  from  this  book..
 (  (Interruptions)  Kindly  listen  to  me.
 I  do  not  want  to  discuss.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 But  that  was  not  the  practice.

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  I  said  this
 decision  was  taken  in  1966-67.  I  said
 when  this  was  done,  50  per  cent  of  the
 entitlements  was  given.  After  that,
 I  have  not  amended  it  and,  therefore,
 this  allegation~I  am_  particularly
 referring  to  this  rag  thing  or  any-
 thing  hag  not  arisen  out  of  this,

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 All  the  trade  was  being  canalised
 through  the  STC  and  it  was  only
 sometime  back  that  they  have  devi-
 ated  from  this.

 MR,  CHAIRMAN:  You  cannot  force
 the  Minister  to  say  what  you  like.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 But  that  is  the  real  point  to  be  replied
 to,

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  The  canalisa-
 tion  order  was  of  25th  November,
 1967.  On  the  same  date,  the  decision
 to  issue  the  letter  of  authority  was
 taken.  Canalisation  decision  wag  also
 taken  and  then  permission  to  import
 50  per  cent  of  the  thing  was  also
 taken,  °*

 ‘
 sHRr  SHYAMNANDAN  MISHRA:

 All  the  trade  was  being  canalised.
 Only  after  that...
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 SHRI  L.  N.  MISHRA:  You  were  at
 that  time  on  this  side  of  the  House.
 When  thig  decision  was  taken,  you
 were  also  a  party  to  that.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 That  is  something  else,

 ,

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  An_  allega-
 tion  was  made  that  I  did  not  allow
 creation  of  additional  combining  capa-
 city.  Perhaps  Mr,  Jyotirmoy  Bosu
 made  this.  It  ig  wrong  to  say  that
 I  did  not  take  any  steps  to  create
 wool  combing  capacity  in  the  country.
 The  Ministry  of  Industrial  Develop-
 ment  have  already  issued  letters  of
 intent  for  an  additional  capacity  of
 23  million  Ibs.  Therefore,  we  have
 not  come  in  the  way  of  creating  addi-
 tional  combing  capacity,

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 When?

 SHRI  L.  N  MISHRA:  This  was  done
 long  ago,

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 Why  wag  it  not  being  implemented?

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  There  was  a
 question  raised  of  wool-combers,  No
 special  quota  has  been  given  to
 Goenkag  Combers,  which  Mr,  Jyotir-
 moy  Bosu  mentioned,  except  in  ac-
 cordance  with  the  general  policy  appli-
 cable  to  all  the  combers  of  India.  No
 special  favour  has  been  shown  to
 them...  (Interruptions)

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 The  basic  question  was  that  there  was
 a  scarcity  of  combing  capacity.

 SHRI  L.  N,  MISHRA:  I  say,  we  have
 given  licences  for  23  million  lbs.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Nobody
 believes  you,

 SHRI  L,  N.  MISHRA:  That  is  my
 misfortune—elther  your  misfortune
 or  my  misfortune.  You  are  not  pre-
 pared  to  accept  the  truth  when  I

 Place  my  arguments  on  letters  and
 files  and  you  are  free  to  speak  any-
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 thing  you  like.  After  visiting
 Ludhiana  you  got  all  the  information
 and  you  got  everything  and  you  have
 got  the  licence  and  liberty  to  say  any-
 thing  in  this  House  because  the  visit
 to  Ludhiana  was  very  good...  (In-
 terruptions).

 SHRI  SAT  PAL  KAPUR:*

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:*

 MR.  CHAIRMAN:  Except  the  Min-
 ister’s  speech,  nobody  else’s  remarks

 ewill  go  on  record.

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  Then  I  come
 to  the  question  of  the  actual  user.  I
 ‘wish  to  point  out...

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 I  rise  on  a  point  of  order.  Let  him
 bear  with  me  for  a  while,  pecause,  I
 have  got  concrete  evidence  in  this
 regard  and  let  the  hon.  Minister  con-
 tradict  it,  if  it  is  wrong.  I  wish  to
 ‘say  that  the  hon.  Minister  is  mislead-
 ing  the  House...

 SHRI  L.  N,  MISHRA:  I  am  not  mis-
 leading  the  House.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 The  Import  Trade  Control  policy  for
 registered  exporters  of  woollen  goods
 clearly  stipulates  that  no  import
 licence  will  be  issued  for  raw  wool,
 rags,  etc.  directly  to  any  exporter,  but
 only  a  Release  Order  on  the  State
 Trading  Corporation.  It  ig  also  clear-
 ly  stated  that  against  exports  of  wool-
 len  goods  a  recognised  spinner  of  wool
 shall  be  nominated  for  obtaining  the
 release  order  for  raw  wool,  woollen
 rags  etc.  This  is  the  clear  import
 policy  of  the  Government.  Why  have
 you  deviated  from  this?  Who  are  the
 ecognised  spinners? है

 SHRI  L.  N,  MISHRA:  You  are  read-
 ‘tng  from  some  magazine.  Please  bear
 with  me.  Mr.  Shyam  Babu,  I  am  not
 misleading  the  House.  You  are  quot-
 ing  from  some  magazine.  I  am  quot-
 ing  from  the  document,  from  the
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 records.  If  I  am  saying  anything
 which  is  not  correct,  since  this  is  on
 record,  tomorrow  you  can  check  it  up
 and  I  will  come  before  the  House
 and  apologise  if  I  am  wrong.  I  say
 that  I  am  400  per  cent  correct.  I  am
 only  quoting  from  the  fact.  I  have
 got  the  document.  If  I  am  wrong,  I
 will  be  the  first  to  apologise.  You  can
 take  it  from  me,  I  will  be  the  last  per-
 son  to  mislead  thig  august  House.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Don't
 mobilise  your  Press  lobdy  tonight  ...

 MR,  CHA2RMAN:  No,  Sir,  this  is
 very  bad.  When  you  speak,  others
 hear.  I  will  ask  the  Minister  to  stop
 and  adjourn  the  House  or  else,  you
 must  hear  his  reply.  You  have  had
 your  say.  Nothing  will  go  on  record
 except  the  Minister’s  reply,

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  Then  I  come
 to  the  question  of  the  actual  user.  It
 is  incorrect  to  say  that  hosiery  ex-
 porters  are  not  the  actual  users  in
 terms  of  the  Import  Trade  Control
 Policy.  All  persons  to  whom  import
 licences  (release  orders  or  letter  of
 authority)  have  been  issued  for  the
 import  of  rags  876  actual  users  in
 terms  of  Import  Trade  Control  Policy.

 In  fact,  some  big  woollen  mills  who
 filed  writ  petitions  in  Bombay  High
 Court  inter  alia  submitted  that  it  is
 only  the  spinners  who  are  the  actual
 users  and  not  others  including  hosiery
 manufacturers.  The  High  Court  had
 helq  that  hosiery  exporters  are  also
 actual  users  as  they  actually  use  the
 imported  raw  material  “after  the  same
 has  been  got  spun  by  the  spinners.
 The  Import  Trade  Control  Policy
 is  very  clear  in  this  regard  and  it  is
 in  terms  stated  that  the  actual  user
 is  one  who  uses  the  imported  raw
 material  strictly  or  after  getting  it
 processed  by  another  industrially
 unit,

 In  pursuance  of  the  actual  user
 condition  imposed  on  import  dicence,
 the  hosiery  exporters  are

 required
 to

 *Not  recorded.
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 import  rags,  get  it  converted  into  yarn
 and  use  the  yarn  in  their  own  factory.
 The  confusion  in  some  minds  to  the
 effect  that  hosiery  exporters  are  not
 actual  users  has  been  caused  only
 because  shoddy  spinners  get  import
 lheences  for  rags  under  a_  different
 name  from  what  38  generally  known
 as  actual  users  This  was  the  small
 points,

 38  60  hrs,  ‘

 About  rags,
 explain  tee

 if  I  ‘@m  asked  to

 डा०  सहमी  नारायणा  पांडेय  क्या  यह  सही
 नही  है  कि  जहा  रेग्ज  की  गोठ  रखी  है,  उन
 स्टोरों  की  दीवारों  को  तोड़कर  बोरो  में
 वास्तविक  माल  की  जगह  बैग्स  को  भरा  जा

 रहा  है,  सारा  माल  बदला  जा  रहा  है  ?  इस
 स्थिति  में जाच  किस  बात  की  होगी  ?
 बया  आप  गांठों  के  लदान  के  समय  के  वजन
 शौर  इस  वक्‍त  के  वज़न  की  जाल  करायेंगे  ?

 शी  एल०  एन०  सिर  राज़  का  मामला
 सी०  बी०  भाई  को  दे  दिया  यय  है  ।  इसलिये
 अगर  इस  बारे  में  चर्चा  रहो,  तो  अच्छा

 है  ।  (व्यवधान)

 aft  फूल  खुद  वर्मा.  (उज्जैन)
 *  सभा-

 पति  महोदय,  प्रा पने  सब  सदस्यो  को  इजाजत
 दी  है।  मुझे  भी  साध  मिनट  के  लिये
 इजाजत  दे  दीजिये  ।  (वप् यक् शत)  ।

 समभाव  ति  महोदय  :  मानवीय  सदस्य  बैठ
 जायें  ।  (व्यवकषत्रान)  ।

 शी  फूल  शब्द  चर्बा :  कपा  हू  पता
 लगाया  गया  है  कि  जो  माल  पकड़ा  गया  है,
 उसकी  वजन  वहीं  है,  जो  कि  पकड़े  जाने  के

 मय  था
 ?  (व्यवधान)  |

 क.
 डॉ  #(एल०  एग०  सिम  :  माननीय

 सदस्य  ने  यह  नई  बत  उठाई  है।  सी०
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 बी०  झाई०  पता  लगा  सकता  है  कि  क्‍या
 उसका  वजन  घट  गया  है  या  चोरी  हो  गया

 है।  माननीय  सदस्य  जानते  हैकि  इस
 बारे  में  यहां  एक  घटे  से  अधिक  और  राज्य
 सभा  में  लगभग  एक  घटे'  तक  चर्चा  हो  चुकी
 है।  रेंज  की  पालिसी  राज  की  नही  है,
 वह  is62e  पहले  की  है।  966  *

 इवेल्यूशन  के  बाद  उसको  रोका  गया।
 फिर  उसको  चालू  कियागया।  i968  से
 लेकर  वही  पालिसी  जारी  है।इस  सदन  से
 बताया  गया  था  कि  किन  कारणों  से  यह  हालत
 पैदा  हुई  है।  चालीस  परसेट  की  ड्यूटी
 लग  गई  है।  बाहर  बल  की  कीमत  बढ

 गई  है।  इन  कारणों  में  मैं  इस  समय  नहीं
 पड़ना  चाहता  हू  ।  सी०  बी०  झाई०  की
 रिपोर्ट  खाने  पर  पता  चल  जायेगा
 कि  इसमे  प्राफिशल्ज़  या  दूसरे  कौन  से  लोग
 इन्याल्व  है।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है,  रैम्प
 की  यह  पालिसी  i962%  पहले  की  है।
 इसको  इवैल्यूशन  के  बाद  i966  में  रोका
 गया  था  |  i968R  हस  को  पुन.  चालू
 किया  गया,  ताकि  गरीब  लोगो  को  सस्ते
 दामों  पर  कपड़े  मिल  सके  ।

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 This  was  not  availed  of  since  1968.
 Let  hirh  please  not  go  on  record  in
 this  manner.

 SHRI  L,  N.  MISHRA:  What  I  am
 saying  is  that  the  only  amendment
 was  made  in  1972,  that  38,  this  year.
 That  has  not  helped  the  exporters.  It
 has,  restricted  the  exporters.  The
 amendment  has  been  made  in  a  differ-
 ent  direction.  The  restrictions  have
 been  put  this  way  namely  that  there
 will  be  less  of  imports,  and  not  more
 of  imports.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 Rags  had  not  been  imported  since
 i988.  It  is  a  phenomitnon  of  retent
 origin for  the  last  ome  anda  half
 years.



 Motion  re. 385

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  This  is  not
 correct,

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 Let  him  produce  the  figures.

 ft  सतपाल  कार  :  जो  लोग  स्पिनिंग
 मिलो  के  इन्टरेस्ट  को  रिप्रेजेन्ट  करते  हैं  कौर

 हाउस  को  मिसलीड  करते  हैं,  उनके  खिलाफ
 भी  सी०  बी०  भाई  की  इन्क्वायरी  होनी
 त्ञाहिये  ।  (ध्याम)  ।

 क्रि  याम  लन्दन  मिश्र  :  यह  टेक्निकल
 बात  है,  जिसको  माननीय  सदस्य  नहीं  समझते

 हैं  ।  (व्यवधान)  ।

 श्री  एल०  एमन०  मिन  :  इसमें  कोई
 टेक्निकल  बात  नहीं  है,  यह  सीधी  बात

 है  1

 शनी  फूल  सईद  वर्मा  :  सभापति  महोदय,
 छापने  सबको  एलाउ  किया  है।  आप  मुझे
 भी  साध  मिनट  दें  ।  (व्यवहार)  ।

 सभापति  महोदय  :  मननीय  सदस्य  बैठ
 जाये  (व्यवधान)  ।

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  I  have
 disposed  of  all  these  miftor  points
 including  rags.  I  do  not  want  to  say
 anything  more  on  the  rags,  because
 I  still  fee]  that  I  should  not  prejudice
 the  inquiry.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 We  seek  your  protection,  Sir.  The
 point  that  was  raised  was  this.  Was
 it  not  the  STC  which  placed  orders
 in  the  international  market  with  the
 suppliers?  If  it  was  the  STC  which
 placed  the  orders,  then  why  did  ‘this
 wretched  STC  place  these  orders
 which  have  resulted  in  the  imports
 of  such  rags  which  are  quite  wearable
 garments?  Let  him  please  explain
 that.  It  was  scandalous  on  the  part
 of  the*STC  to  haye  placed  such
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 SHRI  L.  N.  MISHRA:  I  have
 explained  this  thing  in  this  House
 and  I  do  not  know  whether  you  were
 present  at  that  time;  perhaps  you
 were  not  present....  (Interruptions).
 If  you  refuse  to  hear  that  is  a  different
 thing.  In  my  original  statement  on
 rags  I  have  said  that  the  STC  get
 global  tenders  for  the  purchase  of
 rags  on  the  specification  selected  by
 the  users  or  advised  by  the  users
 and  then  they  are  transferred  in
 high  seas,  3

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 Then  it  is  clear  that  they  are
 hand  in  glove.  Specifications  are
 selected  by  the  STC  in  consultation
 with  the  importers.  It  is  now  clear
 that  you  have  been  privy  to  this.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 Hon.  Minister  is  taking  us  for  a
 ride.,..

 MR.  CHAIRMAN:  Nothing  will  go
 on  record  if  you  speak  without  my
 permission.

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  I  do  not
 want  to  develop  the  argument  on
 rags.  If  Shyam  Babu  has  got  any
 doubts  he  can  discuss  it  and  if  you
 want  you  can  raise  another  discussion.
 Let  the  CBI  report  come....(Inter-
 ruptions).  If  they  want  to  discuss
 I  am  prepared  to  discuss  with  him,
 but  not  in  the  House.

 Shri  Prasannbhai  Mehta  raised  the
 question  of  the  vacant  post  of
 director.  The  present  position  is  that
 all  the  posts  in  the  Board  of  Directors
 are  filled.  Four  functional  directors
 are  in  position,  only  one  post  of
 functional  director  is  vacant.  About
 the  Chairman  also,  Shri  P.  Sahai  who
 was  the  Chairman  of  the  Equipment
 Projects  Corporation—we  have  made
 him  Chairman  of  the  STC  also.  He
 is  working  as  Chairman  of  the  STC
 efficiently  and  effectively.

 As  regards  the  scale  of  pay,  the
 directors  are  paid  Rs,  2,500,—Rs.  3,000
 as  fixed  by  the  Government,  a
 dearness  allowance  of  Rs,  200  as  city
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 allowance  of  Rs.  75,  in  all  a  total
 of  Rs.  2,675.  A  house  can  be  hired
 upto  40  per  cent  of  the  pay.  30  per
 cent  to  be  shared  by  the  Corporation
 and  30  per  cent  they  have  to  pay  on
 the  house  rent.  Ex-grati  bonus  or
 some  compensatory  allowances  come
 to  Rs.  3,820  per  annum,

 He  raised  the  question  of  their
 using  imported  cars.  They  oan  use
 these  rxmported  cars  upto  500  Kilo-
 metres  and  for  this  they,  have  to  make
 8  payment  of  Rs,  00  per  month,

 An  allegation  was  made  that  the
 services  of  two  directors  were
 terminated  on  telephone.  This  is  not
 correct.  In  accordance  with  Cabinet
 decision  they  were  asked  to  exercise
 their  option.  They  belonged  to  some
 other  service.  They  wanted  certain
 terms  and  conditions  which  were  not
 acceptable  to  the  Government.
 Therefore  their  services  were  not
 terminated,  but  were  placed  at  the
 disposal  of  the  parent  department.

 Having  said  all  this  I  want  to  say
 something  really  positive,  which  this
 great  organisation  has  done.  Before
 that  I  want  to  clarify  one  thing.  The
 name  of  Shri  A.  K.  Mishra  was  taken.

 about
 >  ral  E  E  8

 ६३०
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 I  am  not  goirig  to
 allegations  but  I  should  say
 resigned  for  political  ambit

 “~wanted  to  come  to  Rajya
 He  wanted  to  go  to  the  Rajya
 and  he  resigned,  Whether  he  has
 thing  to  do  with  Rajdhani  films
 not,  t  do  not  know,  He  has  resign

 j ष्
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 SHRUG.  VISWANATHAN:  Is  there
 atty  CBI  equiry  againat  bim?
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 SHRI  L,  N,  MISHRA:  Not  to  my
 knowledge.  CBI  enquiry  ig  known  only
 when  the  witnesses  are  cited.  He  was
 my  Special  Assistant.  I  do  not  know
 about  any  CBI  enquiry  against  him.
 He  was  a  goog  and  honest  and  hard-
 working  officer,  He  wanted  to  go  to
 Rajya  Sabha  because  his  parents  or
 hig  relations  wanted  it.  (Interrup-
 tions.)  He  has  resigned  from  Govern-
 ment  service  and  what  he  is  doing  is
 his  responsibility.  He  is  no  longer  in
 Government  service.

 I  would  like  to  say  a  few  ‘words
 about  the  functioning  of  the  STC.  It
 was  established  on  l8th  May,  1956.
 The  objectives  of  the  STC  are  known
 to  hon.  members  The  question  is  how
 far  it  has  succeeded  in  achieving  them.
 During  the  last  6  years,  STC  has  en-
 larged  its  activity  and  has  grown  into
 India’s  premier  trading  house  It  has
 8  turnover  of  Rs.  33  crores  now  It
 has  established  a  chain  of  2]  foreign
 offices  for  augmenting  exports.  With
 the  development  of  its  trading  activi~
 ty,  the  Corporation  was  bifurcated  m
 i963  and  the  MMTC  was  set  up.  There
 are  five  subsidiaries  working  under
 the  direction  of  the  STC  to  some
 extent.

 Shri  छू,  M.  Mehta  said  that  it  has
 not  fulfilled  its  export  targets.  In  ‘1967~
 68,  the  exports  made  by  STC  were
 Ra,  24.8  crores,  In  397l-72  it  rose  to
 Rs.  98  crores—four  times.  In  ‘1972-73  it
 ig  expected  to  be  Rs.  23  crores,  Mr.
 Mehta  also  referred  to  non-traditional
 items,  The  number  of  export  items
 handled  have  increased  from  30  in
 1956-57  to  140  in  1972-73,  These  in-
 clud,  8

 =—
 items  also.  The

 STC  has  paying  very  great  at-
 tention  to  export  of  nonttraditional
 items,  Non-traditional  exports  consti-
 tute  over  80  per  cent  of  the  total  ex-
 ports.  Its  value  was  Rs.  47  crores  in
 1971-74,  representing  an  increase  of
 20  per  cent  in  non-traditional  items’
 exports  aver  the  pest  three  years,  It
 has  achieved  a  great  deal  of  diversifi-
 cation  in  the  destination  of  ity  exports.
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 Its  exports  reach  more  fan  00  coun-
 tries  scattered  all  over  the  world.  Some
 hon,  members  are  very  much  allergic
 to  the  mention  of  communist  countries
 in  the  House.  I  may  tell  the  House
 that  the  countries  of  East  Europe  have
 accounted  for  40  per  cent  of  STC’s
 total  exports.  STC  is  also  exporting
 substantial  quantities  to  the  markets  of
 developing  countries  of  Africa,  Asia
 and  Latin  America,

 The  question  was  asked  as  to  what
 facilities  STC  is  giving  to  the  small-
 scale  sector.  I  may  inform  the  House
 that  more  than  half  of  STC’s  exports
 originate  in  the  small-scale  sector.
 Thus,  small  scale  sector  constituted
 Rs.  46  crores  in  STC’s  exports  in  97l-
 72,  which  indicates  that  the  share  of
 the  small  scale  sector  is  STC’s
 exports  is  about  50  per  cent.

 There  is  a  new  system  of  distribu-
 tion  of  raw  materials  which  will  give
 some  facilitids  to  the  small-scale
 units.  Till  recently  the  small-scale
 units  were  at  q  disadvantage  ag  com-
 pared  to  the  large-scale  units  in  ob-
 taining  raw  materials.  For  instance,
 the  small-scale  units  are  not  in  a
 position  to  take  delivery  in  the  «igh
 seas,  nor  contract  delivery  on  the
 high  seas.  Secondly,  the  small  units
 find  it  difficult  to  take  direct  delivery
 from  the  STC  and  they  have  to  pay
 extra  charges  to  State  Small  Scale
 Industries  Corporations.  The  Working
 Group  for  Small  Scale  Industries  went
 into  this  problem  in  depth.  We  have
 decided  to  put  the  small-scale  indus-
 tries  on  par  with  large-scale  industries
 in  all  those  respects.  The  main  items
 for  export  for  which  STC  assist  the
 small-scale  sector  are  woollen  knit-
 wear,  artsilk  ready-made  garments,
 dried  fish,  tobacco,  fresh  fruits  and
 vegetables,  shoes,  leather  goods,  sporty
 goods,  plywood  etc.  /  ५

 Some  hon.  Members  have  said  that
 while  five  big  firme  have  been  allow-
 ed  to  export  shoes  we.  have  taken
 over  the  export  from  small-scale  units,
 Perhaps,  hon.  Members  have  not  seen
 the  notification  which  government  have
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 issued  on  the  export  of  shoes,  Under
 that  notification,  no  private  unit,  how-
 ever  big  or  small,  can  export  shoes
 or  hides  or  skins,  They  have  all  been
 canalised,

 As  part  of  organisational  support,
 the  STC  has  started  investing  in  equity
 capital  of  several  State  Small  Scale
 Industries  Coroprations.  A  beginning
 has  been  made  with  Maharashtra  and
 Gujarat.  The  requests  for  such  parti-
 cipgtion  in  other  States  are  under
 consideration.  bd

 Coming  “to  importa,  somebody  said
 that  we  are  concentrating  only  on  im~-
 ports,  It  is  q  fact,  the  main  reason  be-
 ing  that  it  is  not  difficult  to  get  the
 import  market.  So,  we  want  to  take
 over  the  import  trade.  far  is
 export  is  concerned,  there  is  stiff  com-
 petition.  Also,  we  want  the  private
 sector  to  survive,  So,  in  the  export
 field  the  STC  will  play  a  complemen-
 tary  role,  while  allowing  the  private
 sector  to  function.  The  take  over  of
 the  export  trade  will  be  only  in  a
 progressive  manner.  So  far  as  the
 take  over  of  the  import  trade  is  con-
 cerned,  in  the  next  three  or  four
 years  we  will  be  able  to  take  over
 90  to  95  per  cent  of  the  imports,  In
 i967-68  the  total  import  was  Rs.  i5
 crores,  I,  ‘1971-72,  it  rose  to  Rs,  227
 crores.  Today  it  woulg  be  Rs,  234
 crores,  It  has  jumped  from  Rs.  1s
 crores  to  Rs.  234  crores,  more  than
 Couble,  In  pursuance  of  Government’s
 volicy  of  progreasive  canalisation  of
 essential  items  through  the  State  Trad-
 ing  Organisations,  the  STC  group  now
 handles  imports  of  05  such  commo~
 dities  as  compared  to  only  two  in
 1967.

 I  will  now  come  to  the  pricing  policy
 of  the  STC,  even  though  it  was  not
 raised  in  this  discussion  because  it
 was  raiseg  in  both  Houses  earlier.
 Charges  have  been  levelJeq  that  the
 STC  and  other  public,  sector,  organisa~
 tions  are  making  fabulous  profits  at
 the  expense  of  either  he  cénsumer
 or  the  scall-scale  industries.  I  will



 377  Motion  re.

 [Shri  L.  N.  Mishra]
 explain  very  briefly  the  price  policy
 to  remove  all  misunderstandings.

 STC  has  been  criticised  for  adopting
 monopolistic  pricing  policies,  leading
 to  unduly  high  profits.  This  is  not
 correct.  STC,  as  a  trading  house,  made
 a  profit  of  only  5.  per  cent  on  turn-
 Over  before  tax  in  97l-72,  as  com-
 pared  to  a  normal  profit  margin  of
 about  40  per  cent  or  more  for  indus-
 try  in  general.  The  working  of  STC
 in  relation  to  pricing  and  distribution
 ९  amported  raw  materials  is  reviewe
 every  quarter  by  a  Committee  in  the
 Mimstry  of  Foreign  Trade  presided
 over  by  the  Chief  Controller  of  Im-
 forts  ang  Exports  and  consisting  of
 the  Economic  Adviser  in  the  Ministry
 of  Industrial  Development,  Develop-
 ment  Commissioner  of  Small  Scale
 industries,  a  representative  of  DGTD
 and  a  representative  of  the  Ministry
 af  Foreigy  Trade.

 The  Committee  has  evolved  a  three-
 tier  approach  to  pricing  policy:  (a)  for
 exporters  the  margin  to  be  charged
 is  very  low;  (b)  for  actual  users  who
 are  entitled  to  import  from  preferre?
 sources  by  virtue  of  the  fact  that  they
 export  I0  per  cent  or  more  of  their
 oroduction,  the  margin  to  be  charged
 ig  slightly  higher.  The  third  category
 is  that  for  other  actual  users,  the
 pricing  policy  takes  into  account  the
 nature  of  the  control  on  the  prices  of
 finished  products  and  the  prices  at
 which  the  indigenous  raw  materials
 are  sold.

 डा०  लदे्मीनारायण  पाण्डेय

 एस०  डी०  सी०  में  मानी  क्या  है,  माजिद
 का  परसेंटेज  क्या  है,  0  परसेन्ट  रखते  हैं,
 5  परसेन्ट है ँहैं  या  25  परसेन्ट  है  अ्रथवा

 जैसी  झपकी  मर्जी  हो  ?

 Ig  there  any  policy  in  regard  to
 yrofit  margin?

 SHR]  L.  MN,  MISHRA:  I  have  said
 what  we  have  done  already.  At  a
 tinie  “whery  others  were  charging  0
 per  cent)  the  8.7.C.  was  charging  only

 DECEMBER  1, 1972  Working  of  S.T.C.  372

 5  per  cent.  All  the  profits  earned  by
 the  STC  go  to  the  public  Exchequer.
 I  must  make  one  point  clear  that  tie
 profits  of  the  S.T.C,  go  towards  aug-
 menting  the  resources  of  the  Exche,
 quer  for  further  development  of  the
 country,

 In  a  mixed  economy  where  are  pub-
 lic  sector  assumes  commanding  heights,
 the  investible  surplus  available  from
 the  private  sector  will  increasingly
 dwindle.  It  is  part  of  the  basic  struc-
 ture  of  the  planned  economy  that
 ‘an  increasing  part  of  the  investible
 resources  must  come  trough  the  pro-
 fits  of  the  public  sector.  Therefore,  it
 is  only  consistent  with  our  pattern  of
 resource  mobilisation  that  in  many
 areas  which  are  not  export-oriented
 and  where  the  end-product  results  in
 fabulous  prices,  the  resources  should
 be  mopped  and  cyphoned  towards  de-
 velopment  through  8  profit-making
 pricing  policy.

 I  have  nothing  more  to  say.  I  would
 only  say  one  thing.  I  have  listened
 to  the  speeches  with  great  respect,  If
 I  have  not  been  able  to  reply  to  all
 the  points  raed  by  the  hon.  Mem-
 bers,  I  will  check  up  and  write  to
 all  of  them,  giving  replies  to  the  points
 raised  by  them.  I  must  say  that  I
 have  taken  this  qebate  in  a  sporting
 manner,  I  have  been  hearing  all  kinds
 of  things  for  the  last  two-three
 months.  It  is  good  that  there  was  a
 debate  and  I  had  a  chance  to  explain
 the  position.

 Thank  you  very  much.

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  Mr,  Chairman,
 Sir,  I  ‘am  thankful  to  hon.  Members
 who  have  participated  in  this  debate
 on  the  subject  of  national  importance.
 My,  hon  friend,  Shri  Satpaf  Kapoor,
 has  tried  to  shield  the  ragg  scandal
 by  saying  that  he  was  the  first  man
 who  prought  thig  thing  to  the  notice
 of  the  Government,  Everything  was
 blown  up  in  the  press  before  that.  He
 now  wants  to  shield  the  scandal  in
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 श्री  सतपाल  कपूर:  यह  स्कूल  तो  मैं
 ने  पहले  रेज़  किया  था  ।  इसको  हाइलाइट
 तो  मैंने  किया  है  7  इसको  दबाने  की  कोशिश

 नहीं  की  है  ।

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  This  scandal
 was  blown  up  in  the  press  much  ear-
 her  than  you  brought  to  the  notice
 of  the  Government.

 Then,  my  hon.  friend,  Shri  Shashi
 Bhushan  made  an  absolute  political
 speech.  He  did  not  touch  upon  a
 single  point  in  regard  to  the  working
 of  the  S.T.C.  or  the  scandal  of  the
 S.T.C.  He  should  not  forget  that  the
 people  have  not  voted  them  for  ram-
 pant  corruption,  mal-administration
 and  for  unfair  practices,  nepotism  and
 favouritism  in  the  administration.
 They  have  note  voted  for  what  is
 going  on  in  the  S.T.C.

 श्री  शशि  भूषण  :  यह  पोलिटिकल  स्टंट
 तो  नहीं  होना  चाहिये।  करप्शन  से  हम
 दोनों  मिलकर  फाइट  कर  सकते  हैं  ।

 SHRI  ए.  M.  MEHTA:  It  is  not  a
 politica]  stunt.  It  is  the  duty  of  the
 Opposition  t  unearth  the  misdoings
 of  the  Ministry  and  of  the  State  Trad-
 ‘ing  Corporation.  It  is  the  boynden  duty
 of  the  Opposition  to  unearth  al]  the
 scandals,  I  have  heard  the  other  Mem-
 ber  also  from  the  ruling  party.  He
 has  simply  made  his  voice  louder  and
 loude:;  but  I  could  not  understand
 whether  he  wag  discussing  this  sub-
 ject  or  some  other  subject.  He  also,
 more  or  less,  made  a  political  speech.
 So,  I  would  not  like  to  refer,  to  the
 Points  made  by  him.

 Now,  Sir,  I  come  to  the  reply  given
 by  the  hon.  Minister,  He  has  said  that
 at  present  there  are  four  directors,  and
 he  gave  the  name  saying  that  some-
 ‘body  ig  working  as  the  Chairman.  But
 he  ig  an  acting  Chairman;  he  has  sim-
 Ply  been  giver  that  charge;  he  is  only
 an  acting  Chairman  ang  pot  Chairman.
 This  organisation  has  remain@éd  with-
 ‘out  two  Executive  Directors  for  over
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 a  period  of  six  months,  He  has  con-
 veniently  dropped  that  point.  He  has
 also  conveniently  not  replied  to  the
 point  why  the  Chairman  has  not  been
 appointed.  As  I  have  said,  there  is  only
 the  acting  Chairman.  It  is  only  be-
 cause  they  want  a  yesman  who  could
 be  dictateq  according  to  their  sweet
 will.

 The  hon.  Minister  mentioned  about
 soMeehonorarium,  But  he  has  not  men-
 tioned  what  amount  has  been  paid  as
 bonus,  Bonus  is  a  burning  problem  in
 the  country.  You  are  denying  that  to
 the  workers,  but  you  are  giving  a
 handsome  amount  as  bonus  to  the
 directors....

 att  af  भूषण  :  बोनस  तो  मिलना
 चाहिये,  मै  आपसे  एग्री  करता  हूं

 SHRI  ए,  M.  MEHTA:  He  hag  con-
 veniently  not  mentioned  what  amount
 is  given  to  the  directors  as  bonus,  I
 think,  it  has  escapeg  his  notice.

 Another  thing  which  has  escaped
 his  notice  is  tne  point  which  I  made
 about  income-tax  free  non-accountable
 residence  entertainment  amount...

 SHRI  L.  N.  MISHRA;  I  have  said,
 Rs.  38,000.  I  did  not  say  that  it  was
 income-tax  free.

 SHRI  P.  M,  MEHTA:  It  is  non-ac-
 countable.  The  directors  are  not  ob-
 liged  under  any  rule  *to  submit  any
 guest  list  or  voucher  regarding  the
 expenses  incurred  on  entertainment.

 It  has  been  establisheg  in  the  House
 without  an  iota  of  doubt  that  there
 has  been  a  big  scandal.  (Interruption).
 It  is  not  that  it  just  come  to  the  no-
 tice  of  the  authorities,  I  will  quote
 from  the  Econome  and  Political
 Weekly,  October  21,  i972;

 An  official  circular
 wap

 sent  out
 to  Customs  collectors  at  all  ports  in
 May,  97l  warning  them  of  the
 racket
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 [Shri  P.  M.  Mehta]
 It  was  more  than  ary  years  ago  that
 this  scandal  was  blown  off  in  the
 Press  and  a  circular  was  issued  by  the
 authorities  that  such  a  type  of  racket
 Wag  going  on.  But  this  Ministry  has
 not  taken  any  notice  of  it.

 शनी  एल०  एन०  मि  मई,  1971  में

 ऐक्शन  लिया  गया।  एस०  दी  सी०  के
 मार्केटिंग  मैनेजर  से  चिट्ठी  लिखी  ।

 श्री  दयामगम्दन  मिथ :  एक  साल  में
 गवर्नमेंट  ने  क्या  किया  ?

 श्री  एल०  एन०  निन  :  देख  नही  रहें  ६
 क्या  हुमा?
 SHRI  PM.  MEHTA:  As  I  have  said,

 an  official  circular  was  sent  out  to
 the  Customs  Collectors  at  all  Ports  in
 May,  97i  warning  them  of  the
 ket.  Therefore,  this  thing  was  going
 on  without  the  knowledge  of  the  Min-
 istry  and  the  Ministry  has  done  no-
 thing  to  prevent  this  racket.
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 Tine  question  arises:  how  these  peo-
 ple  get  such  a  huge  amount  of  foreign
 exchange,  Has  the  Ministry  ever  sc-
 rutinised  how  this  large  foreign  ex-
 change  was  released  to  import  these
 garments  3१5  the  garb  of  rags?  This  is
 with  the  knowledge  and  with  the  con-
 nivance  of  the  Ministry.  ..

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA:
 Abetted  by  the  authorities  also,

 SHRI  ह:  M.  MEHTA:  Therefore,  as
 an  hon.  Member  rightly  said,  a  Parlia.
 mentary  Committee  should  be  cons-
 tituted  and  the  Parliamentary  Commit-
 tee  shbulg  go  thoroughly  go  into  this
 seandal  of  the  STC.

 8.32  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,
 December  12,  972/Agrahayana  21,
 894  (Saka).
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